
 झध्टम  खंड  38,  अंक  40  26  1988

 “6  1910

 लोक  सभा  वाद-विवाद

 का

 हिन्दी  संस्करण

 दसवां  सत्र

 /  ब्राठवों  लोक  सभा  )

 ध्किी
 mo  7

 कक  मा
 गधा  मे

 pring

 पा
 जी  4  I

 No  98  !

 हि ही | न्‍ > 38 में अंक से 40 तक हैं ) लोक सभा सचिवालय | नई दिल्ली मूक : जार सपने



 संस्करण  में  सम्मिलित  मूल  अंग्रेजी  कार्यवाही  और  हिन्दी  संस्करण  में  सम्मिलित  मूल
 हिन्दी  कार्यवाही  ही  प्रामाणिक  मानी  उनका  अनुवाद  प्रामाणिक  नहीं  माना  जायेगा  ।  ]



 |

 हु

 एाएएड हु

 फ
 *६

 ७३७

 ६

 । हुएुह यू हफओ्ाह & 8 ४३७९० ०ब | हुक कि पक्के हू ७.७ हुए पफाहफक् हू ' ७ ७७७ है ६६८2६ | फापाक्षछ «५६३६, 208 ५420, फाहयह हू 20७, *१ ७७ ३ एबी ॥छछु "8 सकापएछ हू लय ठ कद रब ४४: कह नए ॥4९ 92 $२ - 2- छे_| | ॥६+२ प्रश्त



 अष्टम  खंड  38,  दसवां  1988'1909-10

 अंक  40,  26  1988/  6  1910  )

 बिधय

 प्रश्नों  क ेमौलिक  उत्तर  “  १०९  ***

 कतारांकित  प्रश्न  संख्या  :  815,  817,  818  और  820
 से  823

 प्रश्नों  के  लिखित  उसर  :

 *तारांकित  प्रश्न  संध्या  :  816,819,  824  से  830
 भौर  832  से  834  see

 अतारांकित  प्रश्न  संदया  :  ४355  से  /400,  और  8402
 से  8553*-**  नह

 समा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  an  an  an  tee

 प्रावदकलन  समिति

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  काय्यंवाही  को  दशनि
 वाले  विवरण

 सरकारी  उपक्रमों  संबंधो  समिति

 प्रस्तुत

 हानसूचित  जातियों  तथा  भ्रनस॒चित  जनजातियों  के
 कल्याण  संबंधो  समिति  रु  न

 और  प्रतिवेदन

 किसी  के  नाम  पर  अंकित  |  चिन्ह  इस  बात  का  थोतक  है  कि  उस
 प्रश्न  को  सभा  में  उसी  ने  पूछा  था

 9



 बविवय

 समा-पटल  पर  रखे  गए  पन्नों  सम्बन्धी  समिति

 )  अठारहवां  प्रस्तुत

 बेठकों  के  रखे  गए***  **«

 नियम  377  के  भ्रधीन  मामले

 )  धःन  का  मूल्स/निमत-करना

 श्री  चिस्तामणि  जेना

 उम्मीदवारों  और  साम्प्रदायिक  दलों  पर  चुनाव  लड़ने  से
 रोक  लगाने  के  लिए  निर्वाचन  विधियों  में  संशोधन  करना

 श्री  हुसेन  दलवाई

 दिल्‍ली  में  की/आपृर्ति,में  सुध।र  करते  के
 उपाय  करना

 श्री  भरत  सिह

 सिविल  सेवा  परीक्षाओं  में  बेठने  के  इच्छूक  उम्मीदवारों
 की  आयु

 सीमा  बढ़ाई  जाना

 श्री  डाल  चन्द्र  जेन  see  ब्न्न

 उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  और  बाराबंकी  जिलों  का  औद्योगिकीकरण
 करना

 श्री  निर्मल  खत्री

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबेरोजगारी  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठाना

 श्री  बलवन्त  सिंह  रामृवालिया

 बडोदा  और  उसके  आसपास  रहस्यमयी  गैस  के  प्रभाव  को
 के  लिए  पूर्वोपाय  करना

 श्री  रणजीत  सिंह  गायकवाड़

 (ii)

 पृष्ठ

 171

 171

 171

 171---177

 171--172

 173

 174

 176

 177

 1.797

 17820181.  4...

 182



 व्यय

 श्री  आर०  जीवरत्नम

 श्री  विजय  कुमार  यादव

 श्री  अजय  मुशरान

 श्री  सुख  राम

 उदच्चोग  मंत्रालय
 ह

 श्री  भट्टम  श्री  राम  मूर्ति

 कुमारी  ममता  बनर्जी
 e

 श्री  बसुदेव  आचाय

 श्री  टी०  बशीर

 श्री  जगदीश  अवस्थी

 श्री  तम्पन  थामस

 डा०  गोरी  शंकर  राजहुंस

 श्री  विजय  एन०  पाटिल

 श्री  नारायण  चोबे

 श्रीमती  प्रभावती  गुप्त

 श्री  ए०  घाहसं

 श्री  के०  जे०  अब्वासी

 श्री  भ्नेश्वर  तांती

 श्री  उमाकान्त  मिश्र

 श्री  मौहम्मद  महफूज  अली  खाँ

 श्री  चरनजीत  सिंह  वालिया

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज

 श्री  जे०  वेंगल  राव

 सागर  विसानन  संत्रालय

 वाणिज्य  मंज्ञालय

 संचार  धादि

 बिलियोग  2)  1988

 पुरःस्थापित  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 uu)

 पृष्ठ

 182--183

 186

 199

 207

 217-219  9

 225--227

 227--228

 228--232

 232--235

 235--237

 237--239

 243

 243--244

 244--245

 245  --252

 253--260



 विदय  बृध्ट

 श्री  बी०  के०  गढ़बी  नग्न  ०००  eee  261

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  बी०  के०  गढ़बी  न्न्ब  eee  न्न्न  261

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  नग्न  न्न्१  ग्न्न  261

 श्री  नारायण  दस  तिवारी  vee  oe  tee  262

 खंडवार  विचार

 पारित  करने  के  लिए

 श्री  बी०  के०  गढ़वी  **०  *०*  “263  263  264

 दोफोर्स  ठेके  को  जांच  करने  संबंधों  संघृस्त  समिति  ***  aa  264--265

 प्रतिवेदत

 (iv)



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 लोक  सभा

 26  1988/  6  1910

 लोक  सभा  11  बजे  म०  पृ०  पर  समवेत

 महोदय  पोठासोन  हुए  )

 प्रदनों  क ेमौखिक  उत्तर

 केरल  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  भ्रतिवासोी  भारतीयों  के  प्रस्ताव

 *815.  प्रो०  के०  वो०  थामस  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  नये  उद्योग  आरम्भ  करने  हेतु  अनिवासी  भारतीयों  ने  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किये  '

 यदि  तो  क्‍या  इन  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  इन्हें  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  भम्त्रालय  में  प्रोशोगिक  विकास  बिभाग  सें  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :
 से  केरल  में  नये  उद्योग  प्रारम्भ  करने  के  लिए  प्रवासी  भारतीयों  के  दो  प्रस्ताव  लम्बित

 इन  दो  में  से  एक  मामले  न्यायालय  द्वारा  स्थगन  भादेश  जिसमें  सरकार  द्वारा  उस  कार्य  के  लिए
 कोई  आशय  पत्र  जारी  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  दिये  जाने  क ेकारण  सरकार  द्वारा  कोई
 निर्णय  नहीं  लिया  जा  अन्य  आवेदन  पर  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 प्रो०  के०  बी०  थामस  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  नये  उद्योग
 आरम्भ  करने  के  लिए  यद्यपि  प्रवासो  भारतीयों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  परन्तु  इनमें  से  एक  मामला
 न्यायालय  द्वारा  हस्तक्षेप  किए  जाने  के  कारण  लम्बित  पड़ा  है  और  दूसरा  अन्तिम  निर्णय  के  लिए
 लय  के  पास  लम्बित  पड़ा  प्रवासी  भारतीयों  द्वारा  अपने  उद्योग  आरम्भ  करने  में  प्रक्रिया  सम्बन्धी
 देरी  किये  जाने  की  अनेक  शिकाथतें  की  गई  हैं  और  यह  भी  शिकायत  है  कि  प्रवासी  भारतीयों  द्वारा
 भारत  में  उद्योग  स्थाप्ति  करने  के  लिए  स्वीकृति  पाना  बहुत  कठिन  क्‍या  सरकार  को  प्रक्रिया
 सम्बन्धी  देरी  किये  जाने  की  इस  प्रकार  की  शिकायतें  मिली  और  यदि  तो  उसके  बारे  में  क्‍या
 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  एम०  प्ररणाचलभ  :  प्रवासी  भारतीयों  की  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  में
 प्रक्रिया  सम्बन्धी  देरी  किये  जाने  की  कुछ  शिकांयतें  मिली  हैं  ।  स्वीकृति  शीघ्र  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में
 औद्योगिक  विकास  विभाग  के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  विशेष  अनुमोदन  समिति  स्थापित  की  गई
 प्रवासी  भारतीयों  की  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  आशय  विदेशी  सहयोग  और  घन
 लगाने  सम्बन्धी  सभी  औपचारिकताएं  एक  साथ  एक  ही  स्थान  पर  पूरी  की  जा  यदि  कोई
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 विशेष  मामला  हमारे  ध्यान  में  लाया  जाता  है  तो  हम  उस  मामले  को  शीकष्र  निपटाने  के  लिए  निश्चित
 ही  चेष्टा

 प्रो०  के०  वी०  थामस  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रवासी  भारतीयों  के  निवेश  किये  जाने  के
 परिणामस्वरूप  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  है  ।

 श्री  एम०  प्ररणाचलम  :  1982  से  31  1987  तक  प्रवासी  भारतीयों  ने
 विभिन्‍न  योजनाओं  में  जो  निवेश  किया  है  वह  इस  प्रकार  1218.85  करोड़  रुपये  का  सीधा  निवेश
 64.66  करोड़  रुपये  का  पोर्टफोलियो  इनबेस्टमेंट  26.40  करोड़  रुपये  का  भारतीय  कम्पनियों  में  जमा
 और  4217.48  8  करोड़  रुपयों  का  बैंक  में  जमा  कराया  जाना

 श्री  के०  कुंजम्बु  :  बहुत  सारे  केरलवासी  खाड़ी  देशों  में  काम  कर  रहे  उन्हें  केरल  में
 उद्योग  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  क्‍यों  नहीं  कियाः  जता  है  ?

 श्री  एम०  झ्रणाललम  :  यह  सच  है  कि  के  रल  के  बहुत  सारे  कुशल  श्रमिक  और
 शियन  खाड़ी  देशों  में  काम  कर  रहे  केरल  के  प्रवासी  भारतीय  मूलतः  कुशल  श्रमिक  यथा

 नस  आदि  वे  उद्योग  स्थापित  करने  का  साहस  करने  तथा  खतरा  उठाने  के  बजाये

 ऐसे  स्थानों  की तलाश  करना  ज्यादा  अच्छा  समझते  हैं  जहां  वे  अपने  धन  को  सुरक्षा  के  साथ  जमा  करा
 सकें  ।  जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध  हमने  आमतौर  पर  नीति  सम्बन्धी  मार्म  निर्देश  निर्धारित
 कर  दिए  हैं  और  विशेष  रूप  से  उद्योग  और  बैंक  आदि  स्थापित  करने  के  लिए  प्रवासी  भारतीयों  को
 निवेश  करने  के  लिए  अपेक्षित  समर्थन  प्रणाली  की  सुविधायें  उपलब्ध  करा  दी  हैं  ।  प्रवासी  भारतीयों  के

 पुनर्वास  के  लिए  राज्य  सरकार  को  विशेष  का  क्रम  चलाने  चाहिए  |  राज्य  स्तर  राज्य  सरकार  ने
 प्रवासी  भारतीयों  को  सभी  अपेक्षित  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  एजेंसी  खोली

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  खाड़ी  देशों  में  बहुत  सारे

 कुशल  श्रमिक  काय  कर  रहे  वहां  केवल  कुशल  श्रमिक  ही  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  अपितु  ऐसे  लोग  भी  हैं
 जो  उद्योगों  में  धन  का  निवेश  भी  कर  सकते  किन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  यश्यपि  भारत  के  बाहर  बड़ी
 संख्या  में  लोग  काम  कर  रहे  हैं  कितु  वे  केरल  में  धन  का  निवेश  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  यद्यपि  उद्योग
 के  मामले  में  केरल  सबसे  पिछड़ा  हुआ  राज्य  मेरे  विचार  से  अन्य  क्षेत्रों  में  निवेश  करने  को  प्राथमिकता
 दी  जाती  मैं  इस  बात  का  कारण  जानना  चाहता  हूं  कि  केरल  के  निवासी  तक  केरल  में  धन  निवेश
 क्यों  नहीं  करना  चाहते  ?

 श्री  एम०  अ्ररणाचलम  :  हमारे  मित्र  को  राज्य  में  अच्छा  औद्योगिक  वातावरण  बनाने
 के  लिए  काम  करना  जैसा  कि  मैं  कुछ  समय  पहले  कह  चुका  हूं  कि  राज्य  सरकार  को  प्रवासी
 भारतीयों  के  लिए  उस  राज्य  में  अपने  धन  का  निवेश  करने  के  लिए  कोई  विशेष  कार्य  क्रम  चलाना

 चाहिए  ।

 खुले  मुहाने  के  उनन  के  सम्बन्ध  में  तकनोकी  कार्यशाला

 *817.  धीमती  माधुरी  सिह+  )
 9  :  कया  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  |
 क्या  रांची  स्थित  केन्द्रीय  खान  आयोजन  और  डिजाइन  संस्थान  में  हाल  में  खुले  मुहाने

 के  खनन  के  सम्बन्ध  में  एक  राष्ट्रीय  स्तर  की  तकनीकी  कार्यशाला  आयोजित  की  गई
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 यदि  तो  इस  कार्यशाला  के  दौरान  हुई  चर्चा  का  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या
 निष्कृष॑  और

 कोयले  के  क्षेत्र  में  अन्य  प्रणालियों  की  तुलना  में  खुले  मुहाने  की  खनन  प्रणाली  कहां  तक

 बेहतर  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्रो  तथा  संचार  मन्त्री  बसंत  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  हे

 बविबरण

 और  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  रांची  में  3-4-1988
 को  खानों  में  आप्टीमल  विखंडन-ड्िलिंग  और  ब्लास्टिग  का  परिमापਂ  करने  सम्बन्धी  एक
 तकनीकी  कार्यशाला  आयोजित  की  गई  थी  ।

 चर्चा  और  सिफा  रिशों  में  यह  बातें  शामिल  थीं--इष्टतम  ड्रिलिग  और  ब्लास्टिग  के
 दलों  के  कार्य  निष्पादन  में  प्रत्येक  परियोजना  में  ड्रिलिंग  और  ब्लास्टिग  के लिए  अलग  कक्षा  का

 कम्पनी-स्तर  पर  ड्रिलों  की  किस्म  में  लागत  के  अनुसधान  एवं  विकास
 के  लिए  उपाय  |

 ओपेनकास्ट  अथवा  भूमिगत  खानों  के  मामले  में  अपनाई  जाने  वाली  खनन-प्रणाली  का
 दिशा-निर्देश  इन  बातों  पर  निभं॑र  करता  है--कोयला  सीमों  की  उनकी  मोटाई  और  उनकी

 गहराई  जहां  वे  उपलब्ध  होती  हैं  ।  यदि  स्पष्ट  रूप  से  कहा  जाए  तो  ओपेनकास्ट  खनन  के  यह  लाभ  हैं  --

 उत्पादन  काफी  मात्रा  में  कोयले  की  प्राप्ति  बेहतर  यंत्रीकरण  के  जरिए  उच्च
 कम  उत्पादन  लागत  और  कामगारों  की  अधिक  सुरक्षा  तथा  उनका  स्वास्थ्य  ।

 ]  .

 श्रीमती  माधुरी  तिह  :  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  विशेषज्ञों  का  यह  मत  है  कि

 खुले  खदानों  की  खुदाई  से  पर्यावरण  पर  प्रतिकूल  असर  पड़ता  है  ?  यदि  यह  सही  है  तो  पर्यावरण  की
 समस्याओं  के  सुधार  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 श्रो  बसंत  साठे  :  असल  में  खुली  खदानों  को  माइनिंग  से  पर्यावरण  पर  विपरीत  परिणाम  होने  की
 बजाए  अच्छा  परिणाम  हो  सकता  है  ।

 श्री  असुदेव  प्राचार्थ  :  कैसे  ?

 भो  बसंत  साठे  :  मैं  बताता  यदि  कोयला  कम  गहराई  पर  तो  खुली  माइनिंग  की  पद्धति
 से  उप्ते  निकालने  में  ज्यादा  से  ज्यादा  कोयला  मिलता  है  खासकर  ऐसी  जगह  जैसे  बिहार  में  बहुत-सी  आग

 तो  आग  लगने  की  जो  प्रक्रिया  वह  यदि  खुली  माइनिंग  की  पद्धति  स्वीकार  की  तो
 उससे  बन्द  डो  सकता  ु

 ओी  बसुदेव  श्ाचाय  :  बन्द  नहीं  हो  रही

 भी  बसंत  साठे  :  ओपन  कास्ट  माइनिय  से  बन्द  हो  सकती

 [  प्रयुवाद  ]

 एक  माकभोय  सदस्य  :  मन्‍्त्री  महोदय  दोनों  भाषाओं  में  क्‍यों  नहीं  बोलते  हैं  ।
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 श्र  बसंत  साठ  :  मैं  दोनों  भाषाओं  में  यह  भी  सच  है  कि  खली  खनन  पद्धति  से  सभी
 प्रकार  के  लाभ  हैं  यथा  और  अधिक  कोयले  की  यंत्रीकरण  के  माध्यम  से  अधिक

 लागत  में  कमी  और  श्रमिकों  की  अधिक  सुरक्षा  और  उत्तम  स्वास्थ्य  ।  खान  से  कोयला  निकालने
 का  पूरा  प्रयोजन  क्‍या  है  ?.  प्रयोजन  यही  है  कि  कम  से  कम  लागत  सर्वोत्तम  तरीके  से  सुरक्षात्मक
 ढंग  से  अच्छे  से  अच्छा  कोयला  प्राप्त  हो  सके  ।  यदि  खान  गहरी  नहीं  है  तो आजकल  उसके  लिए  खुली
 खान  की  प्रौद्योगिकी  बेहतर  है  किन्तु  यदि  खान  गहरी  है  तो  खुली  खान  प्रौद्योगिकी  इस्तेमाल  नहीं  की  जा

 सकती  है  क्‍योंकि  खुला  खनन  करने  से  खुदाई  के  कारण  एक  घाटी  बन  जायेगी  जिस  पर  लागत  अधिक
 आयेगी  और  काम  अधिक  करना  पड़ेगा  तथा  इसके  बाद  ही  कोयला  मिल  इस  प्रकार  पूरा
 कोयला  प्राप्त  हो  जाता  भूमिगत  खुदाई  में  पूरी  भूमि  में  बोरिग  करनी  पड़ती  है  और  खांचे  बनाकर
 कोयला  प्राप्त  करने  की  चेष्ट  करनी  पड़ती  है  ।

 श्री  बसुदेव  ध्राचाय  :  इससे  होने  वाले  प्रदूषण  के  बारे  में  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 क्री  बसंत  साठे  :  मैं  कह  रहा  हूं  कि  इससे  प्रदूषण  होता  ही  नहीं  अपितु  खुली  खान  की

 खुदाई  से  प्रदूषण  कम  से  कम  होता  है  ।

 श्री  बसुदेव  झ्ाचाय  :  वह  कंसे  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  मैंने  अभी-अभी  आपको  बताया  था  कि  आग  और  अन्य  वस्तुओं  की  बचत  कैसे
 की

 श्री  बसुदेव  झ्राचाय  :  आप  हमें  यह  बताइए  कि  उत्पादन  किस  प्रकार  बढ़  जाता

 श्री  बसंत  साठे  :  प्रदूषण  कोयले  के  जलने  या  अन्य  वस्तुओं  के  जलने  अथवा  अन्य  वस्तुओं
 के  कारण  होता  यह  सब  इसी  प्रकार  हो  रहा  किन्तु  खुलो  खुदाई  प्रणाली  से  प्रदूषण  बिल्कुल  भी

 नहीं  होता  है|

 शो  बसुदेव  ध्राचायं  :  क्‍योंकि  यह  खुली  है  ।

 थी  बसंत  साठे  :  इसी  कारण  प्रदूषण  नहीं  होता  है  ।

 ]

 श्रोमतो  साधुरी  सिह  :  क्या  मन्त्री  जी  द्वारा  भारत-सोवियत  समझौते  के  अधीन  मुरकुण्डा  कोयला
 परियोजना  का  निर्माण  खुली  खदान  तकनीक  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ?  क्‍या  यह  सही  है  कि  इस  तकनीक
 से  आधिक  रिटने  कम  है  ?  यदि  तो  इस  परियोजना  को  आर्थिक  दुष्टि  स ेऔर  मजबूत  बनाने  के  लिए
 सरकार  क्या  विचार  रहती  है  ?

 क्रो  बसंत  साठे  :  आश्वि  दुष्टि  से इस  परियोजना  को  सही  रूप  में  चलाने  के  लिए  जो-जो
 श्यक  कदम  होंगे  वे  सब  उठाये  जाएंगे  ।

 [  प्रभुवाद  ]  ,

 डा०  भोरो  शंकर  राजहूंस  :  क्‍या  यह  सच  है  कि  खुली  खुदाई  खानों  में  माफिया  की
 गतिविधियां  सुगम  हो  जाती  है  क्‍योंकि  उनके  दल  चुपचाप  आते  हैं  और  अपने  ट्रक  भर  कर  ले  जाते  हैं
 तथा  उन्हें  वहां  कोई  रोकने  वाला  नहीं  होता  है  ?  क्‍या  यह  सच  है  ?

 भरी  बसंत  साठे  :  जहां  तक  माफिया  या  अन्य  दलों  का  सम्बन्ध  चाहे  भूमिगत  खान  हो  या
 मेरे  विचार  से  तो  वे  भूमिगत  दुनिया  के  लोग  इसलिए  उनके  लिए  यदि  भूमिगत  हो  तो  और
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 आसानी  रहती  जब  खुली  खान  होती  है  तो  ऐसे  अवांछनीय  तत्वों  को  अपनी  गतिविधियां  चलाने  में

 कठिनाई  आती  चूंकि  यह  प्रश्न  कोयला  हटाने  से  सम्बद्ध  है  तो  हम  ऐसे  अवांछनीय  तत्वों  पर  नियंत्रण
 पाने  के  बारे  में  पूरा  ध्यान  दे  रहे  हैं  और  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सभा  को  कह  सकता  हूं  कि  हम  अपने
 प्रयास  में  सफल  हो  रहे  हैं  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  और  क्या  आप  यह  समझते  हैं  कि जब  वे  भूमिगत  होते  तो  वे  और  अधिक
 खतरनाक  हो  जाते  हैं  ?  न

 मधु  दंडबते  :  यदि  यह  खुला  तो सरकार  काम  कर  सकती

 श्री  विनेश  गोस्वामी  :  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इससे  स्थान  और  पर्यावरण  पर
 कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  किन्तु  क्या  उनको  पता  है  कि  असम  में  पटकाई  पहाड़ियों  की  खुली  खातों
 से  स्थान  और  पर्यावरण  बहुत  अधिक  प्रभावित  हुआ  है  और  पर्यावरण  विशेषज्ञों  तथा  वैज्ञानिकों  न ेइसका
 जबरदस्त॑  विरोध  किया  वास्तव  में  मुझे  विज्ञान  के  छात्रों  की  यह  टिप्पणी  ऊर्जा  मन्‍्त्री  और  प्रधान
 मन्त्री  दोनों  को  ही  भेजनी  पड़ी  थी  कि  इससे  पटकाई  पहाड़ियां  बहुत  अधिक  प्रभावित  हुई  अतः  क्या

 उन्होंने  पटकाई  पहाड़ी  की  विशेष  स्थिति  की  जांच  कर  ली  है  अथवा  नहीं  ?  यदि  तो  कया  उन्होंने
 वैज्ञानिकों  तथा  पर्यावरण  विशेषज्ञों  द्वारा  दी  गई  टिप्पणियों  और  प्रतिवेदनों  को  जांच  करा  ली  है  और
 यदि  तो  क्‍या  अब  वह  मुझे  इस  बात  का  आश्वासन  देंगे  कि  वे  दस्तावेज  उनके  पास  हैं  और  वह
 किसी  स्वतंत्र  जांच  द्वारा  इसकी  जांच  करा  लेंगे  और  अपने  जांच  परिणाम  प्रस्तुत

 श्री  बसंत  साठ  :  जहां  तक  असम  का  सम्बन्ध  यद्वि  विशेषज्ञों  ने यह  राय  दी  है  कि

 स्ट्रक्चर  सरफंसਂ  हटाये  जाने  से  उसकी  उवंरकता  प्रभावित  हुई  है  अथवा  खुली  खान  खुदाई  से
 तिक  संतुलन  बिगड़ा  है  तो  हम  निश्चित  रूप  से  इस  पर  विचार  करेंगे  क्योंकि  हम  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि
 खान  की  खुदाई  की  किसी  भी  प्रणाली  से  पयविरण  पर  कोई  बुरा  असर  पड़े  ।

 ]

 श्री  रामस्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  ओपन  कास्ट  माइनिंग  में
 प्रोडक्शन  भी  बढ़  जाता  है  और  प्रदूषण  भी  उसमें  ज्यादा  नहीं  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय
 मनन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  रांची  जिले  में  खेलाड़ी  इलाई  नार्थ-कमंपुरा  में  ओपन  कास्ट  माइंस
 है  वहां  भी  आग  लगी  हुई  है  ।  बी०सी०सी  ०  के  अन्तगंत  क्षरिया  जो  कि  घनी  आबादी  वाला  क्षेत्र
 उसके  ऊपर  टाउन  बसा  हुआ  है  और  नीचे  आग  लगी  हुई  मम्त्री  महोदय  बताने  का  कष्ट  करें  कि
 आग  बुझाने  के  लिए  क्‍या  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ताकि  इस  धनी  आबादी  वाले  क्षेत्र  को  जनहानि  से
 बचाया  जा  सके  ।  किसी  भी  समय  झरिया  की  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्र  में  एक्सप्लोजन  हो  सकता  है  और

 जनहानि  हो  सकती  है  ।  मन्त्री  महोदय  इन  इलाकों  के  लिए  क्‍या  करने  जा  रहे  हैं  ।

 भरी  बसन्त  साठे  :  अध्यक्ष  आग  दो  तरह  से  लगती  एक  तो  यह  कि  कोयला  खोद
 कर  ऊपर  रख  दिया  जाए  और  कोयला  इंटनंल  कंबंश्वन  सिस्टम  से  पाइल  होने  से  वहां  जलमे  लगता

 यह  कटने  की  प्रक्रिया  दूसरा  जहां  शैलो  अण्डरग्राउन्ड  कोयला  होता  जैसे  झरिया  की  बात

 बताई  यहां  पर  कई  सालों  से आग  लगी  हुई  वहां  कोयला  शैलो  सीम्स  में  है  भौर  खोदा  नहीं
 गया  वहां  ऊपर  से  हवा  जाती  है  और  आक्सीजन  मिलने  से  वह  कोयला  जलने  लगता  है  |  ऐसी  जो

 आग  लगी  हुई  उसको  बुझाने  के  लिए  वैज्ञानिकों  ने  यह  सोचा  है  कि  उसे  ओपन  कर  दिया  जाए  और
 सारा  कोयला  निकाल  लिया  ओपन  कास्ट  पद्धति  से  झरिया  जैसी  जगहों  को  बचाया  जा  सकता

 यह  प्रयोग  हम  करना  चाहते  लेकिन  इसके  लिए  आबादी  को  वहां  से  हटाना  उनका
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 जीवन  खतरे  में  ह ैऔर  उसको  बचाने  के  लिए  इस  पद्धति  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इसमें  मैं  आप
 सब  लोगों  का  सहयोग  चाहूंगा  और  हमारा  भी  पूरा  प्रयास  है  ।

 श्री  मारायण  चोबे  :  जलने  के  बाद  करेंगे  ?

 श्री  बसरत  साठ  :  जलने  से  पहले  आप  तो  दोनों  तरफ  से  आग  लगाते  हमारे  कुछ

 बन्धु  ऐसे  हैं  नारायण  चौबे  जी  जैसे  कि  ज़ब  लोगों  को  हटाने  की  बात  करेंगे  तो  ये  आंदोलन  करेंगे  कि

 इनको  क्यों  हटाते  हैं  और  नहीं  हटायेंगे  तो  कहेंगे  कि  क्‍यों  नहीं  हटाते  हमारी  कोशिश  यही  रहेगी
 कि  आग  ज्यादा  न  लगे  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  सयाने  लोग  जो  होते  हैं  व ेचोर  को  कहते  हैं  कि चोरी  कर  और
 मालिक  को  कहते  हैं  कि  जागता  रह  ।

 श्रो  संत  साठे  :  आशा  है  कि  हम  यह  आग  बुझा  सकेंगे  और  अधिक  कोयला  भी  निकाल

 सकेंगे  ।

 श्री  जी०  अध्यक्ष  ओपन  कास्ट  में  नई  मशीनरी  का  इस्तेमाल  हो  रहा
 जिसका  नाम  ड्रेंगलाइन  इसकी  कीमत  20-30  करोड़  रुपये  है  और  इसकी  खरीद  में  कमीशन  भी
 लिया  जाता  यह  कमीशन  10  से  लेकर  25  परसेंट  तक  होता  यह  मशीन  हजार  श्रमिक  जहां
 काम  करते  हैं  वहां  पर  काम  करती  इसकी  वजह  से  श्रमिक  बेरोजगार  होते  जा  रहे  उन  लोगों  को
 काम  नहीं  मिल  रहा  हस  बारे  में  मजदूरों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  आप  कया  कदम  उठाने  जा

 रहे

 श्री  बध्ंत  साठ  :  अध्यक्ष  कोयजा  ज्यादा  से  ज्यादा  और  कम  खर्चे  में  निकाला

 इसके  लिए  आधुनिक  तकनीक  का  उपयोग  करना  इसमें  ड्रेगलाइन  पद्धतिथों  का
 उपयोग  करना  पड़ेगा  और  यह  आग्रह  करना  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  आदमी  कोयला  उद्योग  में  ही  लगाये

 जाएं  कोयला  निकालने  के  लिये  तो  इससे  उत्पादन  का  नुकसान  होगा  ।  इससे  देश  में  कोयला  सस्ता  और
 अच्छा  नहीं  इस  बात  का  भी  विचार  हमको  करना  होगा  ।

 उच्च  दक्ित  के  दूरदर्शन  रिले  केरतों  को  स्थापना

 ]
 *७1०,  करी  के०  राभचन्द्र  रेह्डो  :  क्या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  सन्‌  1990  तक  सभी  जिला  मुख्यालयों  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्रों  की
 स्थापना  करने  का  निर्णय  किया

 कया  सरकार  का  उच्च  शक्ति  के  ज़ेसे  10  अथवा  इससे  अधिक
 शक्ित  के  ट्रांसमी टरों  की  स्थापना  करने  का  विचार  है  जिससे  कि  यह  प्रत्येक  जिले  में  पूरी  जनसंख्या  के

 लिए  पर्याप्त  हो

 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  को  आवश्यकता  है  ओर  वर्ष  1988-89  में  इस  कार्य  के

 लिए  कितनी  धनराशि  व्यय  किए  जाने  की  संभावना

 (a)  क्या  अनंतपुर  स्थित  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  की  क्षमता  10  किलोवाट  तक  बढ़ाने  का  काये

 इस  बीच  प्रारंभ  कर  दिया  गया  और
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 यदि  तो  इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मम्त्ालय  में  उप  मम्त्ो  एस०  कृष्ण  :  से  (5)  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 देश  में  सभी  जिला  मुख्यालय  नगरों  को  सातवीं  योजना  की  विभिन्‍न  स्कीमों  के  मुकम्मल
 हो  जाने  पर  या  तो  वहां  स्थित  ट्रांसमीटर  द्वारा  अथवा  आसपास के  क्षेत्र  में  कार्यरत  ट्रांसमीटर

 )  द्वारा  दूरदर्शन  सेवा  से  कवर  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 और  दूरदर्शन  की  मौजूदा  नीति  इृष्टतम  कवरेज  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  देश  में

 उच्च  शक्ति  और  अल्प  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  न्यायसंगत  रूप  से  स्थापित  करने  की  संसाधनों  की

 उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  दृरदशंन  की  सातवीं  योजना  अन्य  बातों  के  केवल

 चुनींदा  स्थानों  पर  ही  उच्च  शवित  (।  10  किलोवाट  और  इससे  अधिक  शक्ति  के
 टी०वबी०  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  दूरदशंन  की  वर्ष  1988-89  8-89  की  वाधिक  योजना
 में  इन  ट्रांसमीटरों  को  स्थापित  करने  के  लिए  2878.80  लाख  रुपए  की  राशि  सम्मिलित

 अनन्तपुर  में  प्रस्तावित  उच्च  शक्तित  (10  के  टी०वबी०  ट्रांसमीटर  के  लिए
 स्थान  का  कब्जा  ले  लिया  गया  है  और  सिविल  निर्माण  कार्यों  के  लिए  प्राक्कलन  स्वीकृत  कर  दिए  गये

 ट्रांसमीटरों  और  सहायक  उपकरणों  के  लिए  विनिर्माताओं  को  क्रयादेश  दे  दिए  गये  हैं  ।

 अनन्तपुर  में  उच्च  शक्ति  के  टी०वी०  ट्रांसमीटर  के  सातवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक

 चालू  हो  जाने  की  उम्मीद

 श्री  के०  रामचख  रंड्डी  :  अध्यक्ष  मैं  अनन्तपुर  में  ।0  कि०  वाट  का  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर
 आरम्भ  करने  के  लिए  मन्त्री  महोदय  को  घन्यवाद  देता  हूं  |  इसके  साथ  ही  मैं  मन्त्री  महोदव  का  ध्यान
 भाग  (3)  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  अनन्तपुर  में  उच्चशक्ति  के  टी०वी०

 ट्रांसमीटर  के  सातवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  मैं  चाहता  हूं  कि

 अनन्तपुर  जिले  की  जनता  की  भावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  1985  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 1621  दिनांक  1-4-85  तथा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2018  दिनांक  2-12-1985  के  माध्यम  से

 पूरे  जिले  को  दूरदर्शन  से  लाभांवित  करने  के  लिए  उच्च  शक्ति  का  प्रसारण  लगाने  की  निरंतर  की  जा

 रही  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  कराने  की  कृपा  तीन  वर्ष  पृ  की  गई
 मांग  को  ध्पान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  अनन्तपुर  में  उच्च  शक्ति  का  प्रसारण  इस  वर्ष  के  अन्त  तक

 पुरा  कर  सकेगी  और  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  उसे  चालू  कर  सकेगीਂ  ?

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  काम  अनेक  कारणों  पर  निभंर  करता

 है  जिसमें  से  मुख्य  कारण  धन  का  उपलब्ध  होना  तथा  सुपुदंगी  समय-सारिणी  का  अनुपालन  इसलिए
 हम  कोई  निश्चित  तारीख  तो  नहीं  बता  सकते  हैं  किन्तु  हम  उन  उच्चशक्ति  वाले  सभी  द्वांसमीटरों
 जिन्हें  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  दो  वर्षों  के  दौरान  स्थापित  किया  जाना  शीघ्र  संस्थापत  करने
 का  प्रयास  कर  रहे  हैं  । माननीय  सदस्य  की  टिप्पणियों  मौर  अनुरोधों  को  ध्यान  में  रखा

 भरी  के०  रामचन्त्र  रहो  :  अनन्तपुर  में  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  के  लिए  कितनी  राशि  नियत
 की  यई  है  ।  अब  तक  कितनी  राशि  व्यय  की  जा  चुकी  है  ?  क्‍्याਂ  सरकार  यथाशीघ्न  द्रांसमीटर  आरम्भ
 करने  के  लिए  और  अधिक  राशि  व्यय  नहीं  कर  सकेगी  ?
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आम  खाने  से  मतलब  है  या  पेड़  गिनने

 ही  सो०  माधव  रेह्टी  :  पेड़  भी  गिनने  हैं  और  आम  भी  खाने

 ]

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  प्रश्त  के  भाग  और  का  उत्तर  देते  हुए  मैंने  कहा  था  कि
 उच्चशक्ित  का  ट्रांसमीटर  संस्थापित  करने  के  लिए  दूरदर्शन  का  इरादा  2878.80  लाख  रुपये  व्यय
 करने  का  अनन्तपुर  ट्रांसमीटर  को  भी  इस  निर्धारित  राशि  में  यथानुपात  धन

 शो  नारायण  थौबे  :  इस  विभाग  के  प्रभारी  जब  श्री  अजित  पांजा  अब  माननीय  मंत्री  श्री

 एच०  के  ०  एल०  भगत  इसके  प्रभारी  उस  समय  यह  कहा  गया  था  कि  एक  ट्रांसमीटर  मिदनापुर  में
 भी  स्थापित  किया  जायगा  ।  आपको  मिदनापुर  का  इतिहास  पता  यद्यपि  मिदनापुर  कलकत्ता  से
 अधिक  दूर  नहीं  ह ैऔर  हम  कलकत्ता  कार्यक्रम  देख  सकते  हम  कलकत्ता  कार्यक्रम  नहीं

 हम  केवल  दिल्‍ली  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  देखते  मैं  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पश्चिम

 बंगाल  के  मिदनापुर  में  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  के  बारे  में  क्या

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  दो  वर्षों  के दौरान  3  और
 कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  स्थापित  किए  जाएंगे  जिनमें  से  एक  मिदनापुर  में  और  एक-एक  कलिमपोंग
 और  अलिपुर  द्वार  में  स्थापित  किया

 ]
 थी  सोमओों  भाई  अध्यक्ष  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  और  मन्त्री  जी  ने  अनाउंस

 किया  था  कि  स्पेशल  केस  में  आदिवासी  एरिया  में  टी०वी०  ट्रांसमीटर  तो  अब  तक  कितने
 टी०वी०  ट्रांसमी  टर  लगा  दिये  हैं  और  दूसरी  तरफ  यह  कहते  हैं  कि  एक  लाख  की  आबादी  में  टी०वी  ०

 ट्रांसमीटर  लगायेंगे  ।  दूसरा  डिपार्टमेंट  बोलता  है  कि  आबादी  कम  क्या  टी०वी७  ट्रांसमीटर
 लगाने  के  लिए  आबादी  बढ़ानी  पड़ेगी  ।

 ]

 थी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  दूरदश्शन  के  हा्डवेअर  विस्तार  के  कार्य क्रम  को  इस  प्रकार

 योजनाबद्ध  किया  गया  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  देश  के  सभी  जिलों

 को  शामिल  किया  इस  पृष्ठभूमि  को  देखते  हुए  आदिवासी  क्षेत्र  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख

 करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  जब  सभी  जिलों  को  शामिल  किया  जायेगा  तो  आदिवासी  एरिया
 भी  शामिल  हो  )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  श्री  तिवारी  प्रश्न

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  माननीय  मन्त्री  से  बक्सर  में  कम  शक्ति  का  टी०  वी०  ट्रांसमीटर
 लगाने  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।  बक्सर  वर्षों  से  हमारी  संस्कृति  और  सभ्यता  का  केन्द्र  रहा  है  इसे
 न  तो  पटना  से  और  न  वाराणसी  से  किया  गया  यह  बीच  में  मैं  लगभग  सभी  मन्त्रियों  से
 मिलता  रहा  हूं  और  लिखता  रहा  हूं  ।  वास्तव  में  श्री  वसन्‍्त  साठे  के  कार्यकाल  से  मैं  लिखता  रहा  हूं
 परन्तु  मुझे  अब  तक  कोई  सकारात्मक  उत्तर  नहीं  मिला  मैं  माननीय  मनन्‍्त्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 क्या  बक्सर  को  भोजपुरी  भाषी  जनसंख्या  के  केन्द्र  क ेरूप  में  और  एक  पुराने  शहर  के  रूप  में  इसके  महत्व
 को  देखते  हुए  कोई  निर्णय  लिया  गया
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 झो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  सातथीं  प्ंलवर्षीय  मोजला  के  अन्त  शक

 जब  देश  के  सभी  जिलों  को  शामिल  किया  जामेगा  तो  बक्सर  भी  शामिल  हो  यह
 योजना  में  नहीं  है  कि  देश  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  में  टी०  थी०  ट्रांससीटर  लगाए  देश  के

 445  जिलों  में  से  सिर्फ  298  जिला  मुख्यासयों  में  स्थानीभ  ट्रांसमीटर  लगाये

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  हमारे  जिले  बहुत  बड़े  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  या बिहार  का  एक  जिला  दूसरे
 राज्यों  के  पांच  या  छः  जिलों  के  बराबर  हो  सकता  है  ।

 थी  एस०  कृषग  कुपार  :  अन्य  147  जिलों  को  उन  पड़ोसी  जिलों  से  ट्रांसमिशन  द्वारा  शामिल
 किया  जायेगा  जहां  उच्च  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  लगाये  जायेंगे  ।  मैं  तुरन्त  ही  यह  महीं  बता  सकता  कि  बक्सर
 कौन  से  उच्च  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  के  अन्तर्गत  आ  जाएगा  लेकिन  मैं  निश्चित  रूप  से  मामले  की  जांच
 करूंगा  और  पता  लगाऊंगा  कि  बक्सर  को  भी  योजना  के  भाग  के  रूप  में  शामिल  किया  जाए  ।

 मधु  दंडलते  :  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  टी  ०  वी ०
 टाघरों  को  ऊंचा  करने  के  टी०  वी०  द्वारा  बिधिन्‍न  क्षेत्रों  को उचित  रूप  से  शामिल  करने  के
 ग्रह  आवश्यक  है  कि  पर्याप्त  ऊंचाई  के  टी०  क्रे०  टावरों  को  उपयुक्त  स्थानों  पर  लगाया  जाए  यदि

 ऐसा  है  तो  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  पश्चिम  तट  के  कोंकण  क्षेत्र  के  बहुत  से  क्षेत्र  में  लोग  उच्च  शक्ति  के
 टी०वी०  ट्रांसमीटर  और  टी०बी०  टावर  के  अभाव  में  टेलीविजन  के  कार्य  क्रम  को  उचित  ढंग  से  नहीं  देख
 पाते  हैं  यदि  तो  क्या  माननीय  मन्त्री  कोंकण  क्षेत्र  के इस  पिछड़े  इलाके  को  प्रायमिकता  देंगे  जिससे
 कि  ओद्योग्रिक  रूप  से  पिछड़ा  हुआ  कोंकण  क्षेत्र  टो०  बी  के  क्षेत्र  में  भी  न  पिछड़

 संसदोय  कार्य  मंत्री  अथा  सूधना  धहलोर  असारण  अंजी  एच०  क्रे०  एल०  :  ग्रह  प्रश्त

 पूछने  के  लिए  मैं  माननीय  सदस्य  का  आभारो  हूं  ।  उन्होंने  केवल  अछन  ही  नहीं  पूछा  है  बल्कि  इसके  बारे  में

 मुझे  भी  लिखा

 मैं  निश्चित  रूप  से  इस  मामले  की  जांच  कर  रहा  हूं  ।

 यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  जहां  हमने  टी०  वो०  उच्च  शक्ति  के

 ट्रांसमीटर  लगाये  वहां  ऊंचे  टावर  नहीं  बहुत  से  स्थानों  पर  ऊंचे  टावर  हैं  और  सिगनल
 उपलब्ध  हैं  ।

 मैं  कोंकण  क्षेत्र  क ेमामले  की  जांच  कर  रहा  हूं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  को  अच्छी  तरह  समझता  हूं  और  प्रशंसा  करता  वास्तव  में

 बहुत  से  क्षेत्रों  मे ंटी०  वी०  सियनल  हैं  परन्तु  ऐसे  बहुत  कम  क्षेत्र  हैं  जिन्हें  भी  तक  शामिल  नहीं  किया
 गया  इसलिए  बहुत  ही  महत्वाकांक्षी  योजगा  चलायी  जा  रही  वतंमान  में  हमने  विभिन्‍न  श्रेणियों
 के  251  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  लगाये  कुछ  उच्च  शक्ति  के  कुछ  निम्न  शक्ति  के  कुछ  बहुत  निम्न
 शक्ति  के  हैं  और  कुछ  ट्रांसपोजस  वे  सब  काम  कर  रहे  जब  सातवीं  पंचरवर्षीव  योजना  के  अन्तर्गत
 योजनायें  पूरी  हो  जायेंगी  तो  हमारे  पास  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  421  ट्रांसमीटर  होंगे  इसमें  देश  की  82.8
 प्रतिशत  जनसंख्या  शामिल  होगी  भौर  बहुत  से  जिलों  और  शहरों  को  शामिल  किया  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  प्लान  के  अतिरिक्त  मैं  इसे  शीघ्रता  से  पूरा  करने  की  कोशिश  कर  रहा  हैं  ।  दरमलल
 में  एक  या  दो  दिन  बाद  सावंजनिक  क्षेत्र  के  ट्रांसमीटरों  का  निर्माण  करने  वालों  की  बैठक  हो  रही  है
 जिससे  कि  इसे  शीघ्रता  से  पूरा  किया  जा  सके  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अलावा  मैं  अपने  मन्वालय
 से  कुछ  संसाधनों  को  प्राप्त  करने  की  संभावना  का  तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रावधान  के
 रिक्त  ट्रांसमीटर  प्राप्त  करने  की  संभावना  का  फ्ता  लगाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  जिससे  कि  हम  देश
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 के  लिए  टी०  वी०  सिगनलों  का  बेहतर  विस्तार  कर  सकें  ?  परन्तु  मैं  कह  सकता  हूं  और  हम  सब  कह
 सकते  हैं  कि  सम्पूर्ण  राष्ट्र  इस  पर  संतोष  और  गव॑  कर  सकता  यद्यपि  हमारे  देश  को  बेहतर  ट्ी०वी ०
 तथा  और  अधिक  टी०  वी०  की  जरूरत  है  परन्तु  जिस  रफ्तार  से  हमने  टी०  वी०  का  विकास  किया  है
 वह  विश्व  में  सबसे  तेज  है  और  विश्व  इसे  मानता  है  तथा  इतने  कम  समय  में  टी०  बी०  के  अन्तग्रंत  सबसे
 अधिक  जनसंख्या  को  शामिल  किया  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महो दय  :  अगला  प्रश्न  ।

 प्रो  एम०  जो०  रंगा  :  सामान्य  लोग  टी०  वी०  से  लाभ  नहीं  उठता  सकते  बया
 सरकार  सलाह  पर  विचार  करेगी  ***

 इध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अगला  प्रश्न  पूछने  के  लिए  कहा  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  क्‍या  सरकार  सलाह  पर  विचार  करेगी***  मैं  हमेशा  आपके

 सामने  बैठा  रहता  क्या  गलत  है  ?  क्या  आप  मुझे  नहीं  देख  सकते  ?  मैंने  अनेक  बार  अपने  हाथों  को

 उठाया  ?  मेरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  क्या  सरकार  साबेजनिक  टी०  वी०  स्टेशनों  की  स्थापना  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  यह  आवश्यक  नहीं  कि  मैं  हमेशा  हाथों  की  तरफ  ध्यान  दूं  ।  मैं

 प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 )

 प्रोਂ  एन०  जी०  रंगा  :  आप  यह  क्या  कह  रहे  हैं  ?  मेरे  विचार  में  आप  नहीं  चाहते  कि

 मैं  अनुपूरक  प्रश्न  मैं  सारा  समय  अपने  हाथ  उठाये  हुए  आपके  सामने  बैठा  रहा  मैं  आपका  ध्यान

 और  किस  प्रकार  आकधित  कर  सकता  हूं  ?  )

 झध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  हमेशा  ऐसा  नहीं  होता  कि  हाथ  देखा

 जाए  ।  और  तत्पश्चात  यह  किया  कभी-कभी  इसकी  उपेक्षा  भी  की  जाती

 )

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  आपकी  कुछ  भूल  )

 श्री  एच०  के०  एल०  मगत  :  महोदय  मैं  रवयं  प्रो०  रंगा  के पास  जाकर  स्थिति  को  स्पष्ट

 साइकिलों  ध्रौर  साइकिलों  के  १जाँ  का  प्रायात

 +820.  श्री  ब॒न  सोहन  सहन्ती  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  विदेशी  साइकिल  निर्माताओं  द्वारा  निरभित  साइकिलें  और  साइकिलों  के  पुर्जों  का जिन
 पर  अक्सर  विदेशी  ब्रांडों  के  नाम  होते  निर्यात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
 थु

 क्‍या  सरकार  का  विदेशी  ब्रांड  नामों  के  स्थान  पर  भारतीय  ब्रांड  का  नाम  रखने  का
 विचार

 क्या  देश  साइकिल  तकनीक  में  आत्मनिभंर  है  और  विदेशी  बाजार  में  प्रतिस्पर्दा  की  स्थिति
 में  आ  गया

 (=)  क्‍या  साहकिलों  और  साइकिल  के  पुजों  का कोई  आयात  किया  गया  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  आयात  को  बिल्कुल  कम  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 से  विद्यमान  नीति  के  अनुसार  साइकिलों  सहित  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  विदेशी
 ब्रांडों  के  नामों  के  प्रयोग  की  अनुमति  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  भारतीय  साइकिल  निर्माताओं

 को  साइकिलों  तथा  साइकिल के  पुर्जों  के  निर्यात  पर  विदेशी  ब्रांड  नामों  के  प्रयोग  की  मनाही  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 साइकिलों  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  होने  वाली  सामग्री  तथा  प्रौद्योगिकी  दोनों  में  ही  तेजी  से

 बिकास  हुआ  निर्यात  प्रयोजनों  क ेलिए  भी  साइकिल  प्रौद्योगिकी  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 सरकार  साइकिल  तथा  साइकिल  के  पूर्जों  के  निर्माण  में  प्रौद्योगिकी  के  आयात  बाले  विदेशी

 सहयोगों  को  बढ़ावा  दे  रही  है  ।

 और  सम्पूर्ण  साइकिल  के  आयात  की  अनुमति  नहीं  है  हिस्से-पुर्जों  के  सम्बन्ध  कुछ
 पुर्जों  को  निर्यात  उत्पादन  के  आयात  करने  की  अनुमति  1983-84  तथा  1984-85  5  के
 दौरान  क्रमशः  28.50  लाख  रुपये  तथा  22.95  लाख  रुपये  के  साइकिल  पुर्जों  का  आयात  करने  की

 अनुमति  दी  गई  थी  ।

 श्री  बजमोहन  महन्ती  :  प्रश्न  स्पष्ट  इसका  सम्बन्ध  साइकिल  प्रौद्योगिकी  हमारी
 निर्माणकारी  इकाइयों  की  प्रतिस्पर्दधा  और  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  सहयोग  से  है  ।  यह  बड़ी  अजीब
 बात  है  कि  माननीय  मनन्‍्त्री  ने  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  विदेशी  ब्रांड  के  नामों  की  अनुमति  दी

 जाएगी  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  अनुमति  कब  तक  दी  इसे  कब  लागू  किया
 गया  ?  क्‍या  नीति  की  समीक्षा  की  गई  ?  इस  तरह  साइकिल  तकनीक  के  बारे  में  हम  आत्म  निर्भर

 नहीं  हम  जमीन  से  जमीन  तक  मार  करने  वाले  प्रक्षेपास्त्रों  मे ंआत्म  निर्भर  हो  सकते  परन्तु  साइकिल
 तकनीक  में  आत्म  निर्भर  नहीं  हो  विदेशी  सहयोग  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  माननीय
 मन्‍्त्री  का  यह  जवाब  यह  दुर्भाग्य  की  बात  अन्त  में  पुर्जों  के  बारे  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  नीति  की  समीक्षा  की  जा  रही  है  और  क्‍या  साइकिल  कम्पनियों  में  अनुसंधान  और  विकास
 इकाई  की  स्थापना  की  गई  यदि  अनुसन्धान  और  विकास  की  इकाई  की  स्थापना  कर  दी  गई  है
 तो  उन्हें  एक  या  तो  वर्ष  में  आत्म  निर्भर  हो  जाना  चाहिए  या  आपको  उसे  बन्द  करने  का  निर्देश  देना

 इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  विदेशी  ब्रांड  नामों  के  प्रयोग  करने  से
 न्धित  नीति  तथा  साइकिल  तकनीक  में  आत्म  निर्भरता  से  सम्बन्धित  नीति  और  साइकिल  तकनीक
 में  विदेशी  सहयोग  को  प्रोत्साहित  करने  की  नीति  की  समीक्षा  की  गई  क्या  किसी  समय  इन
 सभी  मामलों  की  समीक्षा  की  गई  और  हम  कब  तक  आत्म  निंरता  प्रांप्त  कर  लेंगे  ।

 श्रो  एम०  भ्रदणाचलम  :  साइकिल  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  हम  आत्म  निभंर  भारत  से

 पुर्जो  या  साइकिलों  के  निर्यात  के  लिए  विदेशी  ब्रांड  नामों  तथा  विदेशी  ट्रेड  मार्कों  को  प्रयोग  करने  पर

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  इसके  विपरीत  यदि  कोई  विदेशी  निर्माता  भारत  की  किसी  कम्पनी  को  अपना

 ब्रांड  प्रयोग  करने  की  अनुमति  देता  है  तो  इससे  भारतीय  साइकिलों  की  ग्रुणवत्ता  और  मजबूती  स्पष्ट

 होती  जहां  तक  अनुसंधान  और  विकास  का  सम्बन्ध  लुधियाना  में  हमारा  एक  अनु  धंधान  और

 बिकास  केन्द्र  है  और  सरकार  लुधियाना  के  इस  अनुसंधान  और  विकास  केन्द्र  को  सुदृढ़  बनाने  पर

 Bt
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 विचार  कर  रही

 भो  बजमोहन  भहन्तो  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  हम  साइकिल  प्रौद्योगिकी  में  आत्म  निर्भरता

 प्राप्त  करेंगे  या  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  यह  है  कि  हमने  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  समझौते
 के  आधार  पर  जिन  ब्रांड  नामों  का  प्रयोग  किया  है  क्या  वह  आपकी  अनुमति  से  हुआ  क्या  मैं  यह
 भी  पूछ  सकता  हूं  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  साइकिल  के  पुजों  का  आयात  में  लागत  के  आधार  पर

 नहीं  परन्तु  साइकिल  के  पुर्जों  की  किस्मों  के  आधार  कम  हुआ  है  या  बढ़ा

 थी'एम०  हरणजाअल्स  :  जहां  तक  साइकिल  के  पुर्जों  क ेआयात  का  सम्बन्ध  हम  अनुसंधान
 और  विकास  केन्द्रों  और  कुछ  खेल  के  सामास  के  लिए  साइकिल के  पुर्जों  क ेआयात  की  अनुमत्ति  देते  हैं  ।

 सामान्य  तौर  पर  हम  सम्पूर्ण  साइकिल  के  आयात  की  अनुमति  नहीं  देते  हैं  ।

 श्री  असुवेब  धाचायय  :  पश्चिम  बंगाल  की  साइकिल  बनाने  वाली  दो  आसमसोल  और

 कह्याणी  की  सेन  रेले  और  सेम  पण्डित  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  किन्तु  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात

 कार्यश्त  पूंजी  उपलब्ध  नहीं  की  गई  इस  वर्ष  भारतीय  साइकिल  निगम  की  अआसनसोल  सेम  रेले

 इकाई  के  लिए  केवल  400  करोड़  रुपये  उपलब्ध  किए  गए  इस  समय  बनाने  के  लिए  यह  राशि

 पर्याप्त  कया  मैं  मननीय  मन्त्री  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्‍या  इन  इकाइयों  को  सक्षम  बनाने  का  कोई
 प्रस्ताव  ह ैताकि  आसनसोल  की  सेन  रेले  इकाई  प्रति  मास  1500  साइकिल  बनाने  का  अपना  लक्ष्य

 पूरा  कर

 उद्योग  भन्त्रो  जे०  बेंगल  :  भारतीय  साइकिल  कलकत्ता  की  संस्थापित्त
 क्षमता  5580  लाख  1986  में  उत्पादन  1578  था  और  1987  में  0591  a:

 श्री  सुदेव  श्रार्थाये  :  मेरा  प्रश्न  का्यंगत  पूंजी  उपलब्ध  करने  के  सम्बन्ध  में

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  पहले  मेरी  बात  हीरो  साइकिल  फंबद्री  में  एक  व्यक्ति  प्रति  दिन
 4  साइकिल  बनाता  है  जबकि  साइकिल  निगम  में  चार  व्यक्ति  प्रति  दिन  एक  साइकिल  बनाते  प्रति
 साइकिल  पर  हमें  300  रुपये  की  हानि  होती  है  ।

 श्रो  बसुदेव  भ्राच्ाय  :  जब  तक  आप  कच्चा  माल  और  कायंगत  पूंजी  नहीं  देते  वे  किस  प्रकार
 साइकिल  बना  सकते

 क्रो  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्‍या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  यह-*“नीति  का  ही  एक-एक  अंग

 भी  जसुवक  साय  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है--क्या  इसे  सक्षम  बसामे  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ।

 शी  सो०  भाघथ  रेट्टी  :  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  हमने  जो  साइकिल  के  पुजों  का  आयात
 शुरू  किया  है  वह  आयात  को  अनुदार  बनाने  सम्बन्धी  नीति  का  ही  अंग  क्‍या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि
 क्या  हाल  की  निर्यात-आयात  नीति  में  साइकिल  के  पुजों  को  ओ०  जी०  एल०  खुले  सामान्य  लाइसेन्स  में
 सम्मिलित  किया  बया  है  ?

 श्री  वेंगल  शाक्ष  :  साइकिलों  के  आयात  की  अनुमति  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  इसकी
 कोई  आवश्यकता  नहीं  हैਂ  **

 शो  सो०  माधव  रेड्डी  :  साइकिल  पुर  ।

 शोले०  बंग्लाराद  :  मैं  आपके  प्रश्व  का  उत्तर दे  रहा  हूं  ।  केक्‍्स  निर्यात  करने  के  लिए  हम
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 आयात  करने  की  अनुमति  देते  हैं  ।  हमने  1983-84  में  28.50  लाख  रुपये  और  1984-85  5  में  22.95
 लाख  रुपये  के  मूल्य  के  पु्ों  के  आयात  की  अनुमदि  दी  हम  साइकिलों  का  निर्यात  करते  हैं  ।
 1980-81  में  हमने  55  लाख  रुपये  से  अधिक  1982-83  में  37  लाख  रुपये  से
 1985-86  में  34  लाख  रुपये  से  अधिक  और  1986-87  में  41  लाख  रुपये  से  अधिक  के  मूल्य  की
 साइकिलें  निर्यात  की  ।

 श्री  बसुदेव  भ्राचाय  :  आप  पुर्जो  का  आयात  क्यों  करते  हैं  ?

 को  जे०  बेंगल  राइ  :  केवल  निर्यात  करने  वाले  साइकिलों  के  लिए  कुछ  पुर्जे  आयात  करते  हैं
 देश  में  प्रयोग  के  लिए  नहीं  ।

 डा०  दा  साभंत  :  दि  बॉम्बे  जो  एक  सार्वजनिक  क्षेत्र  का उपकम
 तीय  राष्ट्रीय  बाइसिकल्ज  से  सम्बद्ध  मैंने  सदन  में  इस  पर  चर्चा  की  है  और  मुझे  यही  उत्तर  मिला  ।

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  कमंकार  काम  नहीं  कर  रहे  किन्तु  प्रबन्धक  और  पूरे  गिरोह  ने  सब  कुछ
 हजम  किया  और  आप  फिर  गिरोह  को  ले  आए  मैं  पूछना  चाहता  हूं  :  क्या  आप  सावंजनिक
 क्षेत्र  के साइकिल  कारखाने  के  लिए  सहयोग  दे  सकते  हैं  ?  क्या  इसके  लिए  आप  अधिक  धनराशि  दे
 सकते  हैं  ताकि  सेनिक  अपने  लिए  अधिक  साइकिलें  खरीद  इस  प्रकार  चिललाने  का  कोई  अर्थ

 नहीं  है  कि  हमारी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  रुचि  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस
 पर  बिचार  कर  रही  हम  सहयोग  देने  को  तैयार

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  दो  साइकिल  निगम  हैं--एक  श्री  बसुदेव  आचाय॑  का  है  ओर  दूसरा  डा०
 दत्ता  सामंत  का  )

 डा०  दसा  सामंत  :  कमंकार  काम  करने  को  तंयार  हैं  ।

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  हमें  बसुदेव  आचार्य  की  साइकिल  कार्पोरेशन  में  प्रति  दिन  300  रुपये  और
 डा०  दत्ता  सामंत  की  साइकिल  कार्पोरेशन  में  प्रति  दिन  450  रुपये  की  हानि  होती  )

 कुमारी  समता  बसी  :  मुझे  इस  महत्वपूर्ण  प्रश्न  को  उठाने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं
 आपकी  आभारी  यह  मेरे  राज्य  की  एक  उवलन्तਂ  समस्‍या  हमारी  कोई  नहीं  सुनता  है  ओर  केबल
 भाप  ही  हमारे  हित  की  रक्षा  कर  सकते  मैं  आपके  द्वारा  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहती  हूं  कि

 कार  बंगाल  पॉट्रीज  को  फिर  चालू  करने  के  लिए  कौन  से  रचनात्मक  उपाय  कर  रही  कृपया  सभा
 को  सूचित  कीजिए  ।  )

 यह  सम्बद्ध  हां  यह  सम्बद्ध  )
 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  ममता  जी  कहती  हैं  :

 सम्बद्ध  हम  कंसे  कह  सकते  हैं  कि  यह  सम्बद्ध  नहीं  है  ।

 कुमारी  ममता  बनंजों  :  यह  सच  कृपया  मन्त्री  से  उत्तर  देने  को  मन्त्री

 इच्छुक

 ह्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  मन्त्री  उत्तर  देना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 )
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 ममता  मन्त्री  जी  की  उत्तर  देने  की  इच्छा  नहीं  मैं  उन्हें  नहीं  रोक  रहा  हूं  ।

 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं  ?  मेरे  विचार  से  तो  नहीं  ।

 )

 श्री  प्रानन्द  गोपाल  क्‍या  मैं  एक  साधारण  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  ?  माननीय  वरिष्ठ
 और  कुशल  मन्त्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  से  यह  प्रश्न  सामने  आता  है  कि  कया  मैं  उन्हें  यह  निवेदन  कर
 सकता  हूं  कि  वह  एक  विशेषज्ञ  निकाय  की  नियुक्ति  करेंगे  जो  उन  कारणों  का  पता  लगाएगी  कि  इस
 प्रकार  का  जिसने  एक  समय  अच्छा  नाम  कमाया  था  और  कम्पनी  के  पास  एक  समय  सद्भाव
 और  सब-कुछ  अब  क्‍यों  अच्छा  काम  नहीं  करती  है  ?  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इस  प्रश्न
 की  ओर  ध्यान  देने  के  लिए  एक  समिति  की  नियुक्ति  कर  सकते  हैं  ।

 श्रो  जे०  बेंगल  राव  :  हम  उनके  निवेदन  पर  विचार  करेंगे  ।

 केन्द्रीय  सूखना  सेवा  के  प्रे3-चर  के  श्रधिकारियों  को  स्थायो  करता

 +821.  श्रो  गंगा  राम  :  क्‍या  धूजना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  ग्रेड-चार  के  अधिकारियों  को  स्थायी  करने  के  सम्बन्ध  में

 अनुसूचित  जातियें/अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  को  स्थायी  करने  के  सम्बन्धी  आरक्षण  आदेशों
 का  पालन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लम्बी  सेवा  वाले  कई
 कारियों  को  अभी  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  निम्नतम  पद  पर  भी  स्थायी  किया  जाना  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मम्त्रालय  में  उप-संत्री  एस०  कृष्ण  :  1982  में

 जित  परीक्षा  से  पहले  सीधी  भर्ती  द्वारा  भर्ती  किए  गए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  से  संबंधित

 सभी  व्यक्तियों  को  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  में  उनके  रोस्टर  बिन्दुओं  के  अनुसार  स्थायी  कर  दिया

 गया

 1982  से  पहले  भर्ती  किया  गया  का  कोई  भी  अधिकारी  स्थायी  किए  जाने  की

 प्रतीक्षा  में  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रो  गंगा  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  ग्रेड-चार  के
 अधिकारियों  को  स्थायी  करने  संबंधी  सेवा  शर्तों  के  अन्तर्गत  कौन-कौन  से  मामदण्ड  निर्धारित  हैं  ?

 थ्रो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  सामान्य

 कानून  हैं  जिनका  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  में  ग्रेड-चार  में  नियुक्ति  तथा  पदोन्नति  में  सख्ती  से पालन  किया
 गया

 जहां  तक  स्थायी  किए  जाने  का  सम्बन्ध  वे  परिवीक्षाधीन  अवधि  समाप्त  होते  ही  स्थायी  होने
 के  पात्र  वर्ष  1988  में  स्थायीकरण  का  संशोधित  आदेश  लागू  करने  से  पहले  स्थायीकरण  के  समय

 भी  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  भी  एक  नि।श्चत  प्रतिशतता  आरक्षित  की

 14
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 गई  किन्तु  1988  के  आदेश  के  पश्चात्‌  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 अधिकारी  और  सामान्य  उम्मीदवार  परिवीक्षाधीन  अवधि  सनन्‍्तोषजनक  ढंग  से  पूरी  होने  पर  स्थायीकरण
 के  हकदार  हैं  अर्थात  जब  स्थायीकरण  देय  हो

 क्री  गंगा  राम  :  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  स्थायीकरण  का  नियम  सामान्य  तथा  आरक्षित
 श्रेणियों  के  उम्मीदवारों  पर  समान  रूप  से  लागू  किया  जा  रहा  है  यदि  तो  1982  में  संवर्ग  की  संख्या
 के  सम्बन्ध  में  दोनों  वर्गों  के  उम्मीदवारों  के  स्थायीकरण  में  भौसत  समय  विलम्ब  कितना  है  ?

 क्री  एस०  कृष्ण  जो  लोग  1982  से  पूर्व  भर्ती  किए  गए  उनमें  से  अनुसूचित  जातियों
 के  26  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  5  अधिकारियों  सहित  ग्रेड-चार  के  190  उम्मीदवारों  का
 15-4-1988  88  को  स्थायी  किये  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  अधिकारियों  और
 सामान्य  अधिकारियों  के  बीच  परस्पर  समय  विलम्ब  नहीं

 इस  समय  जिनमें  26  अनुसूचित  जाति  और  11  अनुसूचित  जनजाति  अधिकारी  ,6?
 अधिकारी  स्थायी  होने  की  प्रतीक्षा  में  हम  मानते  हैं  कि  1972  से  1982  तक  अधिकारियों  के
 स्थायीकरण  में  थोड़ा  विलम्ब  हुआ  है  ।  ऐसा  इस  कारण  हुआ  कि  विभिन्‍न  वर्गों  में  स्थायी  संख्या  समय
 पर  निर्धारित  नहीं  की  गई  ।  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बंठक  नहीं  हो  पाई  ।  इस  त्रुटि  को  पहले
 ही  ठीक  कर  लिया  गया  सभी  अधिकारियों  को  स्थायी  किया  गया  है  ।

 मैं  यह  भी  कहता  हूं  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  और
 सामान्य  वर्ग  के  कमंचारियों  के  स्थायीकरण  की  प्रक्रिया  तथा  समय  क्रम  में  कोई  भेद-भाव  या  अन्तर

 नहीं

 ]

 श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  क्‍या  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  के  स्थायीकरण  के  लिए  जान-बूक्ष  कर  के  विलम्ब
 किया  जा  रहा  है  ?  यदि  तो  आरक्षित  वर्ग  के  अधिकारियों  का  कोई  प्रत्यावेदन  आदि  सरकार  के

 पास  है  ?

 ]

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  अधिकारियों  को  स्थायी  करने  के  बारे  में  न  केवल  अनुसूचित  जाति
 तथा  अनुसूचित  जनजाति  श्रेणियों  के  बल्कि  सामान्य  श्रेणियों  के  अधिकारियों  ने  भी  अभ्यावेदन  दिए
 हैं  जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि  1972  से  1982  2  तक  स्थाई  करने  में  देरी  इन  दो  कारणों  से

 पहला  यह  कि  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  स्थाई  करने  की  प्रक्रिया  उच्च  स्तर  से  निम्न  रतर  की  ओर

 प्रारम्भ  की  जाए  अर्थात  से  प्रारंभ  होकर  इससे  नीचे  के  प्रेडों  को  लें  तथा  इससे  के

 कारियों  को  स्थाई  करने  में  कुछ  देरी  हो  गई  तथा  दूसरा  कारण  यह  है  कि  प्रति  वर्ष  की  प्राधिक्ृत  स्थाई
 संख्या  की समय  पर  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  ये  सभी  आवश्यकताएं  अब  पूरी  कर  ली  गई
 शिकायतों  का  निराकरण  हो  गया  है  तथा  19:  2  से  पहले  भर्ती  किए  गए  अधिकारियों  को  स्थाई  करने
 के  सभी  लम्बित  मामले  निपटा  दिए  गए

 फिलहाल  कोई  समस्या  नहीं  जो  स्थाई  नहीं  हुए  थे  उन्हें  कोई  नुकसान  अथवा  काफी  घाटा

 नहीं  हुआ  है  क्योंकि  पात्रता  के  समय  उन्हें  अधं-स्थाई  कर  दिया  गया  था  तथा  बाद  में  उन्हें  स्थाई  कर  दिया
 गया  ।  समय  पर  स्थाई  न  होने  के  बावजूद  भी  अनेक  कर्मचारी  से  में  तथा  से

 व
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 में  सही  समय  पर  पहुंच  गए  हैं  प्रकार  इस  समय  ऐसी  कोई  शिकायत  लम्दित  नहीं

 संसदीय  कार्य  मंत्रों  तथा  सूचना  ध्ौर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बात  साफ  करते  हुए  तथा  उन्हें  आश्वस्त  करते  हुए  कहता  हूं  कि  मैंने  इस  प्रश्न

 का  अध्ययन  किया  मैं  वास्तव  में  संतुष्ट  नहीं  हूं  क्योंकि  जेसा  कि  मेरे  साथी  ने  भी  कहा  है  कि  बहुत  से
 कारणों  से  कुछ  देरी  हुई  यह  निर्देश  मैंने  अपने  अधिकारियों  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  और  इस  बात
 पर  बल  दिया  है  कि  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बंठक  आदि  के  कारण  जिन  मामलों  में  स्थाई  करने
 का  काम  लम्बित  पड़ा  है  उसे  पूरा  किया  मैं  इस  बात  को  अत्यधिक  महत्व  देता  हूं  ।  मेरे  अधिकारियों
 ने  मुझे  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  से  सम्बन्धित  सारी  प्रक्रिया  जून  तक  प्रूण  कर  ली  जाएगी  तथा

 अन्य  मामलों  अर्थात  प्रेड-एक  तथा  ग्रेड-दो  के  मामलों  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  कार्यवाही  करनी  है
 तथा  हम  इस  बारे  में  उनसे  बात  कर  रहे  चाहे  यह  अनुसूचित  जातियां  अनुसूचित  जनजातियां
 अथवा  अन्य  हम  सभी के  मामले  तेजी  से  निपटाने  के  अपने  पूर्ण  प्रयास  जहां  तक  सी  ०आई०एस  ०

 अधिकारियों  का  सम्बन्ध  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बंठक  न  होने
 की  वजह  से  उन्हें  नुकसान  न  हो  ।  इस  देरी  के  कई  कारण  थे  जैसे  कि  मामले  प्राधिकरण  में  चले  गये  थे
 और  वरीयता  सूची  नियत  करने  का  प्रश्न  भी  विस्तार  में  न  जाते  हुए  मैं  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि

 इस  बारे  में  हम  बहुत  सजग  हैं  तथा  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  समय  बर्बाद  किये  बगैर  सारा  कार्य

 हो  जाये  ।

 ]

 भरी  मदन  पांडे  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  का  बड़ा  नेक  इरादा  है  और  उन्होंने  अपनी
 तरफ  से  कोशिश  भी  पूरी  की  है  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  ओर  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  जो  अभ्यर्थी  हैं  उनके  साथ
 न्याय  हो  लेकिन  इनकी  नेक-नीयती  के  बावजूद  ऐसे  बहुत  से  केसेज्ञ  लम्बित  पढ़े  हुए  हैं  जिनमें
 अनावश्यक  ब्रिलम्य  हो  रहा  क्या  इसको  देखते  हुए  जो  वतंमसान  व्यवस्था  मानिटरिंग  की  है  इस
 सम्बन्ध  आपका  मानिटरिंग  का  कोई  नया  सिस्टम  निकालने  का  इरादा  है  जिससे  कि  इस  अन्याम  को
 शीघ्र  से  शीघ्र  हम  लोग  दूर  कर  सके  ?

 ]

 भी  एच०  के०  एल०  समगत  :  माननीय  सदस्य  के  साथ  सभी  मुद्दों  पर  चर्चा  करने  में  मुझे  खुशी
 इस  बारे  में  मुझसे  चर्चा  करने  के  लिए  मैं  मावनीय  सदस्य  करा  स्वायत  करता

 ब्रमाई  में  टेलोफोन  कनेकक्‍्दन  लेने  बालों  को  प्रतोक्षा  सूचो

 $822.,  श्री  प्रक्राश  डो०  पाष्टिल  :  क्‍या  धंचाश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अम्बई  में  टेलीफोन  कनेक्शन  लेने  के  लिये  कितने  आवेदक  प्रतीक्षा  सूची  में

 इस  प्रतीक्षा  में  से  प्रतिमाह  कितने  लोगों  को
 टेलीफोन

 कनेक्शन  उपलब्ध  कराये  जा
 रहे

 प्रति  माह  औसतन  कितने  नये  लोगों  का  पंजीकरण  होता

 बम्बई  में  कम  से  कम  सामान्य  आवेदकों  को  एक  वर्ष  में  टेलीफोन  कनेक्शन  इसके
 लिये  क्‍या  कोई  बड़ा  कदम  उठाने  का  विचार  और

 (३)  यदि  तो  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 16
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 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  वसन्‍त  :  से  (5)  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  बम्बई  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में

 कुल  205,266  आवेदक  थे  ।

 नये  टेलीफोन  कनेक्शन  एक्सचेंज  उपस्करों  और  बाह्य  संयंत्र  के  विस्तार  के  आधार  पर  प्रदान
 किये  जाते  उपलब्ध  कराये  गये  कनेक्शनों  की  संख्या  हर  महीने  अलग-अलग  1986-87  और

 1987-38  87-९8  के  दौरान  क्रमशः  58721  और  57,798  नये  कनेक्शन  प्रदान  किये

 टेलीफोन  कनेक्शनों  की  व्यवस्था  के  लिये  प्रतिमाह  औसतन  5000  नये  रजिस्ट्रेशन  प्राप्त

 होते  हैं  ।

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  एक  व्यापक  विस्तार  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है
 तथा  इस  कायंक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  यह  वित्तीय  संसाधनों
 और  उपस्करों  की  उपलब्धता  पर  निभंर  करता  है  ।

 30-9-1986  तक  की  औसतन  प्रतीक्षा  सूची  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  निपटा
 देने  का  लक्ष्य

 वर्ष  1988-89  9  में  70,000  कनेक्शन  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव

 ]

 थी  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  अध्यक्ष  महाराष्ट्र  की  ही  नहीं  बल्कि  सारे  राष्ट्र  की

 एकानामिक  कैपिटल  है  ।  आज के  वैज्ञानिक  युग  में  टेलीफोन  का  महत्व  बम्बई  में
 और  बढ़  गया  तो  क्या  सरकार  टेक्नाताजी  मिशन के  द्वारा  रेक्मेंडेड  टेलिमैटिक्स  सिस्टम
 बम्बई  में  निजी  संस्थाओं  तथा  सावंजनिक  डेरी-कोआपरेटिब्ज  आदि  में  लगाने
 की  इजाजत  देने  का  विचार  रखती  है  ?  यदि  तो  यह  सुविधा  कंसे  और  कहां  तक  उपलब्ध

 होगी  ?

 श्री  बससत  साठे  :  यह  नया  रिस्टम  जो  सी-डाट  का  है  वह  अभी  बड़े  नगरों  में  तो  नहीं  लग
 सकता  ।  उसके  जब  बड़े  टेलीफोन  एक्सचेंजेज  पैंदा  करने  का  काम  शूरू  हो  जायेगा  तब  बड़े  नगरों  में  भी
 विचार  किया  पर  जहां  तक  बम्बई  में  और  दिल्ली  में  ये  महानगर  निगम  हैं  और  वेटिग-लिस्ट

 कल्पना  यह  है  कि  मैं  अभी  कुछ  दिन  पहले  बम्बई  गया  मैंने  वहां  हम  यह  सोच  रहे  हैं  कि
 ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  हो  इसलिए  एक  तो  टेलीकाम  ब्यूरो  सिस्टम  हम
 शुरू  करना  चाहते  दूसरे  पब्लिक  काल  बूथ  और  ज्यादा  बढ़ाना  चाहते  हैं  जिनको  कि  हैण्डीकैप्ड  लोग
 मैन  करें  ।  और  जो  वहां  बड़ी-बड़ी  सोसायटीज  हाउसिंग  वे  पी०ए०बी०  एक्स  ०  सिस्टम

 खुद  ओन  करेंगी  और  हम  कनेक्शन  देंगे  तो  इस  तरह  से  ज्यादा  से  ज्यादा  फैसिलिटी  देने  की  बमारी
 कल्पना  हमारा  विचार  है  कि  अभी  दो  लाख  से  ज्यादा  वेटिंग  लिस्ट  पर  हैं  ओर  प्रति  महीने  5

 हजार  फ्रेश  एप्लीकेशंस  आ  जाती  हैं  तो  यह  सारा  जब  तक  हम  टेक्नोलाजिकल  एडवांसेज  को  बड़े  पैमाने
 पर  उपयोग  में  नहीं  वेटिग-लिस्ट  को  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  लेकिन  हमारा  हर  तरह  से
 प्रयास  है  ।  एक  सिस्टम  हमने  और  शुरू  कर  दिया  है  टेलीफोनਂ  ।  बहुत  से  व्यापारी  लोग  ऐसे
 हैं  जिनके  पास  पैसा  तो  बहुत  है  और  वे  डिपाजिट  करने  के  लिए  भो  तैयार  पचास  हजार  के  डिपाजिट
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 यदि  कोई  करता  तो  उसे  तत्काल  टेलीफोन  देने  का  प्रावधान  कर  रहे  पैसा  भी  मिलेगा  और  उसी
 पैसे  स ेहम  पी  ०ए०बी  ०एक्सਂ

 **

 श्री  नारायण  चौबे  :  एक  लाख  कर  तो  और  जल्दी  हो

 भरी  बसंत  साठे  :  इससे  पब्लिक-कॉल  आफिसेज  ज्यादा  खोल  सकेंगे।-*
 लाख  भी  यदि  कोई  देने  को  तैयार  तो  करेंगे  ।  रहीसों  से  ज्यादा  पैसा  लो  और  गरीबों  के  लिए
 माल  यही  जोर  हम  रखना  चाहते  हैं***  **'ये  कम्युनिस्ट  लोग  खाली  बात  करते
 करते-धरते  कुछ  नहीं  हैं।'*ਂ  )

 '**

 श्री  प्रकाश  थी०  अध्यक्ष  कार  टेलीफोन  सुविधा  के  बारे  में  विस्तार  से
 बतायेंगे  ?

 भ्रो  बसंत  साठे  :  उसका  अभी  विचार  नहीं  हुआ  है  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 श्री  विशय  एन०  बाहिल  :  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  गठन  के  बाद  यह  सोचा  मया

 था  कि  बम्बई  तथा  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  व्यवस्था  में  सुधार  आएगा  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  इसमें  कोई

 सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  केवल  अधिकारियों  के  वेतन-बिलों  में  सुधार  हुआ  टेलीफोन  निगम  के  खर्चों  में

 वृद्धि  हुई

 पहले  वम्बई  तथा  दिल्‍ली  से  जो  भी  राजस्व  प्राप्त  होता  था  उसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंविकास  के

 लिए  उपयोग  किया  जाता  लेकिन  अब  इसे  इस  निगम  में  लगाया  जा  रहा

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बम्बई  में  प्रयोगात्मक  आधार  पर  अथवा
 स्थाई  तोर  पर  सेल्यूलर  रेडियो  टेलीफोन  व्यवस्था  आरम्भ  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई

 उस  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ  ?

 श्री  बसंत  साठ  :  टेलीफोन  व्यवस्थाਂ  अभी  भी  विचाराधीन  हमने  इस  विचार  को
 छोड़ा  नहीं  हम  यह  देखने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  यह  योजना  लोगों  के  लिए  कितनी  उपयोगी
 रहेगी  ।

 ]

 श्रीमती  प्रमलाब।ई  थब्हाण  :  अध्यक्ष  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  शहरी  इलाकों  में
 टेलीफोन  की  देखभाल  ज्यादा  होती  है  और  उनके  लिए  सुविधायें  दी  जाती  लेकिन  महाराष्ट्र  में  ऐसे

 बहुत  से  स्थान  दस-दस  गांव  जहां  टेलीफोन  नहीं  हो  सकता  यदि  कोई  मर  गया  तो
 टेलीफोन  नहीं  पहुंच  सकता  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहती  इन  स्थानों  के  लिए
 क्या  आपके  पास  कोई  नई  योजना  है  ?

 श्री  बसंत  साठ  :  अध्यक्ष  हमारा  असली  जोर  गांवों  की  देखना  यह  जो
 रेडियो  टेलीफोन  या  सी-डॉट  सिस्टम  है  और  जितने  सिस्टम  उनकी  मूलभूत  कल्पना  गांवों  में
 फोन  पहुंचाने  की  ही  है  ।  उसी  के  माध्यम  से  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  टेलीफोन  गांवों  में  पहुंचाना  चाहते

 यही  हमारी  कल्पना  है  ।

 [  श्रमुवाद  ]

 प्रो०  नारायण  चग्द  पराधर  :  महोदय  प्रश्त  का  भाग  विशेष  है  :
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 में  कम  से  कम  सामान्य  आवेदकों  को  एक  बषं  में  टेलीफोन  कनेक्शन  इसके

 लिए  कया  कोई  बड़ा  कदम  उठाने  का  विचार  ”

 हे
 सामान्य

 लोगों  के  लिए  इस  एक  वर्ष  की  नियत  अवधि  के  बारे  में  मन्त्री  महोदय  का  क्‍या
 उत्तर  है  ?

 भरो  बसंत  साठ  :  मैं  इसका  पहले  ही  उत्तर  दे  चुका  हूं  ।  मांगने  पर  टेलीफोन  योजना
 ऑन-आस्किग  स्कीम )  के  अन्तर्गत  जो  लोग  50,000  रुपये  जमा  कराएंगे  उन्हें  मांगने  पर  टेलीफोन
 दे  दिया  जाएगा  ।

 प्रो०  नारायण  चरद  पराह्षार  :  सामान्य  आवेदक  को  टेलीफोन  कब  मिलेगा  ?

 ञी  बसंत  साठ  :  इस  योजना  में  सामान्य  व्यक्ति  भी  हो  सकता

 केरल  में  उद्योगों  को  स्थापना

 +823.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केरल  में  किन्हीं  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय
 सरकार  को  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  भेजें

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरक।र  द्वारा  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  सें  झ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 से  कंलेण्डर  वर्ष  1988  से  1988  (31-3-1988  की  अवधि  में  केरल  में  राज्य  सरकार
 के  विभिन्‍न  उपक्रमों/निगमों  से  राज्य  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  क ेलिए  45  औद्योगिक  लाइसेंस
 आवेदन  प्राप्त  हुए  इनमें  से  24  आवेदन  स्वीकार  किये  जा  चुके  है  और  संबंधित  उपक्रमों  को आशय

 पत्र  मंजूर  कर  दिये  गये  20  आवेदन  रह  कर  दिए  गये  हैं/निपटा  दिए  गये  हैं  भौर  शेष  एक
 जो  1988  में  प्राप्त  हुआ  अभी  तक  निपटाया  नहीं  गया  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  ।

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 खादी  प्रामोधोग  नई  दिललो  को  किराये  वर  उठाना

 *+8  16.  श्रीमतो  विद्यावती  चतुबंदी  :  क्या  उद्योण  मंत्री  खादी  नई  दिल्‍ली  को  आगे  किराये

 पर  उठाने  के  बारे  में  ।  1982  के  अताराकित  प्रश्न  संख्या  5001  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली  द्वारा  रीगल  बिल्डिंग  के  एक  हिस्से  जो  खादी

 ग्रामोद्योग  भवन  ने  खरीदा  हुआ  के  एक  किरायेदार  को  उसे  आगे  किसी  अन्य  किरायेदार  को  किराये

 पर  देने  की  अनुमति  दिये  जाने  के  बारे  में  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  बेंगल  :  सरकार  ने  खादी  तथा  ग्रामोश्ञोग  आयोग  से  मामले  की

 समीक्षा  करने  को  कहा  समीक्षा  करने  से  यह  पता  लगा  कि  पढ्टे  की  शर्तों  एवं  नियमों  का  उल्लंघन
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 हुआ  है  और  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  सम्बन्धित  पार्टियों  के विरुद्ध  बेदखल  करने  सम्बन्धी  मुकदमे
 दायर  किये  ये  मुकदमे  अभी  तक  न्यायालय  में  लम्बित  पड़े  हैं  ।

 तेल  हर  प्राकृतिक  गरेस  प्रायोग  द्।रा  गसे  बर्दो  क ेलिए
 कपड़ों  को  खरोद

 ]

 भ्रो  एम०  वो०  चनरशेख र  मति  ]
 9  :  क्या  पेद्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह

 थी  एच०  जी०  रामुलु  है|
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  देहरादुन  ने  कमंचारियों  की  गम  वर्दी  के  कपड़ों

 की  खरीद  की  प्रक्रियागत  कार्य  को  विभाजित  कर  दिया  है  और  अपने  विभिन्‍न  एककों  को  अपनी

 आवश्यकता  के  अनुसार  निविदाएं  आमंत्रित  करने  की  अनुमति  दे  दी  और

 यदि  तो  इस  परिवतंन  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गैंस  आयोग के  क्षेत्रीय  कार्यालय  मानकीकृत  विशिष्टताओं  तथा  मानदण्डों  के  अनुसार
 गारों  के  लिए  वर्दियों/पोशाक  सामग्री  खरीदने  के  लिए  प्राधिक्त  किए  गये

 इससे  समय  पर  सामग्री  सप्लाई  करने  में  सुविधा

 पवन  ऊर्जा  के  विकास  के  बारे  में  विचार  गोष्ठो

 +४24.  श्रीमती  डी०  के०  भंडारो  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1988  में  नई  दिल्ली  में  पवन  ऊर्जा  के  विकास  के  बारे  में  एक  विचार

 गोष्ठी  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  इस  विचार  गोष्ठी  में  किन  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  इस  विघार  गोष्ठी  में  दिए  गये  सुझावों  पर  कोई  कार्यवाही  करने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  बसंत  :  और  (a)  अमेरिका  के  एक  विण्ड

 एनर्जी  एसोसिएशन  ट्रेड  मिशन  ने  राज्य  विण्ड  टेक्नोलोजिजਂ  पर  16  1988  को

 एक  विचार  गोष्ठी  का  आयोजन  किया  मिशन ने  संयुक्त  राज्य  में  पवन  विद्युत  उद्योग  के
 लोकन  पर  प्रस्तुतीकरण  दिये  जिसमें  संबद्धंनात्मक  कार्यात्वयन  और  विद्युत  उत्पादन  के  लिए
 पवन  फार्मों  के  विशेष  संदर्भ  में  पवन  टरबाइनों  के  तकंनीकी  निष्पादन  पर  उनका  अनुभव  भी
 लित  प्रस्तुत  किए  गये  कागजातों  के  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  केलिफोनिया  में  पवन
 फार्मों  31-12-1987  तक  पवन  विद्युत  जनित्रों  से  जुड़े  हुए  लगभग  170  0  ग्रिड  पर
 1400  मेगावाट  की  पवन  फामं  क्षमता  स्थापित  की  पबन  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  संयुक्त  राज्य
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 अमेरिका  के  विभिन्‍न  उत्पादों  और  सेवाओं  पर  तकनीकी  सूचनाएं  भी  प्रस्तुत  की

 और  इस  विचार  गोष्ठी  कोई  भी  विशेष  सुझाव  या  सिफारिशें  नहीं  की

 फिर  भी  उस  कायंक्रम  के  सम्बन्ध  जोकि  सरकार  ने  देश  में  पवन  ऊर्जा  के  दोहन  के  लिए  प्रारंभ  किया

 उनके  अनुभवों  से  संबंधित  सूचना  को  नोट  कर  लिया  गया

 (=)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  भ्राजपगढ़  जिले  में  पत्रकारों  को  टेलीफोन  कनेक्द्ास

 ]

 +825.  भ्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उत्तर  प्रदेश  में  विशेष  रूप  से  आजमगढ़  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा
 सूची  में  पत्रकारों  की  श्रेणी  में  आवेदकों  की  संख्या  कितनी  और

 उन्हें  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराये  जायेंगे  ?

 ऊर्जा  मन्री  तथा  संचार  मंत्रो  बसंत  :  और  अधिक्कत  पत्रका  रों/संवाद-
 दाताओं से  प्राप्त  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  नीचे  लिखे  अन्य  आवेदकों  के  साथ  नान---भो  वाई  टी  ---
 विशेष  वर्ग  में  पंजीकृत  की  जाती

 )  मान्यता  प्राप्त  उपाधि  अथवा  डिप्लोमा  धारक

 अहंता  प्राप्त  नर्से  और  पंजीकृत

 पंजीकृत  समाचार  पत्र/पत्रिकाएं  ;

 पंजीकृत  समाचार

 अधिक्कृत  प्रेस  संवाददाता  और  प्रेस

 (&:)  सावंजनिक

 लघु

 सरकारी  स्कूल  और

 स्वतन्त्रता

 )  पंजीकृत  ओर  मान्यता  प्राप्त  श्रमिक

 कानूनी  सहायता

 विख्यात  और

 प्राकृतिक  चिकित्सक  और  भौतिक  चिकित्सक  ।

 पत्रका  रों  से  प्राप्त  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  का  कोई  अलग  रिकार्ड  नहीं  रखा
 जाता  अतः  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  ऐसी  अजियों  की  संख्या  की  जानकारी  देना  संभव  नही  है  ।

 इस  समय  आजमगढ़  जिले  में  नान--भो  वाई  विशेष  वर्ग  में  कोई  मांग  निपटान  के  लिए
 बकाया  नहीं  है  ।
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 2.  अधिकृत  पत्रकारों/संवाददाताओं  को  एक्सचेंज  क्षमता  उपलब्ध  होने  पर  नान--ओ  वाई
 टी--विशेष  वर्ग  की  प्रतीक्षा  सूची  में  उनकी  बारी  आने  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाते

 अधिकांश  एक्सचेंजों  में  1990  तक  नान--ओ  वाई०  विशेष  वर्ग  की  प्रतीक्षा  सूची  में
 दर्ज  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  सुलभ  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 तेल  झौर  प्राकृतिक  गेस  भ्रायोग  प्रन्य  देशों  में  तेल  को  खोज

 ]

 $826,  श्री  मुल्लापल्‍ली  रामचब्व्न  :  क्‍या  पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  अन्य  देशों  में  तेल  की  खोज  करने  के  लिए  अनुमति
 मांगी  है

 यदि  तो  विदेशों  में  तेल  की  खोज  करने  के  सुझाव  देने  के  क्या  उद्देश्य

 क्‍या  सरकार  ने  तेल  और  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  को  विदेशों  में  तेल  की  खोज  का  काम
 भारम्भ  करने  की  अनुमति  दे  दी  और

 यदि  तो  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  किये  गये  क्रियाकलापों
 का  ब्यौरा  क्‍या

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  :  और
 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  आमतौर  पर  तेल  की  खोज  के  लिए  समय-समय  पर  अन्य  सरकारों  द्वारा
 आफर  किए  सम्भावी  कक्षेत्रों  को  देखता  है  ।  उद्यमों  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस|आयोग  के  भाग
 लेने  का  निर्णय  निम्नलिखित  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  :--

 (1)  अन्य  देशों  में  हमारी  तेल  की  खोज  की  गतिविधियों  में  सफलता  से  उत्पादित  तेल  में  से  हमें
 हिस्सा  प्राप्त  करने  का  अधिकार  होगा  ।  उस  सीमां  तक  जहां  तक  उत्पादन  में  हमारे  हिस्से  के  रूप  में  हम
 इन  देशों  से  तेल  प्राप्त  कर  सकते  हम  कच्चे  तेल  के  आयात  को  कम  कर  सकते  हैं  ।

 (1)  विभिन्‍न  तलछटी  बेसितों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शन  से  इस  क्षेत्र  में  हमारी  तकनीकी

 ताओं  को  बनाने  में  सहयोग  मिलेगा  ।

 (17)  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  और  अधिक  प्रतिस्पर्धात्मक  बनाने  में  भी  इससे
 सहायता

 और  इस  समय  सरकार  के  अनुमोदन  के  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की

 पूर्ण  रूप  से सहायक  कम्पनी  हाइड्रोकाबंन्स  इंडिया  लिमिटेड  तथा  वियेतनाम  की  राष्ट्रीय  तेल  कम्पनी

 पेट्रो  वियेतनाम  के  बीच  उत्पादन  में  हिस्सा  बांटने  क ेलिए  बातचीत  द्वारा  की  गई  एक  संविदा  सरकार
 के  विचाराधीन

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  तंजानिया  में  तेल  की  खोज  के  एक  प्रस्ताव  की  भी  जांच  कर

 रहा

 लश्ष  उद्योग  यूनिटों  को  कायम  फ्रोड  सस्‍्टाक  दिया  जाना

 “827.  भो  रामा्य  प्रसाद  सिह
 :  क्या  पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  वह  बताने  की
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 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारी  क्षेत्र  के  तेल  निगम  कार्बन  फीड  स्‍्टाक  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  जिसका

 योग  केवल  भारी  मात्रा  में  काबंन  ब्लैक  का  उत्पादन  करने  वाले  बड़े  यूनिटों  द्वारा  किया  जा  रहा
 और

 क्‍या  सरकार  का  काबंन  ब्लैक  से  भिन्‍न  उत्पादों  का  निर्माण  करने  वाली  लघु  युनिटों  को
 आयातित  कच्चे  माल के  प्रतिस्थापन  के  रूप  में  यह  फीड  स्टाक  देने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  नस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  और

 इस  समय  काबंन  ब्लैक  का  निर्माण  करने  वाली  एकक  काबंन  ब्लैक  फीड  स्टाक  का  प्रयोग  कर  रही
 कार्बन  ब्लैक  के  अतिरिक्त  किसी  अन्य  उत्पादन  के  लिए  इसका  प्रयोग  करने  का  किसी  भी  लधु  एकक
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  स्वदेशी  उत्पादन  में  से  इनकी  मांग  को  पूरा  करने  में  कोई  समस्या  नहीं
 होनी

 कश्मीर  के  कथि  के  सम्सान  में  स्मारक  टिकट

 *828.  प्रो०  संफुहीन  सोज  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सस्कार  का  कश्मीर  के  महान  कवि  स्वर्गीय  गुलाम  अहमद  महजू  जिन्होंने  स्वतंत्रता
 आन्दोलन  के  दौरान  हिन्दू-मुस्लिम  एकता  को  बढ़ावा  दिया  के  सम्मान  में  स्मारक  टिकट  जारी  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  वसन्‍्त  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  सीमेंट  निगम  को  हुई  हानि
 +829.  श्री  कमल  नाथ  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  सीमेंट  तथा  भवन  निर्माण  सामग्री  परिषद  के  चेमश्मेन  एवं  महामिदेशक  कीं
 अध्यक्षता  में  गठित  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  सरकार  को  भारतीय  सीमेंट  निगम  को  दिए  गए  ऋण  के
 वापस  भुगतान  की  अवधि  बढ़ाने  की  सलाह  दी

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  भारतीय  सीमेंट  निगम  को  कितनी  हानि  हुई  और

 व्यय  ओर  वसूली  में  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  सन्‍्त्रो  जे०  थेंगल  :  हां  ।

 जो  सरकार  के  विचाराधीन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कर्जो  के  पुनभु
 तान  आस्थगन  तथा  ऋण-इक्विटी  अनुपात  को  (:)  करने  हेतु  कर्जों  को  इकढ््विटी  में  बदलता  शामिल
 है  ।
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 सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  को  पिछले  तीन  वर्षों  में  हुआ  शुद्ध  घाटा  निम्न  प्रकार

 रुपये  )

 1985-86  12.36

 1986-87  21.02

 1987-88  8  34.45

 )

 बेहतर  क्षमता  उपयोग  विषणन  लागत  को  कम  करना  तथा  बिक्री  में  सुधार
 उठाये  गये  कदमों  में  शामिल  हैं  ।

 उड़ीसा  में  पुलिस  विभाग  हारा  डाक  सेवा  के  लिए  कबूतरों  का  उपयोग

 +*830.  भ्री  लक्ष्मण  सलिक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हवाई  डाक  तुरंत  डाक  सेवा  तथा  स्पीड  पोस्ट  सेवा  के  जमाने  अभी  भी

 उड़ीसा  में  पुलिस  विभाग  द्वारा  डाक  सेवा  के  लिए  कबृतरों  का  उपयोग  किया  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  अन्य  राज्यों  में  भी  इस  सेवा  का  उपयोग  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  बसंत  :  जी  हां  ।  राज्य  पुलिस  विभाग  उड़ीसा
 द्वारा  डाक  लाने-लेजाने  के  लिए  कबूतरों  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।

 पोस्टमास्टर  जनरल  द्वारा  एकत्र  जानकारी  से  पता  चला  है  कि  यह  उड़ीसा  सरकार  के

 पुलिस  विभाग  की  एक  आंतरिक  सेवा  यह  सेवा  पुलिस  विभाग  की  डाक  को  राज्य  के  भीतर  ढोने  तक

 ही  सीमित  है  और  राज्य  के  दस  चुनिन्‍्दा  केन्द्रों  में  ही उपलब्ध  हैं  ।  इसके  लिए  प्रशिक्षण  प्राप्त  कबूतरों
 का  इस्तेमाल  किया  जाता  इस  सेवा  का  उद्देश्य  संदेश  की  विषय  सामग्री  को  अति  गुप्त  और
 विश्वसनीय  रखना  यह  सेवा  पुलिस  अपराध  कटक  के  अधीन  पुलिस
 उड़ीसा  से  और  प्रमाणिक  ब्यौरा  मंगवाया  गया  है  जिसे  प्राप्त  होने  पर  प्रस्तुत  कर  दिया  जाएगा  ।

 कबूतरों  के  माध्यम  वाली  यह  एक  विशेष  सेवा  है  जिसे  उड़ीसा  राज्य  की  पुलिस  द्वारा
 अपनी  आंतरिक  डाक  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  चलाया  जाता  भारत  सरकार  के  संचार
 मंत्रालय  को  इस  सेवा  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  संचार  भारत  द्वारा  भारत  के  किसी  अन्य
 शाज्यों  में  ऐसी  सेवा  का  इस्तेमाल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केरल  में  लारियल  बजटा  उशोग  को  उअ्र्थेक्षम  गाने  को  पोजना

 +832.  श्री  टी०  बन्ोर  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  में  नारियल  जटा  उद्योग  को  हो  रही  कठिनाइयों  का
 यन  किया

 यदि  तो  क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  नारियल  जटा
 उद्योग  को  अधथंक्षम  बनाने  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  तैयार  की  जा  रही
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  केरल  सरकार  से  कोई  योजना  प्राप्त  हुई
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उस  पर  कया

 वाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मग्त्री  जे०  बेंगल  :  से  भारत  सरकार  केरल  के  कयर  उद्योग  की
 स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करती  रही  1986  में  सरकार  ने  गलान  स्थल

 पर  एकल  बिन्दु  लेवी  चालू  की  थी  ज़िससे  कि  नारियल  जटा  सरकारी  समितियों  को  पर्याप्त
 मात्रा  में  और  नियमित  मूल्यों  पर  मिलती  उसी  वर्ष  कयर  उद्योग  के  पुनरुत्थान  हेतु  केरल  सरकार
 ने  पुनर्वास  और  आधुनिकीकरणਂ  नामक  एक  प्रस्ताव  पेश  किया

 2.  केरल  सरकार  द्वारा  सुझाये  गये  विभिन्‍न  उपायों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  के
 1987  में  प्रधान  मन्त्री  न ेअपनी  केरल  यात्रा  के  दौरान  एक  पैकेज  कार्यक्रम  घोषित  किया  जो

 कयर  उद्योग  के  पुनर्वास  हेतु  तैयार  किया  गया  उक्त  पैकेज  में  सातवीं  योज़ना  अवधि  के  शेष  भाग
 में  कयर  उत्पादों  की  बिक्री  पर  छूट  की  योजना  का  समय  एक  वर्ष  में  10  दित  तक  बढ़ाना  और  आदशं
 कयर  ग्राम  योजना  अधिक  क्षेत्र  मे ंलागू  करना  सम्मिलित  इसके  केरल  सरकार  के  कहने  पर
 नारियल  जटा  पर  एकल  बिन्दु  लेवी  योजना  के  स्थान  पर  1988  में  तीन  बिन्दु  लेवी  योजना  रखी
 गई  जिसमें  खोपरा  उत्पादक  और  जटा  व्यापारी  दो  अतिरिक्त  बिन्दु  शामिल  किये
 राज्य  सरकार  ने  अब  बताया  है  कि  यह  संशोधित  योजना  20  1988  से  लागू  हो  गई  है  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  श्लायोग  में  सदस्य  का  पद  मरा  लाना

 +833.  भोसतो  एम०  पी०  ऊांसी  लक्ष्मी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गश्त  मंत्री  यह  बताने
 की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  उद्यम  चयन  बोडं  द्वारा  एक  वर्ष  पूर्व  पैनल  बनाये  जाने  के
 बावजूद  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  में  सदस्य  का  पद  नहीं  भरा  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उपर्युक्त  पद  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  :

 और  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  में  सदस्य  के  पद  के  चयन  के  लिए
 सावंज  निक  उद्यमों  के  चयन  वोर्ड  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  दो  अधिकारियों  में  से
 एक  के  विरुद्ध  चूंकि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  बी०  ने  जांच  का  काम  अपने  हाथ  में  लिया  था
 इसलिए  यह  निर्णय  किया  गया  कि  निर्णय  लेने  से  पूर्व  सी०  बी०  आई०  की  जांच  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की
 जानी  चाहिए  ।

 सी०  बी०  आई०  की  रिपोर्ट  ओ०  एन०  जी०  सी०  को  बाद  के  अन्त  में  प्राप्त  हुई  ।

 आयोग द्वारा रिपोर्ट पर विचार करने तथा अपनी सिफारिशें करने के बाद ही सदस्य की नियुक्तित के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया 25
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 सिनो  पनबिजलो  परियोजनाध्ों  के  लिए  राज्यों  हे  प्रस्ताव

 *834,  श्री  उत्तममाई  हु०  पढेल

 >:  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजी  माई  सार्वाण  |

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मिनी  तथा  माइक्रो  पनबिजली  टरबाइन  संयंत्र  स्थापित
 करने  के  लिए  गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों  से  एवं  गर-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  से  प्राककलन
 ओर  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों  में  ऐसे  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  जिन्‍्स  के  रूप  में  और
 धनराशि  के  रूप  में  कितनी  सहायता  दी  जा  रही  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों  को  इसके  लिए  कितनी  सहायता
 दी  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्यत  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  सुशीला  :  से

 माइक्रो/मिनी/लघु  जल  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  बारे  में  गुजरात  राज्य  बिजली  बोर्ड

 सहित  राज्य  बिजली  बोर्डों  तथा  अन्य  संगठनों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  विद्युत
 1948  के  राज्य  प्राधिकारी  5  करोड़  रुपये  से  कम  लागत  वाली  स्कीमों  को  राज्य  क्षेत्र  में

 आरम्भ  कर  सकते  हैं  और  स्कीमों  को  विद्युत  प्राधिकरण  की  स्वीकृति  हेतु  भेजने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  निजी  क्षेत्र  में  माइक्रो/मिनी/लघु  जल  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  के  कोई  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 जहां  तक  5  करोड़  रुपये  तथा  अधिक  की  अनुमानित  लागत  वाली  माइक्रो/मिनी/लघु  स्कीमों

 का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  40  मेगावाट  की  कुल  क्षमता

 वाली  6  स्कीमें  स्वीकृत  की  गई  132  मेगावाट  की  कुल  क्षमता  वाली  2।  स्कीमों  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  और  २1.5  मेगावाट  की  कुल  क्षमता  वाली  5  स्कीमों  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  अथवा

 उन्हें  छोड़  दिया  गया  इसी  अवधि  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  द्वारा  3.25  मेगावाट  की  कुल
 क्षमता  वाली  7  माइक्रो/मिनी  स्क्षीमें  स्वीकृत  की  गई  हैं  और  5.16  मेगावाट  की  कुल  क्षमता  वाली  10

 स्कीमों  पर  उनके  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  तथा  राष्ट्रीय  जल  विद्युत
 निगम  द्वारा  क्रमशः  6  तथा  4  माइक्रो|मिनी/लघु  जल  विद्युत  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  हेतु  कार्यवाही
 आरम्भ  कर  दी  गई  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्नोत  विभाग  द्वारा  माइक्रो/मिनी  स्कीमों  के

 वैद्युत  तथा  यांत्रिक  उपस्करों  की  लागत  को  पूरा  करने  हेतु  कुल  128  लाख  रुपये  की  सहायता  प्रदान

 की  गई  इसके  गुजरात  में  2  मेगावाट  की  पनाम  मिनी  जल  विद्युत  स्कीम  सहित  4

 माइक्रो/मिनी/लघु  स्कीमें  विदेशी  सहायता  के  लिए  भ्रस्तुत  की  गई  हैं  ।

 तेल  हेतु  ड्रिलिंग  कार्य  के  लिए  मोदी  सानता.एफ०  सी०  कारपोरेशन  हारा  प्रया्त

 8352.  भो  रेजपद  वास  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  शैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  विचार  तटवर्ती  क्षेत्र  में  तेल  हेतु  ड्रिलिंग  कार्य  के

 लिए  मोदी  सान्‍्ता  एफ०  सी०  कारपोरेशन  को  आमंत्रित  करने  का  जो  इस  कार्य  को  करने  के  लिए

 इच्छुक  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  गंर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  तेल  उत्पादन  के

 क्षेत्र  में  भाग  लेने  की  अनुमति  देने  का  कोई  निर्णय  लिया  है  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  येत  सम्लालय  में  उप-ससक्तो  रफोक  :  सामान्य
 टेण्डर  प्रक्रिया  क ेआधार  पर  ओ०  एन०  जी०  सी०  द्वारा  तटवर्ती  ड्रिलिंग  सेवाओं  के  लिए[ठेके  दिए  जाते

 मैससं  मोदी  सान्‍्ता  एफ०  ई०  कारपोरेशन  यदि  इच्छुक  हो  तो  ओ०  एन०  जी०  सी०  के  टेण्डरों  के

 लिए  जब  भी  ये  आमंत्रित  किए  जाएं  आवेदन  दे  सकते  हैं  ।

 सरकार  ने  ओ०  एन०  जी०  सी०  तथा  ओ०  आई०  एल०  को  ठेके  के  आधार  पर  तेल
 क्षेत्र  की  सेवाओं  को  मुहैया  कराने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  अनुमति  देती  रही

 वेकेजिंग  उद्योग  में  प्रगति

 8353.  श्री  चिम्त।मणि  जेना  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  15  1988  के  आफ  इंडियाਂ  में  ग्रोथ  इन
 पैकेजिंग  इन्हस्ट्री

 ”  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  केवल  मात्र  पैकेजिंग  उद्योग  के  लिए
 और  पैकेजिंग  की  सामग्री  के  बारे  में  जमंन  व्यापार  का  आयोजित  किया  जाना  पैकेजिंग  का  एक
 विशेष  विषय  मानने  की  आवश्यकता  का  आद्योतक

 क्या  पैकेजिंग  की  अत्यधिक  मांग  की  जा  रही  ओर

 यदि  तो  पैकेजिंग  उद्योग  किस  सीमा  तक  सफल  रहा  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  बिसाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  एस०  :
 और  हां  ।

 कृषि  और  उद्योग  में  वृद्धि  क ेकारण  परिष्कृत  पैकेजिंग  सामग्री  की  मांग  बढ़  गई  है  ।  मैटल
 कन्टेन  बोतलों  और  प्लास्टिक  कन्टेनरों  को  सस्ता  और  अधिक  किफायती  पैकेजिंग  बनाये  जाने
 की  मांग  में  बढ़ोतरी  प्रतीत  हो  रही  है  ।

 उद्यमी  उन्नत  पैकेजिंग  के  विकास  में  गहरी  रुचि  दिखा  रहे  भारत  में  पैकेजिंग
 उद्योग  का  मूल्यांकन  कर  पाना  अंभी  सम्भव  नहीं  है  ।

 कोयले  को  दुल।ई  के  लिए  बैगनों  को  मांग

 8354.  झो  ध्लार०  एम०  भोये  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोयले  की  दुलाई  के  लिए  वेगनों  की  मांग  का  अनुमान  कोयले  के  उत्पादन  लक्ष्य  के

 अनुसार  तैयार  किया  जाता  है  और  कोयले  की  दुलाई  में  रेलवे  का  योगदान  कितना

 यदि  ती  वर्ष  1986  और  1987  के  दोरान  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  कितने  लक्ष्य

 किए गए
 भर
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 उक्त  वर्षों  मे ंकोयले  की  ढुलाई  के  लिए  प्रति  दिन  कितने  बैगनों  की  मांग  की  गई  थी  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  तथा  संचार  मन्त्री  बसंत  साढे  )  :

 वर्ष  1986-87  भोर  1987-88  के  लिए  निर्धारित  रेल  द्वारा  कोयले  के  प्रेषण  का  लक्ष्य
 115.20  मिलियन  टन  और  119.8  मिलियन  टन

 इन  दो  वर्षों  के  कोल  इंडिया  लि०  और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  द्वारा
 रेलवे  को  की  गई  दैनिक  औसत  पेशकश  को  नीचे  दिया  गया  है  :--

 पहिये  वाले  बंगनों  में  )
 को०  ह०  लि०  सि०  को०  कं०  लि०  जोड़

 1986-87  12006  1246  13252

 1987-88  8  12272  1354  13626

 झ्रावश्यक  झोर  जोवन  रक्षक  झोषधियों  का  उत्पादन

 8355.  डा०  टीौ०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुल  औषधियों  के  उत्पादन  की  तुलना  में  आवश्यक  औषधियों  के  उत्पादन  की

 प्रतिशतता  बहुत  ही  कम  है  और  इससे  आवश्यक  तथा  जीवन  रक्षक  औषधियों  की  कमी  हो  रही
 और

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  के  दौरान  औषध  आयात  तथा  वितरण  प्रणाली  के

 ढांचे  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मग्त्ली  जे०  बेंगल  :  औषधों  की  निरन्तर  कमी  नहीं  रही  है और  जब  कभी

 किसी  की  रिपोर्ट  की  गई  वे  स्थानीय  प्रकृति  की  उन  मामलों  में  भी  कुल  मिलाकर  समरूपी  औषधें
 उपलब्ध  थीं  ।

 1986  में  घोषित  भारत  में  भेषज  उद्योग  के  ग्रुणवत्ता  नियंत्रण  और

 विकास  के  लिए  नये  उपायों  का  उद्देश्य  भारत  में  औषधि  निर्माण  के  ढांचे  को  युक्तियुक्त  बनाना

 कोयला  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  की  गई  ऊर्जा  तथा  मानव  शक्ति

 8356.  श्री  अगस्ताथ  पटनायक  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  देश  में  प्रति  टन  कोयले  के  उत्पादन  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  भौर

 जनशक्ति  विश्व  में  सबसे  अधिक
 हु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  अन्य  विकसित  देशों  की  तुलना  में  इसकी  क्या

 स्थिति  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्रो  बसंत  :  और  भारत  में  प्रति  टन  कोयला

 उत्पादन  के  लिए  प्रयुक्त  जनशक्ति  विश्व  में  सबसे  अधिक  कोल  इंडिया  लि०  में  वर्ष  1987-88  के

 दौरान  प्रति  व्यक्ति  प्रति  पाली  उत्पादन  लगभग  1.08  टन  होने  की  प्रत्याशा  वर्ष  1985  में  कुछ
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 अर  £#$फऋफऋफऋ  आऊफछफऋ  छऋ  ऋ  छ  छः  आ  आ  आ  2  रफरसफनफसफफनजफगज2फऋफ२एउऑ२७ीण७थणथणंणथणथीयथनीीनतीी  दंत  द ली

 विकसित  देशों  की  तुलना  में  यह  प्रति  व्यक्ति  प्रति  पाली  उत्पादन  निम्नलिखित  था  :--

 आस्ट्रेलिया
 -

 अमेरिका
 पश्चिम  जमंनी  3.22

 यू०  के  ०  कोयला  2.72

 विश्व  के  अन्य  देशों  में  ऊर्जा  क ेउपभोग  से  सम्बन्धित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  यह  समझा
 जाता  है  कि  उन्नत  देशों  में  प्रति  टन  कोयला  उत्पादन  पर  ऊर्जा  का  अच्च  यंत्रीकरण  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  काफी  अधिक  होगा  ।  भारत  की  कोयला  खानों  में  तेल  और  विद्युत  कर्जा  दोनों  का  प्रयोग
 किया  जाता  वर्ष  होगा  के  दौरान  कोल  इंडिया  लि०  की  कोयला  कम्पनियों  में  उपभोग  में  आई

 विद्युत  ऊर्जा  निम्नलिखित  है  :--

 कोल  इंडिया  लि०  को  सहायक  कम्पनियां

 ई०  को०  लि०  भू०  ग०  खानें  28  78  कि०  वा०  प्र०  घं  ०/टन
 ओ०  का०  खानें  2.94  कि०  वा०  प्र०  घं०/टन

 2.  भा०  को०  को०  लि०  25  27  कि०  वा  ०  प्र०  घं०/ट०  भू०  ग०  खानें  )
 3.  से०  को०  लि०  25 27  कि०  वा०  प्र०  घं  ०/ट०  ग०  खानों  के

 5.79  कि०  वा०  प्र०घं०/2०  का०  खानें

 4.  ना०  को०  लि०  6.76  कि०  वा०  प्र०  घं०/भ०._  ओ०  का»  खानें

 5..  वे०  को०  लि०  कि०  वा»  प्र०  घं०/ट०

 6.  सा०ई०  को०  लि०  कि०  वा०  प्र०  घं०/ट०

 7.  ना०ई०  को०  कि०  वा०  प्र०  घं०/2०

 प्रति  व्यक्ति  प्रति  पाली  उत्पादन  में  सुधार  के  लिए  प्रस्तावित  कदमों  में  यह  शामिल
 हैं  :--

 विद्यमान  खानों  में  खनन-कार्यों  को  युक्तिपूर्ण  बनाना  और  जनशक्ति  का

 (2)  नई  उच्च  उत्पादकता  वाली  व्यक्ति  प्रति  पाली  उत्पादन  लगभग  2  यंत्रीकृत
 भूमिगत  खानें

 और

 (3)  लगभग  टन  प्रति  व्यक्ति  प्रति  पाली  उत्पादन  वाली  नई  ओपेनकास्ट  खानें  खोलना यंत्रीकृत

 (4)  भारी  मिट्टी  हटाने  वाली  मशीन  तथा  अन्य  खनन  मशीनों  की  उपलब्धता  तथा  उनके
 भोग  में  सुधार  पर  विशेष  ध्यान  ।

 उत्पादित  प्रति  टन  कोयले  पर  ऊर्जा  उपभोग  को  कम  करने  के  लिए  कोल  इंडिया  लि०  में  अनेक
 ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  की  शुरूआत  की  गई  है  ।
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 उत्तेर  26  1988

 मंवेली  लिग्नाइट  परियोजना  ह्यूल  पर  उपलब्ध  पानो  का  सर्वेक्षण

 8357.  श्री  एन०  डेंनिस  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  किसी  प्रदूषण  नियंत्रण  संगठन  ने  वर्ण  1987-88  के  दौरान  नैवेली  लिग्नाइट
 योजना  स्थल  पर  उपलब्ध  पानी  का  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अनुवर्ती  का्यंवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  तथा  संचार  मंत्रो  बसंत  :  से  नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन

 के  साथ  की  गई  संविदा  के  अनुसार  मंसर्स  रिचर्डंसन  एण्ड  ऋूड्स  प्रत्येक  महीने  जन  के  नमूने  लेती  है  और

 ,  बिजली  का  मल  निम्नाव  का  विश्लेषण  करती  1988  के  दौरान  मैसस  रिचर्डंसन  एण्ड  ऋूड्स  ने
 विस्तार  के  लिए  निर्मित  की  जा  रही  पर्यावरणीय  प्रबन्ध  योजना  के  सम्बन्ध  में  विस्तार

 की  मल-निम्नाव  एवं  जल  के  नमूने  का  भी  विश्लेषण  किया  अब  1987  और
 1988  के  बीच  15  मल-निम्राव  के  नमूनों  को  एकत्रित  किया  गया  और  उनकी  जांच  की  गई  ।

 चूंकि  इन  जांचों  के  परिणाम  यह  दर्शाते  हैं  कि  नमूनों  क ेसंयोजक  तमिलनाडु  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्व।रा
 निर्धारित  सीमा  फे  भीतर  ही  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुवर्ती  कारंवाई  किए  जाने  की  आवश्यकता

 नहीं

 कर्नाटक  में  खाना  पकाने  को  गंस  को  सुविधा

 8358.  भरी  एच०  बी०  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम  श्रोर  प्राकृतिक  गंत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  कितने  तथा  कौन-कोन  से  नगरों  और  शहरों  में  अब  तक  खाना  पकाने  को  गैस

 की  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी  गई  और

 आगामी  दो  वर्षों  के दौरान  फितने  नगरों  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  रफोक  :  इस  समय
 कर्नाटक  के  105  शहरों  और  नगरों  में  एल०  पी०  जी०  की  सुविधा  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  1987-88  8  की  एल०  पी०  जी०  की  विपणन  योजना  तक  तेल  कम्पनियों
 द्वारा  कर्नाटक  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  29  और  एल०  पी०  जी०  वितरणशिपें  स्थापित  करने  की  योजना

 क्योंकि  एल०  पी०  जी  ०  वितरणशिप  को  वास्तव  में  चालू  करने  से  पूर्व  विभिन्‍न  प्रकार  की  कार्यवाही
 करनी  पड़ती  इसलिए  यह  निश्चित  रूप  से  कहना  सम्भव  नहीं  है,कि  कब  तक  ये  वितरणशिपें  चालू
 हो
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 विवरण

 कर्नाटक  के  उन  शहरों/कस्बों  के  नाम  जहां  31-3-1988  को  एल०  पी०  जी०

 1.  बंगलौर

 2.  कोलार

 3.  कोलार  जी०  एफ०

 4.  मैसूर

 5.  उदीपी

 6.  तुमकुर

 7.  मेरकारा

 8.  दावणगेरे

 9.  रैचुर

 10.  बौलारी

 11.  मंगलौर

 12.  बद्रावथी

 13.  हरीहर

 14.  हुटी

 15.  दोनीमलाई

 16.  बेलगांम

 17.  समबरा

 18.  कूनदापुर

 19.  तिपतुर

 20.  बिदर

 21.  सिनदानुर

 22  भतकल

 23.  शाहाबाद

 24.  लक्ष्मेश्वर

 26.

 27.

 28.

 29,

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38.

 सुविधा  उपलब्ध

 25.  गुलबर्गा

 कुमता

 कुरकता

 हुनसुर

 छल्लाकोर

 छिकोदी

 नरगुंद

 शाहपुर

 कित्तूर

 बेलहोंगल

 हरपन्‍नाहली

 शोरापुर

 सावानुर

 चित्तापुर/वेदी
 टीपी/वेदी

 गुलेडगुद

 .  कुदची/उगंखुर्द
 :  कुरवमुख

 -  अनेकल

 «»  अरसीकेर

 .  बेंतवल

 .  बीजापुर
 *  चमाराजनगर

 «  चिकबालपुर

 «  चित्रादर्गा
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 लिखित  उत्तर  26  1988

 49.  डनदेली  78.  कृष्णाराजनमर

 50.  दोडाबालापुर  79.  द्विनगापटना

 51.  गदाग  80.  नंजनगुड

 52.  गुंदलुपुट  81.  किलागल

 53.  हसन  82.  चन्नापटना

 54.  83.  होसकिटे
 55.  होसपेट  84.  गौरीबिदनौर

 56.  हुबली/धारवार  85.  बंगरपेट

 57.  जमखंदी
 ,  86.  रोबरतसोनपेट

 58.  करवर  87.  रामनगररम

 59.  कोपल  88.  कनगेरी
 60.  मन्ध्या

 89.  विजयापुरा
 61.  भनवी

 90.  गंगावती
 62.  नीपानी

 63.  रबकावी-बनहाती
 91.  संदूर

 64.  शंकेश्वर  92.  बिदर

 65.  सीमोगो  93.  निपम

 66.  सिरसी  94.  बगलकेट

 67.  मनीपाल  95.  ननगद

 68.  मुदबिदरी  96.  रामदुर्ग

 69.  करकाला  97.  अलकल

 70.  उल्लाल  98.  चोकक

 71.  सूरथकाल  99.  धटाप्रभा

 72.  होलेनर्सीपुर
 100.  अथानी

 73.  पुत्तुर  101.  हवेरी  ,

 74.  सागर  102.  धरवाद

 45,  चिकमागूलर
 103.  रनेबेनूर

 76.  कदूर  104.  यादगीर

 77.  थ्रिथहसाली  105.  तारीकेरी
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 तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  ध्ायोग  द्वारा  फिटिंग  झौर  हैबी
 डयूटो  वालवों  का  धायात

 8359.  भरी  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  शेस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  तांबे  और  निकल  के  दाम  बढ़  जाने  के  कारण  तेल  एवं  प्राकृतिक
 गैस  आयोग  को  विदेशों  से  विभिन्‍न  प्रकार  के  फिटिंगों  और  हैवी  ड्यूटी  वाल्यों  को आयात  करने
 के  लिए  बढ़े  हुए  मूल्यों  पर  भुगतान  करना  पड़ता

 यदि  तो  बढ़े  मूल्यों  का  ब्यौरा  क्या  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  31  1988  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दोरान

 उपर्युक्त  सामग्रियों  क ेआयात  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  और  इन्हें  किन-किन  ज्ोतों  अथवा  देशों

 से  आयात  किया  और

 उक्त  सामग्रियों  के अगले  वर्षों  के दौरान  किए  जाने  वाले  आयात  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वेद्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  रफीक  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 ट्रेक्टरों  का  लिर्भाण

 8360.  भरी  भ्रमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  कौन  सी  कम्पनियां  कर  रही  हैं  और  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  कम्पनी
 कितने  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  करती

 क्‍या  सरकार  को  कुछ  कम्पनियों  के  ट्रैक्टरों  में  निर्माण  सम्बन्धी  दोषों  के  बारे  में  कोई
 शिकायत  प्राप्त  हुई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इनको  बेचने  से  पहले  इन  ट्रैक्टरों  की  पूरी  जांच  करने  हेतु  सरकार  क्‍या  कदम  उठा

 रही

 कया  यह  सच  है  कि  ट्रेक्टरों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  वर्ष  1987-88  के  दौरान  कितने  ट्रैक्टरों  का  निर्यात  किया  गया  और
 किन  देशों  को  निर्यात  किया  गया  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ग्रोधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  प्रंश्री  एम०  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 भारतीय  कंपनियों  द्वारा  बनाए  जा  रहे  ट्रैक्टरों  के  विशिष्ट  माडलों  में  विनिर्माण  सम्बन्धी
 खराबी  होने  की  कोई  विशिष्ट  शिकायत  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई  तथापि  जिला  भटिडा

 के  श्री  सरदूल  सिंह  ने  एक  ट्रैक्टर  के  बारे  में  शिकायत  भेजी  है  जो  उन्होंने  मै०  आयशर  ट्रैक्टसे
 लि०  से  खरीदा  मामले  की  जांच  की  गई  है  तथा  आरोप  असत्य  पाये  गये

 सभी  ट्रैक्टर  निर्माताओं  के  पास  ट्रैक्टरों  का  परीक्षण  करने  की  सुस्थापित  सुविधाएं  हैं  ।

 प्रमुख  निर्माताओं  के  पास  अनुसंधान  और  विकास  केन्द्र  हैं  जो कि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  से
 मान्यता  प्राप्त  वाणिज्यिक  उत्पादन  शरू  करने  से  पूर्व  ट्रैक्टरों  के  नए  माडलों  के  आद्यरूपों  की  सैंट्रल
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 फार्म  मशीनरी  ट्रेनिंग  एंड  टेस्टिंग  बुदनी  में  जांच  की  जाती  उत्पाद  की  गुणवत्ता  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  बन  रहे  ट्रैक्टरों  की  परीक्षण  बुदनी  में  पारी  जांच  भी  की  जाती

 हां  ।

 वर्ष  1987-88  के  लिए  निर्यात  के  पूर्ण  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  तथापि  एस्कोटट्सः
 ट्रैक्टसे  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  पंजाब  ट्रैक्ट्सं  ने  वर्ष  1987-88  के  कुल  87

 ट्रैक्टरों  का  निर्यात  किया  बताया  इन  कम्पनियों  ने  इसी  अवधि  के  दौरान  लगभग  26.60  लाख  रु०

 मूल्य  के  ट्रैक्टर  पुर्जों  व  सामानों  का  निर्यात  बढ़ाने  की  सूचना  भी  दी  ये  निर्यात

 नाइजी  मारीशस  और  आयदवरी  कॉस्ट  देशों  को  किए
 गए

 विषरण

 क्र०  सं०  कम्पनी  का  नाम  उत्पादन  की

 3  4  5

 2  3  4  5

 मै०  आटो  ट्रैक्टर्स  लिमिटेड  450  400  294

 2  मे  ०  आयशर  गुडअर्थ  लिमिटेड  8403  7800...  1189

 ,  3...  मैं०  आयशर  फार्म  मशीनरी  लि०  4306.  589  शून्य

 4  मै०  आयशर  डिश्रल  लि०  703  589.  शून्य

 5.  मे०  कपोला  फामं  इक्विपमेंट  लि०  10152

 6.  मैं०  एस्कोट्स  लि०  ६418  6276  6610

 7...  मै०  एस्कोटस  ट्रैक्ट्स  लि०  1384  6276.  590

 8...  मैं०  गुजरात  ट्रैक्ट्स  लि०  126  785...  590

 9  मैं०  हर्षा  ट्रैक्ट्स  लि०  12501  96.  32

 11.  मैं०.एच०  एम०  टी०  लि०  30.  शून्य

 12.  में  ०  बिहार  स्टेट  एग्रो  इंड०
 डेव०  कारपोरेशन  ह  30.  शून्य
 मं»  किलेस्कर  न्यूमेटिक्स  लि०  16195.  14185.  15369

 डिवीजन )
 34  मैं०  महिन्द्रा  एंड  महिन्द्रा  लि०

 मै० पिटी ट्रैक्ट्स लि० 34
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 ऱर्  ज्ऱ्  ---++578भ7/+58+ऋ8फ78६३+77प7/7/77755++5
 2  3  4  5

 15...  मै०  प्रताप  स्टील  रोलिग  मिल्स  141  153  367

 16.  मैं०  पंजाब  ट्रेक्टर्स  लि०  8199  7229  8734

 17.  मै०  यूनाइटिड  आटो  ट्रैक्ट्सं  लि०  न  न  7

 18.  मैं०  ट्रैक्ट्स  एंड  फार्म  इक्विपमेंट  लि०  10001  9001  11187

 19.  मैं०  वी०  एस०  टी०  टिल्लसं  ट्रैक्‍्टर्स  लि०  --  463
 .......

 योग  84965  75462.  80473

 ठायरों के  मूल्य

 8361.  प्रो०  मधु  दंडबते  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  में  टायर  के  मूल्यों  में  बहुत  उतार  चढ़ाव  आया

 यदि  तो  क्या  इस  उद्योग  के  विभिन्न  जिनमें  टायरों  के  मूल्य  भी  शामिल

 की  जांच  करने  के  लिए  कोई  तकनीकी  समिति  नियुक्त  की  गई

 क्‍या  उस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  यदि  तो  उससे  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्‍या
 और

 उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं/डठाने  का
 विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रोध्ोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :

 से  ठायरों  की  कीमतों  तथा  वितरण  पर  कोई  कानूनी  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  खुदरा  बाजार  में
 टायरों  की  कीमतों  में  विभिन्‍नता  है  ।  उत्पाद  विनिर्देश  को  युक्ति  संगत  कच्चे  माल  के  मानकीकरण
 की  सिफारिश  करने  के  लिए  1984  में  उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  मोटरगाड़ी  के  टायरों  तथा  दूयूबों  के

 लिए  एक  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  टायरों  की  कीमतों  की  जांच  करना  समिति  के  विचारार्थ  विषयों
 में  नहीं  समिति  की  रिपोर्ट  में  इस  के  विचारार्थ  विषयों  से  सम्बद्ध  कई  सिफारिशें  की  गई  समिति
 की  सिफारिशों  के  अनुसार  उपभोक्ताओं  के  हित  संरक्षण  के  लिए  प्रकार  तथा  विनिर्माण  की
 तिथि  इत्यादि  जैसी  आवश्यक  सूचना  को  पहले  से  ही  टायरों  पर  अंकित  किया  जा  रहा  विनिर्माताओं
 को  स्थायी  तौर  पर  टायरों  पर  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  का  लेबल  लगाने  की  भी  सलाह  दी  गई  है  ।  ठापरों
 के  उत्पादन  में  अत्यधिक  वृद्धि  करने  के  उद्देश्यसे  सरकार  निर्माताओं  से  नियमित  सम्पर्क  बनाए  हुए
 सरकार  ने  उपभोक्ताओं  की  स्वीकृत  श्रेणियों  द्वारा  सीमा  शुल्क  की  कम  की  गई  दर  पर  विशिष्ट  बस  तथा

 ट्रक  टायरों  के आयात  की  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अंतर्गत  अनुमति  देने  का  भी  निर्णय  लिया

 सोमेंट  उच्चोग  को  थिकास  दर

 8362.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उद्योगों  के  कार्य  निष्पादन
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 पर  किये  गये  अध्ययन  के  अनुसार  सीमेंट  की  तरह  के  कुछ  उद्योगों  की  विकास  दर  वर्ष  1986-87  के
 दौरान  घटी

 यदि  तो  इन  सभी  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उनके  विकास  दर  में  कमी  के  क्या  कारण  और

 उनके  विकास  दर  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  झ्रोश्योगिक  विकास  विसाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :

 से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  58  बड़ी  गैर-सरकारी  पब्लिक  लिमिटेड  कंपनियों

 का  अध्ययन  किया  ब्यौरे  संलग्न  विबरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 ओऔद्योगिक  उत्पादन  के  समग्र  सूचकांक  के  अनुसार  औद्योगिक  उत्पादन  की  विकास  दर

 1985-86  में  8.7  प्रतिशत  तथा  1984-85  में  8.6  प्रतिशत  की  तुलना  में  1986-87  के  दोरान

 9.1  प्रतिशत  उच्चतर  थी  ।  सीमेंट  उद्योग  के  मामले  में  विकास  दर  1985-86  में  9.5  प्रतिशत  की

 तुलना  में  1986-87  के  दौरान  10.6  प्रतिशत

 विवरण

 वर्ष  1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  चुनिंदा  उद्योग

 समूहों  में  उत्पादन  का  मूल्य

 उद्योग|उद्योग  समूह  _  उत्पादन  का  मूल्य
 1984-85  5  1985-86  1986-87

 2  3  4  5

 1.  चाय  रोपण  570,77  597,00  498,17

 2.  चीनी  367,26  409,41  451,79

 3.  तम्बाक्‌  449,63  555,96  590,27

 4.  सूती  वस्त्र  2459,67  2834,74  3251,19

 5.  रेशम  व  रेयान  वस्त्र  472,85  608,48  584,24

 6.  एल्युमिनियम  416,83  135,03  463,80

 7.  इंजीनियरी  X186,11  9579,02  10608,44

 1.  मोटर  वाहन  2869,47  3321,91  3614,18

 2.  वैद्युत  मशीनी  1907,76  2162,34  2412,75
 उपकरण  आदि

 3.  परिवहन  व  वंधद्युत  के
 अतिरिक्त  मशीनें  2101,47  2409,52  2641,66
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 2  3  4  5

 4.  ढलाईघर  तथा  558,07  730,12  951,43
 इंजीनियरी  वर्कशाप

 5.  लौह/अलोह  धातु  उत्पाद  575,44  724,84  787,00
 8.  रसायन  5823,06  6867,97  7302,17

 1.  आधारभूत  औद्योगिक  3423,25  4043,51  4145,74
 रसायन

 से  रसायन

 उर्वरक  )  1(1244,73)  (1504,67)  (1373,49)
 2.  औषधियां  तथा  957,52  1178,87  1285,58

 भेषजीय  प्रिप्रेशन्ज

 9.  सीमेंट  1267,64  1452,83  1515,29
 10.  रबड़  व  रबड़  उत्पाद  1174,26  1306,03  1449,30

 11.  कागज  तथा  कागज  7  2,44  954,89  1013,41
 से  बनी  वस्तुएं

 12.  विद्युत  जनिन्र  व  आपूर्ति  887,99  1043,16  1221,12

 13.  व्यापारिक  427,84  464,22  525,62
 14.  पोत  परिवहन  309,38  362,71  376,87

 योग  29971,76  34848,94  37656,30

 टिप्पणी  :  चाय  रोपण  उद्योग  में  चाय  संसाधन  कंपनियां  शामिल  नहीं

 बिजलो  के  उत्पादन  के  लिए  प्रप्नाई  गई  प्रणालियां

 8363.  श्री  मोहममाई  पटेल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  अपनाई  जा  रही  विभिन्‍न  प्रणालियों  और  प्रत्येक
 प्रणाली  से  हो  रहे  बिजली  के  वाषिक  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  भारतीय  वेशानिक  और  इंजीनियर  विभिन्‍न  तकनीकों  से  बिजली  का  उत्पादन
 करने  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  पर  कार्य  कर  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इनमें  क्या  उपलब्धियां  हुई  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुश्लोला  :  देश  में
 इस  समय  विद्युत  उत्पादन  के  मुख्य  स्रोत  ताप  जल  विद्युत  तथा  न्यूकलीय  विद्युत  वर्ष
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 1987-88  के  दौरान  इन  ज्रोतों  से  उत्पन्न  की  गई  विद्युत  निम्नानुसार  थी  :

 ताप  विद्युत  —  149356

 न्यूक्लीय  विद्युत  —  5029

 जल  विद्युत  )  —  47374

 इसके  अतिरिक्त  सौर  सौर  गोबर  वायु  आदि  जैसे  अन्य  विभिन्‍न
 रम्परिक  स्रोतों  से  भी  विद्युत  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  समग्र

 देश  में  प्रतिष्शापित  किए  गये  विभिन्‍न  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  साधनों  से  वायु  तथा
 गोबर  गैस  स्रोतों  से  ।0  मिलियन  यूनिट  से  अधिक  विद्युत  का  उत्पादन  किया  गया  ।  इसके  अलावा

 अब  तक  प्रतिष्ठापित  किए  गये  सौर  तापीय  साधनों  से  प्रतिवर्ष  200  मिलियन  यूनिट  से  अधिक
 तापीय  ऊर्जा  के  उत्पादन  की  आशा  की  जाती

 और  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  विभिन्‍न  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  का  विकास
 किया  गया  है  और/अथवा  प्रायोगिक  प्रदर्शन/अनुसंधान  व  विकास  के  चरणों  में  जिनमें  सौर
 सौर  पवन  गोबर  गैस  पर  आधारित  रसायन

 महासागरीय  ऊर्जा  आदि  शामिल  हैं  तथा  इनके  सम्बन्ध  में  भारतीय  वैज्ञानिकों  तथा  इंजीनियरों  द्वारा
 कार्य  किया  जा  रहा

 घिशुत  स्टेशनों  ध्ौर  गेंस  टरबाईनों  को  कोयला  ओर  इंधन  को  सप्लाई

 8364.  थ्रो  यश्वन्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  अगले  ग्रीष्म  विद्युत  स्टेशनों  और  गैस  टर्बाइनों  को  प्र्याप्त  मात्रा  में  कोयले  और

 ईंधन  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विज्यत  विमाण  सें  राज्य  मंत्रों  सुशोला  :

 कोयला  विभाग  की  स्थाई  लिकेज  समिति  जो  कि  त्रैमासिक  आधार  पर  कोयला  लिंकेज
 के  बारे  में  निर्णय  लेने  हेतु  प्रत्येक  तिमाही  में  बैठक  का  आयोजन  करती  इसकी  बैठक  23-3-1988  को

 -  हुई  थी  जिसमें  विभिन्‍न  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के लिए  अप्रैल  से  1988  की  तिमाही  हेतु  कोयला
 लिकेज  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिया  गया  गैस  टर्बाइनों  तथा  विद्युत  केन्द्रों  क ेलिए  उनकी
 ताओं  के  अनुसार  पेट्रोलियम  मंत्रालय  द्वारा  पेट्रोलियम  ईंधन  की  सप्लाई  की  जाती  रहेगी  ।

 झाकादाबाणोी  केग्द्र  पणजी  में  रिक्त  पदों  को  भरना

 8365.  श्री  जझांताराम  नायक  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |

 पणजी  में  घिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  कितने  रिक्त  पद  भरे

 श्रेणीबार  कितने  पद  रिक्त  पढ़े  और

 रिक्त  पदों  को  भरने  में  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  भौर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 पणजी  में  पिछले  तीन  मास  के  दौरान  6  रिक्त  पदों  को  भरा

 रिक्त  पदों  की  श्रेणी-वार  संख्या  दर्शान  वाला  बिवरण  संलग्त  इस  विवरण  में  पिछले
 तीन  मास  के  दौरान  हुई  नई  रिक्तियों  को  भी  शामिल  किया  गया  है  ।

 रिक्त  पदों  को  शीघ्र  भरने  के  लिये  सम्मिलित  प्रयास  किये  जाते  कुछ  पद
 संघ  लोक  सेवा  आयोग/कमंचारी  चयन  आयोग  आदि  के  माध्यम  से  उम्मीदवारों  के  चयन  में  लगने  वाले

 मृत्यु/त्यागपत्र/स्वेच्छा  से  सेवानिवृत्ति  के  परिणामस्वरूप  अप्रत्याशित  रिक्तियों  और  चरित्र  तथा

 पू्ववृत्त  के  सत्यापन  तथा  चिकित्सा  जांच  जैसी  प्रक्रियात्मक  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  में  लगने  वाले  समय
 जैसे  विभिन्‍न  कारणों  से  खाली  रहते

 विभरण

 पणजी  में  रिक्ति  की  स्थिति
 अ+-ात+--ततततत3+त>तत

 क्रम  संख्या  पद  का  नाम  8  8  के  दिन  की  स्थिति
 के  अनुसार  रिक्त  पदों  की  संख्या

 1  2  3

 1.  सहायक  केन्द्र  निदेशक  1  ध्
 2...  सम्पादक  1

 3.  कार्यक्रम  एक्जीक्यूटिव  2

 4...  निर्माता

 5.  विस्तार  अधिकारी

 6.  हिन्दी  अधिकारी

 7.  कनिष्ठ  इंजीनियरी  सहायक  1

 8.  क्षेत्रीय  रिपोर्टर  न

 9.  प्रेषण  एक्जीक्यूटिव  8

 10...  इंजीनियरी  सहायक  5

 11.  हिन्दी  अनुवादक

 12.  तकनीशियन

 कनिष्ठ  पुस्तकाध्यक्ष

 लिपिक

 मोटर  ड्राइवर

 सुरक्षा  गार्ड  क

 0

 3

 ७०७
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 2  3

 17.  माली

 18.  उद्धोषक  )  1

 19.  वादक  5

 कुल  ३7

 सुपर  ताप  विश्युत  परियोजना  का  पुरा  होना

 8366.  भरी  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  चार  वर्षों  क ेदोरान  अब  तक  कितनी  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  पूरी  हुई

 इन  परियोजनाओं  से  किन-किन  स्थानों  को  लाभ

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  पूरी  की  जाने  वाली  शेष  परियोजनाओं  का  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  सभी  सुपर  ताप  परियोजनाओं  को  कार्यक्रम  के  अनुसार  आरम्भ  किया
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  बिशद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  से  (=)
 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  सिगरोली  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (2000

 और  पश्चिम  बंगाल  में  फरक्का  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-एक  (600

 पूरी  की  जा  चुकी  हैं  ।  क्षेत्रीय  केन्द्र  होने  के  इन  परियोजनाओों  से  सम्बन्धित  क्षेत्र  के  राज्यों  को

 लाभ  प्राप्त  होगा  ।

 कोरबा  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (2100  विन्ध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत
 योजना  चरण-एक  (1260  और  हिन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-एक  (1000

 को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  पूरा  किए  जाने  की  सम्भावना
 कोरबा  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  का  कार्य  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा  विन्ध्याचल

 सुपर  ताप  विज्युत  परियोजना  के  सम्कध  में  औरम्भ  में  कुछ  विलम्ब  हुआ  था  जिसकी  प्रथम  यूनिट  को
 1987  में  समकालित  किया  जा  चुका  रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  सम्बन्ध  में

 परियोजना  के  प्रबन्ध  सम्बन्धी  संसाधनों  को  जुटाने  और  मैसर्ज  नादंन  इंजीनियरिंग
 ब्रिटेन  द्वारा  डिजाइन  एवं  इंजीनियरिंग  कार्यों  में  अधिक  समय  लगने  के  कारण  हुआ

 घुलेश्वरी  जल  विद्युत  परियोजना  सिजोरम  को  परियोजना  रिपोर्ट

 8367.  भरी  सुदर्शन  दास  :  कया  कर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मिजोरम  राज्य  में  धुलेश्वरी  जल  विद्युत  परियोजना  सम्बन्धी  परियोजना  रिपोर्ट  पूरी
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 हो  गई  है  तथा  प्रस्तुत  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसे  योजना  आयोग  द्वारा  कब  मंजूर  किया  गया

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्युत  की  भारी  कमी  होने  के  बावजूद  इस  परियोजना  के  अब  तक  शुरू
 न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 परियोजना  का  निर्माण  कार्य  कब  शुरू  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मम्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशील  :  से
 धालेश्वरी  जल  विद्युत  परियोजना  सम्बन्धी  परियोजना  रिपोर्ट  राष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम  द्वारा
 तकनीकी-आश्थिक  मूल्यांकन  हेतु  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  प्रस्तुत  की  गई  परियोजना
 को  तकनीकी-आश्थिक  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्राप्त  नहीं  हुई  इसे  पर्यावरण  तथा  वन  सम्बन्धी  दृष्टि  से  भी
 स्वीकृति  दी  जानी  इसके  पश्चात्‌  ही  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लिया

 पोलिएस्टर  फिलामेंट  यान  झौर  पोलिएस्टर  स्टेपल  फाइअर  का  उत्पादन
 करने  बाली  कम्पनियां

 8368.  भरी  सोताराम  जे०  गायलो  :  क्या  ड््योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पोलिस्टर  फिलामेंट  यान॑  और  पोलिस्टर  स्टैपल  फाइबर  का  उत्पादन  करने  वाली
 कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  उनकी  लाइसेंस  क्षमता  क्‍या  है  और  उनमें  कितना  उत्पादन  हो
 रहा

 ह

 कया  इनमें  से  किसी  कम्पनी  का  उत्पादन  वर्ष  1984,  1985,  1986  और  1987  के
 दौरान  लाइसेंस  क्षमता  से  अधिक  हुआ  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  वर्ष-बार  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके
 क्या  कारण  और

 क्‍या  लाइसेंस  क्षमता  में  अधिक  उत्पादन  करने  तथा  अतिरिक्त  उपकरण  स्थापित  करने
 अथवा  अन्य  बातों  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  कोई  जांच  कराई  गई  है  और  इस  जांच  के  क्‍या  परिणाम
 निकले  ?

 ह

 ु
 उद्योग  मंत्री  मे०  बेंगल  ;:  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन

 के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पंज।ब  को  डीजल  का  प्राबंटत

 8369.  भ्री  कप्तल  क्‍या  पेट्रोलियम  प्लौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1987-88  के  दौरान  सूखे  की  स्थिति  के  कारण  पंजाब  को  डीजल  के  आबंटन
 में  वृद्धि  के  लिए  कोई  मांग  की  गई  और

 े  यदि  तो  पंजाब  में  कृषि  क्षेत्र  के  लिए
 डीजल  की  आवश्यकताएं  पूरी  करने  हेतु  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  में  उप  संत्रो  रफोक  :  और

 पंजाब  सहित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को डीजल॑  एस०  का  ऐसा  आबंटन  करने  की  कोई

 प्रणाली  नहीं  यह  उत्पाद  मुक्त  बिक्री  क ेआधार  पर  उपलब्ध  है  ओर  तेल  कम्पनियों  को  इस  बात
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 के  अनुदेश  हैं  कि  वे  जहां  तक  सम्भव  हो  इसकी  सारी  मांग  पूरी

 उपरोक्त  के  बावजूद  देश  के  विशेषकर  उत्तर-पश्चिमी  क्षेत्र  जिनमें  पंजाब  का  क्रृषि  क्षेत्र  भी
 शामिल  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  एच०  एस०  डी०  की  बढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  टेल
 उद्योग  ने  अनेक  कदम  उठाए  हैं  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में एच०  एस०  डी०  की  सप्लाई  पर  सुक्ष्म
 निगरानी  पेट्रोलियम  उत्पादों  क ेअधिकतम  आवागमन  के  लिए  रेलवे  के  साथ  निकट  संपर्क  बनाए

 भण्डारों  का  बनाना  आदि  ।

 राजस्थाम  भ्ौर  गुजरात  में  सार्वजनिक  टैलोफोन

 8370.  श्री  वद्धि  चन्द्र  लेन  :  क्‍या  संखार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या  वर्ष
 1988-89  के  दौरान  दूरसंचार  संबंधी  प्रौद्योगिकीय  मिशन  के  अन्तगंत  राजस्थान  और  गुजरात  में  और

 अधिक  सावंजनिक  टेलीफोन  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मन्जो  तथा  संचार  मंत्री  बसभ्त  :  जी  हां  ।

 एकाधिकार  शौर  झ्बरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  धायोग  के  समक्ष  झथल
 सम्पत्ति  से  संबंधित  मामले

 8371.  श्री  केशबराब  पारधो  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहांर  अधिनियम  के
 गंत  भारी  संख्या  में  अचल  सम्पत्ति  से  संवंधित  मामले/आवेदन  पत्र  न्याय  निर्णयन  हेतु  प्राप्त  हो
 रहे

 यदि  तो  वर्ष  1984  से  वर्ष-वार  ऐसे  कितने  मामले/आवेदन  पत्र  दायर  किये
 न्याय-निर्णयन  हेतु  स्वीकार  किये  गये  तथा  प्रारम्भिक  चरण  पर  ही  रह  कर  दिये

 आयोग  द्वारा  वर्ष-वार  कितने  मामलों  को  निपटाया  और

 निपटान  हेतु  आज  तक  लम्बित  पड़े  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  क्‍्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 से  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  अभी  तक  हस  प्रका  के  ।9  मामलों

 में  जाचें  संस्थित  की  इन  मामलों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 क्र०  सं०  पार्टी  का  नाम  वर्ष  जिसमें  वतंमान  स्थिति
 जांच  संस्यथित
 की  गई  थी

 1  2'  3  4

 1...  डालमिया  रिसोट्स  1987  निपटा  दिया  गया

 नई  दिल्‍ली
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 2.  यूनाइटिड  कन्स्ट्रक्शन  बम्बई

 3.  जना  नई  दिल्ली

 4  राजन्द्राज  प्रोपर्टीज  नई  दिल्‍ली

 5  नाहिदेव  हाउसिंग  प्रा०  नई  दिल्‍ली

 6.  एम०  एस०  रिसोट्स  नई  दिल्‍ली

 7  राज  सुधा  टावसं  प्रा०  नई  दिल्‍ली

 8  जे०  के०  कंस्ट्रक्शन  नई  दिल्‍ली

 9  अंसल  प्रोपर्टीज  एण्ड  इन्हस्ट्रीय
 प्रा०  नई  दिल्‍ली

 10.  अंसल  रिसोट्स  एण्ड  होटल्स
 नई  दिल्‍ली

 11.  राजेन्द्राज  प्रोप०  एन्ड
 नई  दिल्‍लो

 12.  स्कीपर  सेल्स  प्रा०  नई  दिल्‍ली

 13.  स्कीपर  सेल्स  प्रा०  नई  दिल्‍ली

 14.  मनजोग  वंगलौर

 15.  डी०  एल०  एफ०  यूनिवर्सल  लि०

 नई  दिल्‍ली

 16.  यूटीलिटी  बिल्डसं  एन्‍्ड
 नई  दिल्‍ली

 17...  .  यूनिटेक  लि०  नई  दिल्‍ली

 18.  अलकननदा  प्रोपर्टीज  प्रा०

 नई  दिल्‍ली

 19...  महामाया  बिल्डस  प्रा०

 नई  दिल्‍ली

 3

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1987

 1988

 1988

 1988

 1987

 1988

 1988

 1988

 1987

 1988
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 कार्यवाहियां  चल  रही  हैं

 निपटा  दिया  गया

 कायंवाहियां  चल  रही  हैं

 निपटा  दिया  गया

 कार्य  वाहियां  चल  रही  हैं

 निपटा  दिया  गया

 कांयंवाहियां  चल  रही  हैं

 निपटा  दिया  गया

 कायंवाहियां  चल  रही  हैं

 डाक  शोर  दूरसंचार  विभागों  में  वरिष्ठ  हिन्दी  प्रमुवादकों  के  वेतनमान

 )

 8372.  भरी  श्न्द्र  किशोर  पाठक  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजभाषा  नीति  को  लागू  करने  के  लिए  चोथे  वेतन  आयोग  द्वारा  सहायक  निर्देशक

 अधिकारी  )  वरिष्ठ  हिन्दी  अनुबादक  आदि  के  लिए  सिफारिश  किये  गये  वेतनमानों  का  ब्यौरा
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 क्या  है  और  क्‍या  ये  सिफारिशें  डाक/दूरसंचार  विभागों  के  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  लागू  की  गई

 यदि  तो  इन  वेतनमानों  को  किस  तारीख  से  लागू  किया  गया  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण  और

 वरिष्ठ  हिन्दी  अनुवादकों  आदि  को  भारत  सरकार  के  मन्त्रालयों/विभागों  के  समान
 रु०  1640-2900  के  वेतनमान  तथा  अन्य  वेतनमान  किस  तारीख  तक  दिये  जायेंगे  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  मम्त्री  बसन्‍्त  :  ओर  हिन्दी  वरिष्ठ

 हिन्दी  अनुवादकों  और  अनुवादक  और  के  लिए  650-1200,  550-800,
 425-640  झौर  330-560  %o  के  पुराने  वेतनमानों  के  स्थान  पर  चतुथ  वेतन  आयोग  द्वारा
 2000-3500  1600-2660  रु०  और  1400-2300  र०  के  और  1200-2040  रु०  के

 मानों  की  सिफारिश  की  गई  ये  वेतनमान  1-1-1986  से  लागू  हो  गये

 वेतन  आयोग  द्वारा  1640-2900  रु०  और  1400-2600  रु०  के  वेतनमानों  की

 रिश  उन  वरिष्ठ  हिन्दी  अनुवादकों  ओर  कनिष्ठ  हिन्दी  अनुवादकों  के  लिए  की  हैं  जो  केन्द्रीय
 सचिवालय  राजभाषा  सेवा  के  सदस्य  ये  बेततमान  डाक  और  दूरसंचार  विभागों  के  अधीनस्थ

 लयों  में  इन  पदों  पर  लागू  नहों  होते  हैं  ।

 फरवका  में  सुपर  ताप  बिजलीधर  के  लिए  भूमि

 ]
 8373.  श्री  जायनल  श्रवेदिन  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  मुर्शीदाबाद  जिले  में  फरक्का  में  सुपर  ताप  बिजलीघर  के  निर्माण  के

 लिए  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  कितनी  भूमि  का  अधिग्रहण  करना  पड़ा

 भूमि  अधिग्रहण  से  कितने  परिवार  प्रभावित  हुए

 कया  भूमि  से  हटाये  गये  परिवारों  में  से  प्रत्येक  परिवार  के  कम  से  कम  एक  सदस्य  को
 उक्त  ताप  बिजलीघर  में  रोजगार  देने  में  बरीयता  दी  जाती

 यदि  तो  भूमि  से  हटाये  गये  कितने  लोगों  को  पहले  ही  रोजगार  दे  दिया  गया
 और

 भूमि  से  हटाए  गए  शेष  लोगों  के  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  सुशोला  :  और
 फरक्का  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (2100  की  कुल  क्षमता  के  लिए  राष्ट्रीय  ताप

 विद्युत  निगम  को  मुशिदाबाद  जिले  में  कुल  3543  एकड़  भूमि  कौ  आवश्यकता  जिसमें  से  2517
 एकड़  भूमि  अधिग्रहीत  की  जा  चुकी  बेदखल  व्यक्तियों  की  संख्या  लगभग  आठ  हजार

 से  सभी  बेदखल  ब्यक्तियों  को  उनकी  भूमि  अथवा  सम्पत्ति  के  लिए  उन्हें  देय

 पूरक  राशि  का  भुगतान  किया  जाता  है  और  निगम  की  नीति  के  उन्हें  रोजगार  में  प्राथमिकता
 दी  जाती  है  बशतें  वे  अन्य  सभी  अपेक्षाओं  को  पूरा  करते  हों  ।  अब  पश्चिम  बंगाल  के  कुल  294
 बेदखल  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  किया  गया  विभिन्‍न  पदों  से  संबंधित  अपेक्षाएं  तकनीकी  प्रकार
 की  होने  के  कारण  अकुशल  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किये  जाने  की  सम्भावनाएं  सीमित  हैं  ।
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 हिमाचल  प्रदेश  के  सब-डिवोजनों  में  टेलीफोन  सेवा

 8374.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  के  प्रत्येक  सब-डिवीजन  में  1987  में  दूरसंचार '
 सेवाएं  विशेषकर  टेलीफोन  सेवाओं  के  अनुरक्षण  के  सम्बन्ध  में  कोई  रिकार्ड  तेयार  किया  गया

 यदि  तो  प्रत्येक  सब-डिवीजन  में  इन  तीन  महीनों  में  एक  दिन  में  लगातार  तीन  घंटे  से
 अधिक  समय  तक  अथवा  थोड़ी-थोड़ी  देर  बाद  कौन-कौन  से  एक्सचेंज  खराब  होते  रहे

 प्रत्येक  सब-डिवीजन  में  इन  तीन  महीनों  में  प्रत्येक  में  एक  दिन  में  लगातार  अथवा
 थोड़ी  देर  के  लिए  बारह  घंटे  तक  खराब  रहने  वाले  एल०  डी०  पी०  टी०  कौन-कौन से

 क्‍या  उनकी  सेवाओं  के  स्तर  में  सुधार  हेतु  कोई  उपाय  किये  गये  और  उनका  स्वरूप
 क्‍या

 (3)  क्‍या  किसी  वरिष्ठ  अधिकारी  ने  भी  इस  रिकार्ड  की  जांच  की  है  अथवा  अचानक  कोई  जांच
 की  और

 यदि  तो  भविष्य  में  ऐसी  कोई  जांच  की  जाएगी  ?

 ऊर्जा  सन्‍्त्रो  तथा  संचार  मनन्‍्त्रो  वसन्‍्त  :

 तीन  घंटे  से  ज्यादा  देर  तक  लगातार  खराब  रहे  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  नाम  ये  हैं

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (  6)
 (7)  (8)  (9)  (10)  जनडेटा  ।

 कह
 एक  ही  समय  में  12  घंटे  तक  खराब  रहे  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनघरों  के  नाम

 (1)  (2)  (3)  मोलाग

 खराबियों  का  पता  लगते  ही  उन्हें  ठीक  कर  दिया  जाता

 (2)  उप-मण्डलीय  अधिकारी  और  दूरसंचार  जिला  इंजीनियर  के  स्तर  पर  उनके  दौरों  के
 दौरान  रिकार्ड  की  जांच  की  जाती

 उपयुक्त  पर  दिए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चमड़े  का  पध्रायात  होौर  निर्यात

 8375.  भरी  संयद  शहादुह्दोग  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  प्रति  व्यक्ति  जूतों  की  खपत  और  उत्पादन  के
 बारे  में  5  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3131  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  |

 इस  समय  जूतों  के  उत्पादन  का  स्तर  क्या  है  और  इसका  संगठित  तथा  असंगठित  क्षेत्रवार
 ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1988-89  के  लिए  इसके  संगठित  तथा  असंग्ठित  क्षेत्रवार  उत्पादन  लक्ष्य  का  ब्यौरा
 क्या  और  *
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 यदि  चमड़े  और  सिंथेटिक  जूतों  का  निर्यात  अथवा  आयात  किया  जाता  तो  प्रति  वर्ष

 ओसतुन  कितना  निर्यात  अथवा  आयात  किया  जाता  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  सैंडलों  और  चप्पलों  सहित  चमड़े  के  3780  लाख  जूतों  के  जोड़ों  के

 कुल  उत्पादन  का  अनुमान  लगाया  गया  1987  में  संगठित  क्षेत्र  में  157.5  लाख  जोड़ों  का  उत्पादन

 हुआ  संगठित  क्षेत्र  में  1988-89  के  लिए  लगभग  260  लाख  जोड़ों  का  उत्वादन  लक्ष्य  रखा  गया
 वर्ष  19५6-87  में  80.38  करोड़  रुपये  मूल्य  के  चमड़े  के  जूतों  का  निर्यात  किया  गया  संगठित

 क्षेत्र  में  1986-87  के  दौरान  425.8  लाख  रबड़  और  कपड़े  के  जूतों  के  जोड़ों  का  उत्पादन  हुआ  वर्ष
 1988-89  के  लिए  540  लाख  जोड़ों  का  उत्पादन  लक्ष्य  रबड़  और  कपड़े  के  जूतों  का  कोई  आयात

 नहीं  किया  गया  1986-87  के  दौरान  0.57  करोड़  रुपये  मूल्य  के  रबड़  के  जूते  और  4.93  करोड़
 रुपये  मूल्य  के  रबड़  सोल  सहित  कपड़े  के  जूतों  का  निर्यात  किया  गया

 पारादोप  में  पेट्रो-२सायन  उद्योग  समूह  को  स्थापना

 8376.  भ्री  हरिहुर  सोरन  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  वष  1988-89  में  उड़ीसा  में  पारादीप  में  एक  पेट्रो-रसायन  उद्योग-समूह
 की  स्थापना  करने  पर  विचार  कर  रहो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 परियोजना  की  संशोधित  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ?

 उद्योग  मन्त्रो  जे०  बेंगल  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं

 सरकार  और  बैंकों  को  रग्ण  उद्योगों  पर  बकाया  राशि

 8377.  क्री  एस०  जी०  घोलप  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में
 क्षेत्रवार  कितने  रुग्ण  उद्योग  हैं  और  इन  रुग्ण  उद्योगों  पर  बैंकों  तथा  सरकार  की  कितनी  धनराशि  बकाया

 है
 १

 हे  उद्योग  मंत्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  श्ररणाचलम )  :  बेंकों
 से  सहायता  प्राप्त  रुण  औद्योगिक  इकाइयों  से  सम्बन्धित  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  रुग्णता  की

 स्वीकृत  परिभाषा  के  अनुसार  एकत्र  किए  जाते  भारतीय  रिजबं  बैंक  से  प्राप्त  नवीनतम  सूचना  के

 अनुसार  क्षेत्रवार  रुग्ण  उद्योगों  की  संख्या  और  1986  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के  अनुसार
 इन  उद्योगों  में  बकाया  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 इकाइयों  को  संह्या  ,  !  बकाया  राधि
 रुपये  में  )

 बड़े  714  3287.02

 मझौले  1250  281.37

 लघु  उद्योग  145776  1306.10

 कुल  :  147740  4874.49
 न्‍>क-मम«क  ०-०  तमकानाम  अमकाआक  बम
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 बंगलोर  दूरवशंत  स्टूडियो  को  प्यरत  ले  जाना

 8378.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  श्रग्यर  :  क्‍या  सूचना  शोर  प्रसारण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्‍या  बंगलौर  दूरदर्शन  स्टूडियो  को  इसके  नये  परिसर  में  ले  जाया  गया

 यदि  तो

 कया  विश्वेश्वरेया  दूरदर्शन  टाबर  स्थित  कार्यालय  भी  वहीं  रखा  गया  और

 क्या  नगर  में  विभिन्‍न  स्थानों  से  नये  स्टूडियो  को  प्रेस  पत्र  आदि  भेजने  के

 लिए  विशिष्ट  व्यक्तियों  तथा  संगठनों  हेतु  कोई  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्री  तथा  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :
 से  बंगलौर  दूरदर्शन  केन्द्र  के  स्थाई  टी०  बी०  स्टूडियो  परिसर  के  बंगलौर  के  सवाई  लाइन्स  में
 1-2-1988  को  चालू  हो  जाने  विश्वेश्वरैया  टावर  के  हथ!न  के  भाग  को  जो  अन्तरिम  ध्यवस्था  के
 अन्तगंत  दूरदर्शन  के  कब्जे  में  खाली  कर  दिया  गया  है  और  स्थान  के  बचे  भाग  को  भी  खाली  करने  का
 निर्णय  लिया  गया

 बंगलोर  में  सवाई  लाइन्स  में  स्थाई  टी०  वी०  स्टूडियो  परिसर  शहर  के  बीच  में  स्थित
 शहर  के  विभिन्‍्त  भागों  से  परिसर  में  प्रेस  इत्यादि  को  सीधे  भेजना  कठिन

 नहीं  है  ।

 सारो  प्रथ॑  मूविग  उपकरणों  के  निर्माण  के  लिए  मारत  श्थ  मूवस
 लारसन  एण्ड  टब्नो  लिसिटेड  धौर  हिन्दुस्तात  मोटर्स  लिसिटेड  को

 दिये  गये  लाइसेन्स

 ४३79.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारी  अर्थ  मूविंग  उपकरणों  के  निर्माण  के  लिए  भारत  अर्थ  मूवर्स  लारसन
 एण्ड  टुब्रो  लिमिटेड  और  हिन्दुस्तान  मोट्स  लिमिटेड  को  कितनी  क्षमता  के  लिए  लाइसेन्स  दिए  गए
 तथा  उन्होंने  इस  क्षमता  को  कितने  वर्षो  तक  अप्रयुक्त

 इन्होंने  कितने  वर्षों  तक  इस  लाहसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  कम  निर्माण

 यदि  देह  में  इस  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  अनुसार  वास्तव  में  निर्माण  किया  तो
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  और

 इन  उपकरणों  के  निर्माण  हेतु  लाइसेंस  के  लिए  कितने  आवेदन  लम्बित  पड़े  हैं  और  उसके
 क्‍या  कारण  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रौध्चोगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 मिट्टी  हटाने  के  उपकरणों  के  उत्पादनाथं  भारत  अथं  मूवर्स  लाध्षंन  एण्ड  ट्ज्रो  लि०

 तथा  हिन्दुस्तान  मोटर्स  को  मंजूर  की  गई  कुल  लासेंसीकृत  क्षमता  निम्नांकित  है  :--

 भारत  अथं  मूवर्स  लि०  ना  2503  नगर  प्र०  वर्ष

 लासंन  एण्ड  दुब्ो  लि०  —  287  नग  प्र०  वर्ष

 हिन्दुस्तान  मोटर्स  लि०  न  775  नग  प्र०  वर्ष
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 उनका  पिछले  चार  वर्षों  में  उत्पादन  निम्नलिखित  रहा  :--

 84-85  85-86  86-87  87-88

 भा०  अ०  मू०  लि०  998  922  10.4  4  942

 हिं०  मो०  लि०  329  3३40  332  270

 ला०  एण्ड  टु०  75  125  147  176

 उत्पादन  का  रुख  बृहत्तर  क्षमता  के  उपकरणों  की  ओर  है  इसलिए  केवल  संख्या  के

 आधार  पर  वाषिक  उत्पादन  की  तुलना  करना  उचित  नहीं  होगा  ।  )

 मिट्टी  हटाने  क ेउपकरण  आवश्यकतानुसार  बनाई  जाने  वाली  वस्तुएं  हैं  जो  विशिष्ट
 देश  की  मांगों  के  आधार  पर  बनाई  जाती  जहां  तक  आयात का  प्रश्न  मिट्टी  हटाने  क ेउपकरण

 अन्तर्राष्ट्रीय  बोली  प्रणाली  के  माध्यम  से  विश्व  बैंक  वित्तीयन  परियोजनाओं  के  अन्तगंत

 ही  आयात  किये  जाते  हैं  और  यह  द्विपक्षीय  व्यापार  समझौते  पर  होता  अतः  यह  धारणा  बनाना
 ठीक  नहीं  होगा  कि  लाइसेंसीकृत  क्षमताओं  को  रोका  जा  रहा  है  या  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हो
 रही

 मिट्टी  हटाने  के उपकरण  बनाने  हेतु  किसी  भी  नये  उद्यमी  का  औद्योगिक  लाइसेंस
 दन  इस  समय  लम्बित  नहीं  इस  समय  मिट्टी  हटाने  के  विभिन्‍न  आकार-प्रकार  के  उपकरणों  के
 उत्पादन  में  संलग्न  एककों  की  संख्या  18  है  ।  सातवीं  योजना  के  कार्य  दल  की  सिफारिशों  के  अनुसार
 मिट्टी  हटाने  के  उपकरणों  के  उत्पादन  हेतु  नये  एककीं  की  स्थापना  नहीं  की  जा  रही  है  क्योंकि

 पहले  से  लाइसेंसीकृत  क्षमता  ही  1989-90  तक  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  फिर
 भी  विद्यमान  एककों  के  विविधीकरण  और  विस्तार  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा

 दुरदर्शन  धारावाहिक  का  प्रसारण

 8380.  श्री  कमला  प्रधाद  सिह  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  दूरदर्शन  संबंधित  कानूनों/निर्णय  का  हवाला  दिए  बिना  प्रत्येक

 बुधवार  को  धारावाहिक  का  प्रसारण  कर  रहा  और
 [|

 कया  हवाला  देने  तथा  धारावाहिक  के  पुनः  प्रसारण  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रो  तथा  सूचना  प्लोर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :
 जोर  दूरदर्शन  ने  10-2-88  8  से  बुधवार  के  दिन  प्रायोजित  धारावाहिक  को  राष्ट्रीय
 नेटवर्क  पर  टेलीकास्ट  करना  शुरू  किया  इस  धारावाहिक  का  डाक्‌-ड्रामा  जिसमें

 बिक  तथ्यों  को  एक  जो  संगत  कानूनों/निणंयों  का  संदर्भ  देता  क ेसाथ  नाटकीय  रूप  में
 दिया  जाता  धारावाहिक  में  हवाला  देने  तथा  उसे  टेलीकास्ट  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 झोद्योगिक  लागत  शोर  मुल्य  ब्यूरो  में  परामशंदाताञ्ों  की  नियुक्षितयां

 8381.  थी  विष्णु  मोदी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यौरो  में  परामशंदाताओं  की  नियुक्ति  की  प्रक्रिया  क्‍या
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 किन तनमन  लत  तन

 क्या  ब्यूरो  में  परामशंदाताओं  की  नियुक्ति  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्‍या  मूल्य  निर्धारण  ज॑से  महत्वपूर्ण  कायं  इन  परामर्शदाताओं  द्वारा  किये  जाते

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  ब्यूरो  मे ंसरकारी  अधिकारियों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  नहीं  लिया

 जता
 ओर  केवल  बाहरी  व्यक्तियों  को  ही  वरीयता  दी  जाती  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 a

 इस  समय  इस  ब्यूरो  में  कितने  परामर्शदाता  कायं  कर  रहे  हैं  और  कब  से  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  स्‍क्‍्रौधोगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :

 ब्यूरो  उस  क्षेत्र  के  व्यावसायिक  संस्थानों  से  सम्पर्क  करता  है  जिसके  लिए  परामर्श  अपेक्षित  होता
 जिन  उम्मीदवारों  की  सिफारिश  की  जाती  है  उनका  प्रत्येक  व्यवसाय  अर्थात्‌

 शास्त्र  और  कास्टिंग  के  लिए  नियुक्त  अलग-अलग  सलाहकार  समितियों  द्वारा  साक्षात्कार  किया  जाता

 ब्यूरो  अन्ततः  सलाहकार  समितियों  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  परामशंदाताओं  का  चयन
 करता  है  ।

 परामशंदाताओं  को  विशिष्ट  विषयों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  इकट्ठे  करने  होते  हैं  तथा
 उनका  विश्लेषण  करना  होता  है  ।  इसके  आधार  पर  के  सदस्यों  और  अध्यक्ष  द्वारा  मूल्यों  इत्यादि
 के  बारे  में  सिफारिशें  तैयार  की  जाती  हैं  ।

 परामर्शदाताओं  का  चयन  अकादमी  और  अनुसंधान  सरकारी  क्षेत्र  के

 सेवानिवृत्त  सरकारी  कमंचारियों  एवं  नये  इंजीनियरी  स्नातकों  में  से  भी  किया  जाता  है  बशरतें
 कि  उनके  पास  आवश्यक  अहूंताएं  तथा  अनुभव  हो  ।

 इस  समय  ब्यूरो  के  कार्य  में  करने  वाले  संस्थानों  सहित  28  परामशंदाता
 इन  परामशंदाताओं  की  सेवा  की  अवधि  3  महीने  से  4  वर्ष  तक  अलग-अलग  होती

 जार  पहियों  वाले  स्कूंटरों  का  निर्माण

 ]
 8382.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्ताबत  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 े
 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  लोहिया  मशीन्‍्स  लिमिटेड  की  एक  नई  योजना  को  मंजूरी  दे  दी

 जिसके  अन्तगंत  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  चार  पहियों  वाले  स्कूटरों  का  निर्माण  किया
 क्या  उपयुक्त  कम्पनी  का  250  सी०सी०  के  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  का  विचार
 क्‍या  इस  कम्पनी  ने  विगत  में  भी  अग्रिम  बुकिंग  के  नाम  पर  लोगों  से  15.95  करोड़

 रुपये  इकट्ठे  किये  थे
 और  कम्पनी  ने  न  तो  उन्हें  स्कूटर  आबंटित  किये  हैं  और  न  ही  उनका  पैसा  उन्हें

 वापस  किया  और
 ह

 इस  कम्पनी  के  पास  नये  स्कूटरों  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  हैं  तथा  क्या
 अग्रिम  बुकिंग  के  लिए  धनराशि  इकट्टी  की  जा  रही  है  ?

 ््ि

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  प्ररण।थलभ  जी
 नहीं  ।  किन्तु  वृद्ध  और  दुर्बल  व्यक्तियों  को  एक  व्यक्तिगत  किस्म  का  वाहन  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य
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 से  ग्राहक  के  विशेष  अनुरोध  पर  कंपनी  स्कूटर  में  कुछ  सुधार  करेगी  और  उसमें  दो  अतिरिक्त  मुक्त
 पहिए  लगा

 कम्पनी  को  250  सी०सी०  तक  की  क्षमता  के  इंजन  वाले  दुपहिया  स्कटरों  के  निर्माण
 हेतु  तकनोलोजी  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  अब  तक  इस  रेंज  का  वाहन  बनाने  की  सूचना
 नहीं  मिली

 कंपनी  ने  स्कूटरों  की  बुकिंग  के  लिए  प्रचार  किया  था  और  115.95  करोड़  रुपये  की
 राशि  इकट्ठी  की  थी  ।  इस  बुकिंग  पर  उन्होंने  255460  से  अधिक  स्कूटरों  का  आबंटन  किया  और
 सुपुर्दगी  की  तथा  ब्याज  सहित  अग्रिम  राशि  का  समायोजन  किया  ।  इसके  अलावा  कम्पनी  ने  बकिंग
 रह  कराने  सम्बन्धी  833581  अनुरोधों  पर  अग्रिम  राशि  वापिस  भी  की

 कंरती  मे  सूचना  दी  है  कि  उनके  पास  909357  स्कूटरों  की  बुकिंग  बकाया  पड़ी  है  और
 उसने  किसी  नई  बुकिंग  के  लिए  आमंत्रण  नहीं  दिया  है  ।

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  प्रौषधालयों  में  घटिया  किस्म  को  झोषधियां

 8383.  श्री  अलवन्त  सिह  राभुबालिया  )
 श्री  सुभाष  यादव  |

 श्री  श्रोहरि  राव  »  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  प्रकाश  चन्द्र  |
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  हे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  1988  के  मध्य  में  सतकंता  विभाग  द्वारा  मारे  गये  छापों  के
 दौरान  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  औषधालयों  में  धटिया  किस्म  की  और  ऐसी  ओऔषधियां  पाई
 जिनके  इस्तेमाल  की  तारीख  समाप्त  हो  चुकी

 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  इन  औषधालयों  के  चिकित्सकों  को  निलम्बित  कर  दिया
 गया

 क्‍या  ये  औषधियां  खरीदने  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्य  वाही  की  गई
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  ये  औषधियां  किस  तारीख  को  खरीदी  गई  थीं
 और  इन्हें  खरीदने  वाले  अधिकारियों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विज्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुूक्षीला  :  दिल्ली

 विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  अनुसार  ।5  1988  को  कुछ  औषधालयो  के  आकस्मिक  निरीक्षण
 के  दोरान  कुछ  ऐसी  औषधियां  जब्त  की  गई  थीं  जिनके  इस्तेमाल  की  ताद्रीख  समाप्त  हो  चुकी  थी  तथा
 जितकी  गुणवत्ता  घटिया  होने  की  सम्भावना  थी  ।

 से  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  यह  भी  सूचना  दी  है  कि  वरिष्ठ  चिकित्सा
 अधिकारी  तथा  एक  फार्मेसिस्ट  को  निलंबित  कर  दिया  गया  इस  प्रकार  के  सभी  पहलुओं  की  जांच
 सम्बन्धी  कार्य  अभी  भी  चल  रहा
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 सालंजनिक  टेलीफोन  के-त्र

 [  अनुवाद  ]

 8384.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  स्थानों  जहां  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  अलाभकर  समझे  जासे  सावंजनिक
 टेलीफोन  लगा  दिए  जाते  यदि  कोई  तीसरी  पार्टी  हानि  वहन  करने  की  गारंटी  देती

 क्‍या  ये  आदिवासी  क्षेत्रों  में  इस  आधार  पर  सावंजनिक  टेलीफोन  लगाये  जाते  और

 गदि  तो  तीसरी  पार्टी  को  क्‍या  शर्ते  स्वीकार  करनी  होती  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  तथा  संचार  मंत्रो  बसंत  :  जी

 जी

 लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  किराया  और  गारंटी  के  आधार  पर  उन  स्थानों  पर
 खोले  जा  सकते  हैं  जो  आथिक  सहायता  के  आधार  पर  इस  सुविधा  के  पात्र  नहीं  होते  ।  ऐसे  मामलों  में
 किराये  की  गणना  समान  दर  आधार  और  पूंजी  लागत  आधार  पर  की  जाती  और  गारंटी  की
 प्रारंभिक  अवधि  में  इन  दोनों  में  से  जो  अधिक  हो  उसे  वसूल  किया  जाता  गारंटी  की  प्रारंभिक
 अवधि  के  बाद  किरायन  समान  दर  पर  पुनः  निर्धारण  किया  जाता

 झाल  सीजत्स  सप

 8385.  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यात  दिसांक  4  1988  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  उस

 विज्ञापन  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  जिसके  द्वारा  मैसर्स  आल  सीजन्स  कूड्स  लिमिटेड  ने  भारत

 का  पहला  टमाटर  का  पौष्टिक  सूप  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  क्या  एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  उक्त  कम्पनी

 द्वारा  सूप  तैयार  किये  जामे  के  दावे  की  जांच  कर  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  प्रोद्चोगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 से  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  ध्यवह्वार  आयोग  ने  यह  विचार  करने  पर  किजों

 विज्ञापन  दिनांक  4-3-1988  को  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  हुआ  था  वह  एकाधिकार  तथा

 धक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  की  परिधि  में  आता  उसके  विषय  में

 महानिदेशक  एवं  पंजीकरण  )  द्वारा  की  जाने  बाली  प्रारम्भिक  जांच  का  आदेश  दे  दिया  उक्त

 अधिकारी  से  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  आयोग  अनुचित  व्यापार  प्रथाओं  के  सम्बन्ध  में  एकाधिकार
 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  के  उपबंधों  के  अनुसार  इस  मामले  में  आगामी

 सम्‌चित  कार्यवाही  करने  के  लिए  सशक्त

 सहिला  उद्यमियों  का  छूठा  राष्ट्रीय  सम्भेलन

 8386.  भरी  एथ०  एन०  भब्ले  गोडा  :  क्‍या  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  17  1988  को  श्रीनगर  में  महिला  उद्यमियों  के  छठे  सम्मेलन  का  आयोजन
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 किया  गया

 क्‍या  महिलाओं  के  प्रति  भेदभाव  चर्चा  का  मुख्य  विषय

 क्‍या  महिला  उद्यमियों  के  राष्ट्रीय  अभिसमय  ने  इस  बारे  में  कुछ  सुझाव  दिये

 क्‍या  सरकार  इन  सकझ्षारों  पर  विचार  कर  रही  और

 सरकार  ने  इनमें  से  कितने  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  प्रोधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :

 महिला  उद्यमियों  पर  छठे  राष्ट्रीय  सम्मेलन  का  आयोजन  श्रीनगर  में  28  से  30
 1987  तक  एक  स्वेच्छिक  संगठन  द्वारा  किया  गया

 से  सम्मेलन  में  महिला  उद्यमियों  द्वारा  छोटे  उद्यमों  की  स्थापना  किए  जाने
 संबंधी  विभिन्‍न  विषयों  पर  विचार  विमर्श  किया  सम्मेलन  में  दिए  गए  अधिकांश  सुझाव  राज्य
 सरकारों  से  संबंधित  यह  सिफारिश  कि  उन  उद्यमों  में  जिनकी  स्वामी  महिला  उद्यमी  हैं  तथा  जिनका
 संचालन  महिला  उद्यमियों  द्वारा  किया  जा  रहा  को  इस  बात  के  लिए  प्रेरित  किया  जाना  चाहिए  कि
 वे  कार्य  शक्ति  का  कुछ  प्रतिशत  महिलाओं  को  नियोजित  करके  पूरा  करे  वास्तव  में  सरकार  द्वारा  महिला
 उद्यमियों  के  लिए  राष्ट्रोय  स्‍तर  पर  गठित  स्थाई  समिति  महिला  उद्यमियों  की  परिभाषा  स्वीकार
 करते  समय  लिए  गए  निर्णय  की  पुनरावृत्ति  ही  है  ।

 डिजोटल  माइक्रोवेव  ट्रांससिशन  प्रणालो  के  उत्पावन  के  लिए
 जापानी  फर्म  क ेसाथ  समकौता

 8387.  भ्रीभमतो  बसवबराजेहबरी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  ने  डिजीटल  माइक्रोवेव  ट्रांसमिशन  प्रणाली  का  स्वदेश
 में  उत्पादन  करने  के  लिए  एक  जापानी  फमं  के  साथ  प्रौद्योगिकी  के  अंतरण  के  बारे  में  समझौते  पर
 हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या

 फर्म  कितनी  सहायता  और  मदद  देने  पर  सहमत  हुई  भोर

 समझौते  का  कार्यान्वयन  कब  से  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  संत्रो  बसन्‍्त  :  जी

 और  मैं०  एन०ई०सी०  जापान  के  साथ  दिनांक  17-3-88  को  हुआ  अनुबंध
 डिजिटल  सूक्ष्मतरंग  प्रणाणियों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  है  और  इसमें
 जानकारो  का  तकनीकी  प्रशिक्षण  और  प्रलेखीकरण  शामिल  सहयोगकर्ता
 स्वदेशीकरण  के  लिए  सहायता  और  परामश्श  सुलभ  कराने  को  भी  सहमत  हो  गया

 यह  अनुबंध  प्रभावी  तिथि  से  आठ  वर्ष  के  लिए  अथवा  व्यावसायिक  उत्पादन  शुरू  होने
 से  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  लागू  रहेगा  ।  उत्पादन  वर्ष  1989-90  में  आरंभ  होने  की  आशा

 शोतल  पेय  प्रोश्वोगिको  का  श्रायात

 8388.  भी  मट्टस  श्ीरामसति  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (=)  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  कौन-कौन  सी  शीतल  पेय  प्रौद्योगिकियों  का  आयात  किया

 क्‍या  शीतल  पेय  “77”  उत्तर  प्रदेश  में  सर्वाधिक  बिकने  वाला  शीतल  पेय  और

 यदि  तो  इस  समय  इसकी  खपत  कितनी  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रौद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :
 पिछले  दो  वर्षों  में  शीतल  पेय  जल  )  बनाने  हेतु  प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  स्वीकृत

 नहीं  किया  गया  मंसर्स  डबल  कोला  मैन्युफैक्चरिंग  प्रा०लि०  ने  बताया  है  कि
 शीतल  पेय  सांद्रणों  के  निर्माण  हेतु  उन्हें  डबल  कोला  यू०एस०ए०  द्वारा  तकमीकी
 जानकारी  नि:शुल्क  उपलब्ध  कराई  जा  रही

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ड्ग्त  एण्ड  फार्मास्पूटिकल्स  लिमिटेड  के  कार्य  के
 निष्पादन  के  सम्बन्ध  में  श्वेत  पत्र

 8389,  भ्रो  शरब  विधे  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  अपने  उद्देश्यों  को
 पूर्ति  के  लिए  किए  गए  वास्तविक  काय॑  निष्पादन  के  बारे  में  एक  श्वेतपतन्र  जारी  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  कब  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :

 समय  सीमा  तैयार  की  जा  रही

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  बेतन  सप्तिति  द्वारा  प्रस्तुत  दूसरी  धन्तरिम
 रिपोर्ट  का  कार्यास्थयन

 8390.  श्री  के०  एस०  राव  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  उच्च  शक्ति  प्राप्त  वेतन  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  दूसरी  अन्तरिम  रिपोर्ट  को  कार्यान्वित
 किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  22  उपक्रमों  ने  उच्च  शक्ति  प्राप्त  वेतन  समिति  को
 यह  सुझाव  दिया  है  कि  वे  चौथे  वेतत  आयोग  के  वेतनमानों  को  कार्यान्वित  कर  सकते  हैं  लेकिन  सरकारी
 उद्यम  कार्यालय  ने  हन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  उनके  प्रस्ताव  वापिस  लेने  के  निदेश  दिये  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रों  जे०  बेंगल  :

 प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता
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 और  सरकारी  क्षेत्र  के  22  उद्यमों  ने  उच्च  अधिकार  बेतन  समिति  को  प्रस्तुत  किए
 गए  उनके  ज्ञापन  में  उनके  कमंचारियों  के  लिए  भावी  वेतन  ढांचे  के  बारे  में  कुछ  विचार  प्रकट  किए
 सरकारी  उद्यम  कार्यालय  ने  !984  में  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  राष्ट्रपति  के  निदेश-पत्र
 के  बारे  में  सरकारी  उद्यमों  को  उनके  संस्था  के  अन्तनियमों/संविधियों  में  निहित  प्रावधानों  के  कारण
 उनपर  लागू  की  गई  बाध्यताओं  की  केवल  याद  दिलाई  है  ।

 स(कारो  उपक्रमों  द्वारा  विज्ञापन  ध्रादि  पर  ध्यय

 839  .  श्री  के०  मोहन  वास  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रमुख  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  बर्ष  1987  में  प्रचार  और  विविध  मदों  पर

 कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 (@)  कया  किसी  उपक्रम  द्वारा  व्यय  की  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  खर्च  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  वेंगल  :  से  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  उसे

 एकत्रित  किया  जा  रहा  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 हैदराबाद  झोर  सिकन्दराधाद  में  विशेष  मासले  के  रूप  में  टेलोफम
 कनेक्शन  जारो  करता

 83०2.  श्रो  सी०  सम्गु  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1986-87  6-87  और
 1987-88  8  के  दौरान  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  में  विशेषः  मामले  के  रूप  में  मंत्रालय  द्वारा
 कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  जारी  किए  गएं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  संत्री  वसन्‍त  साढे  )  :  अपेक्षित  जानकारी  इस  प्रकार  है  :-...

 निम्नलिखित  वर्षों  के  दौरान  प्राथमिकता  के  आधार  पर  दिए  गए  टेलीफोन
 कनेक्‍्शनों  को

 7

 दिल्ली  2483

 हैदराबाद  और  92

 सिकन्दराबाद

 विद्युत  संयंत्रों  के  निकट  स्थित  सरकारों  क्षेत्र  की  शब्यतियों  को
 विजलो  सप्लाई  करना  ल्‍

 8393.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  )
 :

 क्या  कर्ज  मस्ती यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 प्रो०  रामकृष्ण  सोरे  है

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  के  विद्युत  संयंत्रों  के  मिकट  .  स्थित  सरकारी  क्षेत्र

 की  कम्पनियों  को  15  प्रतिशत  विद्युत  सप्लाई  करने  की  संभावना  पर  विचार  करने  के  लिए  एक
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 समिति  नियुक्त  की

 (&)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  के  निदेशों  का पालन  करने  के  लिए

 युक्त  निदेश  दिए  और

 प्रस्तावित  समिति  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगी  ?

 ऊर्जा  भन्‍त्रालय  में  विद्युत  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  से
 प्राथमिक  रूप  से  मुश्य  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  को  सप्लाई  करने  हेतु  केस्द्रीय  विधुत
 केन्द्रों  में उत्पादित  विद्युत  का  एक  हिस्सा  उनके  लिए  आरक्षित  रखने  सम्बन्धी  मामला  एक  समिति  को
 विचार  द्वेतु  भेजा  गया  है  जिसमें  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  प्रतिनिधि  शामिल  है  और  इस  समिति  द्वारा  अपनी
 रिपोर्ट  शीघ्न  ही  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  की  आशा  है  ।

 ईस्डथ  कोशफोल्ड्स  लिमिटेड  में  लागत  में  बद्धि

 8394.  श्री  सलाउद्ीन  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सश्कार  को  ईसटन  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  की  परियोजनाओं  को  पूरा  किए  जाने  में
 असामान्य  विलम्ब  होने  और  उससे  लागतों  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हो  जाने  की  जानकारी

 क्‍या  सरकार  ने  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  है  और  यदि  तो  उसके  परिणाम  कया
 ओर

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 ऊर्जा  मस्क्री  तथा  संचार  मनी  बससत  :  कुछ  पूर्ण  हो  गई  परियोजनाओं  में
 विलम्ब  हुआ  है  परन्तु  लागत  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  इस  समय  चल  रही  कुछ  परियोजनाओं
 में  विलम्ब  हो  रहा  है  जिनके  कारण  हैं--भूमि  अधिग्रहण  वन  विभाग  का

 कानून  एवं  व्यवस्था  की  संयंत्र  और  मशीनरी  की  सप्लाई  जिनका  लागत  वृद्धि  पर  प्रभाव

 पड़ेगा  ।

 और  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  कम्पनी  में

 तथा  साथ  ही  में  सरकार  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  नियमित  रूप  से  पुनरीक्षा  की  जाती  इन  पुनरीक्षाओं
 के  भाधार  यथासंभव  विलम्ब  रोकने  के  लिए  अनुवर्ती  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 कटक  स्थित  स्राकाशवाणी  केशा  ते  वाणिज्यिक  प्रतारण  की  सुविधा

 8395.  श्रीमती  जयरतो  पटताथक  :  क्या  सूथता  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कटक  स्थित  आकाशवाणी  केन्द्र  में  दी  गई  वाणिज्यिक  प्रसारण  सुविधा  अपर्याप्त

 और

 यदि  तो  इसका  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संतदोय  कार्य  मंत्रों  तथा  सूचना  ध्ोर  प्रसारण  मंत्रों  एच०  के०  एल०  :  और

 आकाशवाणी  के  विज्ञापन  प्रसारण  नेशयर्का  में  कटक  के  विज्ञापन  प्रसारण  केन्द्र  सहित  29  विशञापन
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 प्रसारण  केन्द्र  चार  महानगरों  में  स्थित  विज्ञापन  प्रसारण  केन्द्रों  को  शेष  सभी  25  विज्ञापन
 प्रसारण  केन्द्र  ।  किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  पर  प्रचालित  होते  कटक  के  लिए
 यह  सुविधा  पर्याप्त  समझी  जाती  है  ।

 महाराष्ट्र  के  श्रहमशनभर  लिले  में  देलीफोन  कनेबशनों  के  लिए
 लस्बित  झावेदस-पत्र

 8396.  श्री  वालासाहिब  बिले  पाटिल  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 महाराष्ट्र  के  अहमदनगर  जिले  में  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र

 लम्बित  पड़े  और

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  लम्बित  सभी  आवेदन  पत्रों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन
 दिये  जाने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ?

 ऊर्जा  मत्रो  तथा  संचार  सम्त्रो  बसम्त  :  महाराष्ट्र  के अहमदनगर  जिले  में

 3  -3-1988  को  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  क ेलिए  3299  अजियां  बकाया  पड़ी

 (a)  सातवीं  पंचवर्षीय  बोजना  की  समाण्ति  तक  औसतन  2000  लाइनों  और  इससे  अधिक
 क्षमता  की  एक्सचेंज  प्रणाली  पर  1-4-1987  तक  पंजीकृत  आवेदकों  मध्यम  आकार  की  एक्सचेंज
 प्रणाली  पर  1-4-1988  तक  पंजीकृत  आवेदकों  को  और  ग्रामीण  एक्सचेंज  प्रणाली  पर  1-4-1990
 तक  पंजीकृत  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  का  प्रस्ताव  वह  भी  निर्माण  कायं  के  लिए  उपस्कर
 और  संबद्ध  भण्डार  की  सप्लाई  पर  निर्भर  शेष  आवेदकों  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 उत्तरोत्तर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाएंगे  ।

 कागज  उद्योम  में  रग्मता  रोकते  के  लिए  विशेष  निधि

 ]

 8397.  श्री  कालो  प्रसाद  पाष्डेय  है|
 झो  एज  ०  एन०  नन्‍जे  |}:  :  क्‍या  डदच्चोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 को  सलदमण  मलिक  है

 क्या  अखिल  भारतीय  लघु  कागज  मिल  संघ  ने  सरकार  को  सुझाव  दिया  है  कि  कागज
 उद्योग  की  रु्णता  की  रोकथाम  करने  और  इन  मिलों  के  बड़ी  संख्या  में  बन्द  हो  जाने  के  कारण  उत्पन्न

 होने  वाले  संकट  को  रोकने  तथा  लघु  कागज  मिलों  को  उनकी  दयनीय  स्थिति  से  बचाने  के
 लिए  एक

 विशेष  कोष  बनाया  हु

 यदि  तो  देश  में  इस  समय  घाटे  पर  चल  रही  छोटी  कागज  मिलों  की  संख्या  कितनी

 है  और  जनवरी  1987  से  अब  तक  कितनी  कागज  मिलें  बन्द  हो  चुकी

 सरकार  ने  विशेष  कोष  बनाने  के  लिये  अब  तक  क्या  कायंवाही  की

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  और

 आवश्यक  कार्यवाही  कब  तक  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 56



 6  1910  लिखित  उत्तर

 gata  उद्योग  मस्त्रालय  में  होशोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्र तर  मर्त्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एस०  श्रदणाललम  )  : :
 कागज  उद्योग  के  एक  संगठन  द्वारा  एक  आधुनिकीकरण  निधि  के  सृजन  का  सुझाव  दिया  गया

 है  ।

 इस  समय  घाटे  में  चल  रही  कागज  मिलों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  नहीं  रखी  जा  रही
 है  ।  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  की  सूची  में  उल्लखित  कागज  और  गत्ते  का  विनिर्माण
 करने  वाले  67  एककों  ने  पिछले  दो  वर्ष  के  उत्पादन  की  सूचना  नहीं  दी

 से  (5)  वित्तीय  संस्थाएं  आधुनिकीकरण  के  लिए  रियायती  ब्याज  दर  पर  पहले  ही  से
 सहायता  प्रदान  कर  रही  हैं  ।  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुण  के  आधार  पर  प्रोत्साहकों  के  अंशदान  तथा
 ऋण  इक्विटी  अनुपात  के  सम्बन्ध  में  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  एक  लचीला  दुष्टिकोण  अपनाया  जाता  है  ।
 संस्थाओं  द्वारा  रुग्ण  एककों  की  पुनर्स्थापना  सम्बन्धी  सहायता  भी  दी  जाती  है  जिसमें  सावधी  ऋणों  का :
 पुनः  कार्यशील  पूंजी  की  सीमा  और  ब्याज  की  दरों  में  कमी  शामिल  है  ।

 प्रसम  में  नाम्शूगढ़  में  लेल  शोघक  कारखाने  की  स्थापना

 [  भरमुवाद  ]

 8397.  श्री  मह्नेश्वर  तांती  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |

 क्या  असम  सरकार  ने  असम  समझौता  के  अनुसार  असम  में  नाम्बूगढ़  में  तेल  शोधक

 कारखाना  स्थापित  करने  हेतु  हाल  ही  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निणंय  लिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मम्ज्रालय  में  उप  संसत्री  रफोक  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  गलत  हेलोफोन  बिल  भेजना

 ]
 $399:  श्री  राम  मगत  पासवान  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  को  बिहार  में  टेलीफोन  के  खराब  पड़े  रहने  और  अधिक  राशि  के  टेलीफोन
 बिल  आने  के  बारे  में  1984  से  अब  तक  कुल  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 इन  शिकांयतों  पर  क्या  कायंवाही  की  गई

 टेलीफोन  के  गलत  बिल  बनाये  जाने  के  लिए  कितने  अधिकारियों  को  दण्डित  किया

 क्‍या  उत्तर  बिहार  के  लगभग  सभी  जिलों  अर्थात्‌  मधुबनी
 सहरसा  और  कठिहार  में  टेलीफोन  सेवा  संतोषजनक  नहीं  ह ैऔर  इसके  बावजूद

 भी  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  को  अधिक  राशि  के  टेलीफोन  बिल  भेजे  जा  रहे  और  _

 कक
 यदि  तो  इन  मामलों  के  तथ्यों  की  जांच  करने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  ?

 ४
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 कर्झा  भन्त्री  तथा  संचार  सन्त्री  बसस्त  :  जानकारी  नीचे  दे  दी  गई  है  :---

 बर्थ  शिकायतों  को  संख्या

 टेलीफोनों  का  दोषयुक्त  मीटर  रीडिंग  हुई  राशि

 कार्यकर  -  के  टेलीफोन  बिल  )
 शिकायतें  4,269  कारंवाई  की

 2,947

 3,758
 528

 शिकायतें  प्राप्त  होने  सुधार  की  दृष्टि  से  तत्काल  कारंवाई  की  जाती  अधिकांश
 दोष  उसी  दिन  दूर  कर  दिये  जाते  हैं  ।  मीटर  रीडिग  से  संबन्धित  शिकायतों  की  विस्तृत  जांच  की  जाती

 है  और  औचित्य  सिद्ध  होने  संदेह  लाभ  प्रदान  करते  हुए  छूट  प्रदान  की  जाती  है  ।

 शून्य  ।

 जी  इन  सभी  जिलों  में  टेलीफोन  सेवा  अत्यन्त  संतोषजनक  1984  से  जारी

 किए  गए  कुल  बिलों  में  से  मीटर  रीडिंग  की  शिकायतों  की  प्रतिशतता  मुश्किल  से  0.64  है  जो  कि
 :  ।  प्रतिशत  से  भी  कम  है  ।

 (2)  प्रश्न  ही  नहीं

 कोयले  के  स्थान  पर  प्राकृतिक  गेंस  का  उपयोग

 [  प्रमुवाद  )

 8400.  श्रो  पो०  एम०  सईद  :  क्या  पेट्रोलियम  पोर  प्राकृतिक  श्ैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ऐसे  उद्योगों  क ॑लिए  जिनमें  फोयले  के  स्थान  पर  प्राकृतिक  गैस  प्रयोग  की
 जा  प्राकृतिक  गैस  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  ऐसे  एककों  को  प्राकृतिक  गंस  की  सप्लाई  की  मूल्य  निर्धारण  योजना  सहित
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  ग्रेस  सन्त्रालय  में  उप  झश्त्री  रफोक  :  विभिन्न
 उपभोक्ताओं  को  जिनमें  वे  उपभोक्ता  भी  शामिल  हैं  जो  पहले  कोयले  का  प्रयोग  क  रते  प्राकृतिक  गैस
 की  सप्लाई  की  जा  रही  है  ।

 31-1-1987  से  सरकार  ने  तटवर्ती  प्राकृतिक  गेंस  और  अपतट  की  लैण्ड  फाल  पाइंट
 पर  प्राकृतिक  गैस  की  कीमत  1400  रुपये  प्रति  एक  हजार  घन  मीटर  निर्धारित  की  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र
 में  कीमत  एक  हजार  रुपए  प्रति  एक  हजार  धन  मीटर  है  तथा  500  रुपए  प्रति  एक  हजार  घन  मीटर  तक

 छूट  की  व्यवस्था  एच०  बी०  जे०  पाइपलाइन  से  प्राकृतिक  गैस  की  कीमत  2250  रुपए  प्रति
 एक  हजार  घन  मीटर  निर्धारित  की  इन  कीमतों  में  शुल्क  आदि  शामिल  नहीं  है  तथा
 ये  कीमतें  31-3-1989  तक  प्रभावित  रहेंगी  ।  जो  उपभोक्ता  फाल  बैंक  के  आधार  पर  गैस  प्राप्त  करते  हैं
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 उन्हें  15  प्रतिशत  की  छूट  की  व्यवस्था  है  ।

 केर  ।  में  खाना  पकामे  को  गंस  की  एजेंसियां

 8402.  श्री  के०  कुन्मम्बु  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झोौर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केरल  में  अब  तक  कितनी  गँस  एजेंसियां  आबंटित  की  गई

 इनमें  से  कितनी  एजेंसियां  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  दी

 गई  और

 केरल  में  वर्ष  1988-89  के  दौरान  आबंटित  की  जाने  वाली  एजेंसियों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  भम्त्रालय  सें  उप  सन्त्रो  शफोक  और
 31  1988  तक  कैरल  में  तेल  उद्योग  द्वारा  अलाट  की  गई  149  एल०  पी०  जी०

 शिपों  में  से  25  वितरणशिपें  अनुसूचित  जाति/जनजा ति  श्रेणी  के  व्यक्तियों  को  दी  गई

 वर्ष  987-88  तक॑  की  वाधिक  विपणन  योजनाओं  के  अतगंत  केरल  राज्य  में  तेल  उद्योग
 की  42  एल०  पी०  जी०  वितरणशिपें  विभिन्‍न  चरणों  में  थीं  जिनका  ब्यौरा  संलग्त  बिवरण  में  दिया  गया

 है  ।  चूंकि  एल०  पी०  जी०  वितरणशिपों  को  वास्तव  में  चालू  करने  से  पूर्व  अनेक  कदम  उठाने  होते  हैं
 इसलिए  निश्चित  रूप  से  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि कब  तक  ये  वितरणशिपें  चालू  हो  जाएंगी  ।

 विवरण

 क़त  संख्या  स्थान  क्रम  संब्या  स्थान

 हे  2  3  4

 ।.  कोडाकारा  12.  कालीकट

 2.  माला  13.  कोलीन

 3.  मूलन्थु  एरुथी  14.  कुत्तूपा  रम्बा

 4.
 चंगनचेरी  15.  काटागेडा

 5
 कोट्यम  16.  पायोली

 5  कास  रगोड़  17.  काराकुलम

 7  नेडु  मुडी  18.  पेराम्बरा

 8.  बडसेरी  केरा  19.  थामारेसरी

 9  सुल्तान  बैटरी  20.  कोबामंगलम

 10.  कोचीन  21.  पारापंपननंगेडी

 11.  कोडियारी  22.  जिंररें  गंगेडी
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 2  3  4

 23...  नीलमपुर  33.  चंथानूर

 24...  पंपडी  34...  सुरनार  नाथं|साऊथ

 25  इरुमेली  35.  अंचल

 26  पुड्पली  36...  कोलंगोड

 27.  अरामुला  37.  अरुर

 2  8  कोनी  38.  मनन्दारेड्डी

 29.  मालापलल्‍ली  39.  मनार

 30.  मटानूर  40.  रमनी

 त्रिचुर  मंजेरी
 32.  किललीकोलूर/कोटामकारा  42.  इराट्ूपेट्टा/पूनजार

 सहकारो  क्षेत्र  के  प्रवन्धक  के  लिए  गेर-सरकारो  क्षेत्र  को
 दिदे  बज्ञता  का  उपयोग

 8403.  प्रो०  पी०  जे०  क्रुरियन  है|
 हा  ।  रमनी  32... किल्लोकोलूर/कोटामकारा 42... इरादूपेट्टा/पूनजार  8403.

 हि  बलबन्त  रामबालिया  7  नं  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 श्रीकरद  है

 )  कया  सरकारी  क्षेत्र  के  कुशल  प्रबन्धन,के  लिए  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  विशेषज्ञता  का  उपयोग

 करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  क ेकिसी  यूनिट  में  इसे  आजमाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 भावी  योजना  की  रूपरेखा  कया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रो  ले०  बेंगल  :

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।  ि

 ग्राष्र  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सलेंजों  को  बदलना

 8404.  श्री  बो०  तुलसीराम  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  आंध्र  प्रदेश  में  स्वचालित  और  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की
 बार  कुल  संख्या  कितनी

 ये  एक्सचेंज  कब  से  चल  रहे
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 क्या  राज्य  में  हस्त-चालित  तथा  स्वचालित  एक्सचेंज  के  स्थान  पर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज
 लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  कब  तक  बदल  दिया  जाएगा  और  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मग्त्रो  तथा  संबार  मन्त्री  बसन्‍्त  :  30  1987  की  स्थिति
 के  अनुसार  आंध्र  प्रदेश  में  स्वचालित  और  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  जिलेबार  कुल
 संख्या  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 आंध्र  प्रदेश  में  1-4-1969  के  बाद  1521  टेलीफोन  एक्सचेंज  संस्थापित  किए  गए  और
 1-4-1969  से  पहले  वहां  438  एक्सचेंज  का  कर  रहे  थे  ।

 हां  ।

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदले  जाने  वाले  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया
 गया  उपस्करों  के  उपलब्ध  होने  पर  इन्हें  बदला

 विवर  |

 30-9-1987  की  स्थिति  के  अनुसार  आन्शभ्र  प्रदेश  में  ज्लिवार  एक्सचेंज  का  ब्यौरा

 ऋ्र०  सं०  जिले  का  नाम  एक्सचेंजों  की  मैनुअल  स्वाचलित  इलेक्ट्रानिक
 कुल  संख्या

 1  2  3  4  5  6

 1.  ओदिलाबाद  42  8  34
 ह

 _  हु

 2.  अनन्तपुर  109  8  101  न+

 3...  चित्तूर  119  2  114  3

 4...  कुढप्पा  ५9  6  62

 5.  पूवं  गोदावरी  128  7  120  1

 6.  गुन्टूर  106  8  98  +-

 4.  हैदराबाद  18  न  14  4

 8.  करीमनगर  116  9  107  न

 9...  श्वम्माम  66  6  58  2

 10...  कृष्णा  118  9  109  -

 11  कुरनूल  89  6  82  1

 12...  मेहबूबनगर  91  6  82  3

 13.  मेडक  93  8  78  7
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 2  3  4  क  6

 14.  82  9  73  न

 15.  निजामाबाद  71  4  66  1

 16.  नेल्लोर  89  5  84  न+

 17.  प्रकाशम  103  7  96  न

 18.  रंगारेड्डी  97  7  72  न

 19.  श्रीकाकुलम  43  7  36  न

 20.  विशाखापट्नम  61  5  55  1

 21  विजयानगरम  45  5  39  न+

 22.  वारग्त  86  6  82  न

 23  पश्चिम  गोदावरी  135  9  126  --

 कुल  ;  1959  147  1788  24

 उन  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  जिन्हें  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदले
 जाने  की  योजना  है

 क़र०  सं०  एक्सचेंज  का  नाम  या  का
 ।

 ह

 । 2 8. ओद्योगिक क्षेत्र (500 एम०ए०एक्स०-ा ) 2. भद्राचलम (300 सी ०बी०एन०एम० ) 5-89 3. त्राड़ीपतरी (440 सी०बी०एम० ) 9 4. पुन्नूरू (300 सी०बी०एन०एम० | वि 8-89 5. अनुमाकोंडा ) 6. काजीपेट (200 7. मादिरा सी ०बी ०एम ०एम० || 8. साधुपाले सी०बी०एन०एम० ) - 9. वायरा एम०ए०एक्स ०-तत )
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 ||  2  3

 10...  भीमाडोल  (150  एम०ए०एक्स  ०-11)  1989-90/90-91

 11...  अचन्ता  (150  -

 12.  गारोवोडा  (150  --

 13.  मेलमुनिपतनम  (200  सी०बी०एन०एम०  )
 14.  चोडावरम  (210  सी०बी०एन०एम०  )

 15...  सिकन्दराबाद  (2200  1983-89  5-89

 ग्रोलकुण्डा  (1100  )  1988-89

 17.  राजिन्दर  नगर  (400  )  1988-89  88-8  9

 19.  सरूर  नगर  (600  एम०ए०एक्स Tao)  )  1989-90

 20.  जीडिमेतला  840  1990-91  9-90

 20.  गोवालीगुडा  5000  1991-92

 22.  हनामकोंडा  900  लाइनें )  19

 22.  दुब्बाक  25  १8-89

 23.  गोव्राराम  50  लाइने ं)
 24...  नारायणखेड  गएय्र०  25  लाइनें  )
 25  कानियोपकम  25  लाइयें  )  +-वही  --

 26.  आरागोंडा  50

 27,  बंगारूपालेम  50  50  लाइनें  )
 28...  याडमारी  50

 29.  अस्व॒रावपेट  25  AKT)  --
 30.  कलल्‍्लूर  25

 32.  तालन्दा  निलयन  50  लाइनें  )  --
 32.  पेरशांति  निलयन  $.:

 कावेरो  बेसिन  में  तेल  प्रौर  गत  का  उत्पादन

 ]

 8405.  की  रामधन  है|
 0:  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राइलिक  गेस  मनन्‍्त्री  यह

 श्री  बतबस्त  सिह  रामृवालिया  ||
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कावेरी  बेसिन  में  तेल  और  गैस  का  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  गया

 (७)  यदि  तो  इस  समय  इस  बेसिन  से  तेल  और  गैस  की  कितनी  मात्रा  का  उत्पादन  हो

 रहा
 ह

 इस  बेसिन  से  उत्पादित  तेल  शोधन  हेतु  क्या  प्रबन्ध  किया  गया

 क्‍या  इस  बेसिन  से  उत्पादित  गैस  की  कुल  मात्रा  को  जलाया  जा  रहा  भौर

 (5)  यदि  तो  इसकी  मात्रा  तथा  मूल्य  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  पत्रालय  में  उप-सत्री  :

 शीघ्र  उत्पादन  प्रणाली के

 इस  समय  दैनिक  औसत  उत्पादन  लगभग  55  टन  कच्चा  तेल  तथा  लगभग  42000  धन

 मीटर  गंस
 ॥

 इस  तेल  को  शोधन  के  लिए  मद्रास  रिफाइनरी  में  भेजा  जाता

 हां  ।

 (४)  लगभग  38,000  घन  मीटर  प्रतिदिन  इस  समय  जलाई  जाने  वाली  गैस  की  निम्नलिखित

 कारणों  से  कोई  कीमत  नहीं  आंकी  जा  सकती  ।

 (1)  उपभोक्ताओं  के  होने  पर  नेशनल  कीमत  बातचीत  के  बाद  तय  की  गई  कीमतों  पर
 निर्भर  और

 (1)  वे  क्षेत्र  जहां  से  गेस  का  उत्पादन  होना  है  चिन्हांकन  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  औौर  तेल  के

 साथ  गैस  का  उत्पादन  प्रासंगिक  है  क्योंकि  यह  सम्बद्ध  गैस  है  ।

 बस्वई  हाहर  में  रसोई  गंस  के  कनेक्द्नों  के  लिए  प्रतोक्षा  सूचो

 ]

 8406.  भ्रो  मुरलीधर  माने  :  क्‍या  पेट्रोलियम  क्लौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बम्बई  शहर  में  3  1987  तक  रसोई  गैस  के  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची
 में  कितने  थे  न्‍  हे

 नये  कनेक्शन  न  देने  के  क्या  कारण  और

 इस  प्रतीक्षा  सूची  के  कब  तक  निपटाये  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  उप-मस्त्री  रफोक्ष  श्रालम  ):  31
 1987  को  बम्बई  में  एल०  पी०  जी०  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  लगभग  20,600  व्यक्ति

 दर्ज

 औद्योगिक  सम्बन्धों  तथा  अस्य  परिचालन  की  समस्याओं  के  अतिरिक्त
 एल०  पी०  जौ०  की  बलक  उपलब्धता  में  कमी  के  कारण  वर्तमान  उपभोक्ताओं  का  रिफिलों  की  सप्लाई
 के  बेकलाग  आ  जाने  के  कारण  पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  बम्बई  सहित  पूरे  देश  में  नये  एल०पी०जी ०
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 कनेक्शन  जारी  करने  की  गति  धीमी  हो  गई  ।

 तेल  उद्योग  द्वारा  उपभोक्ताओं  के  नामांकन  के  अपने  वाषिक  कार्यक्रम  के
 बद्ध  रूप  से  बम्बई  सहित  पूरे  देश  में  नये  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी  किए  जाते  रहेंगे  बशर्ते  कि

 एल०  पी०  जी०  की  उपलब्धता  और  बाटरलिंग  क्षमता  में  वृद्धि  हो  |

 विध्याचल  स॒पर  ताप  विद्युत  केस  के  लिए  सोवियत  संघ  से  स्टेयर
 रेलिंग  झ्रादि  भ्रायात

 8407.  डा०  ए०  के०  पटेल  ]
 #  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सो०  जंगा  रेड्ी  J

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  विध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  लिए
 रेलिंग  आदि  जैसी  छोटी  मदों  का  सोवियत  संघ  से  आयात  किया  जा  रहा

 आयात  की  जा  रही  अन्य  ऐसी  वस्तुओं  के  नाम  क्या  जो  देश  में  ही  उपलब्ध  हैं
 अथवा  जिनका  देश  में  ही  निर्माण  किया  जा  सकता

 एसी  सभी  वस्तुओं  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  जा  रही  और

 ताप  विद्युत  उत्पादन  पर  सिंगरोली  की  तुलना  में  प्रति  मेगावाट  कितनी  लागत  आने  का

 अनुमान  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्यत  विभाग  सें  राज्य  मनत्री  सुशीला  :  से
 विध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  को  भारत  सरकार  तथा  यू  ०एस०  एस०  आर०  के  बीच

 1980  में  हुए  आधिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  से  सम्बन्धित  के  अनुसार  सोवियत  सहायता  से

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  तथा  मैसस॑

 यूएस  ०  एस०  आर०  के  बीच  1982  में  हुए  अनुबन्ध  के  अनुसार  भाष  जेनरेटर

 तथा  सहायक  भाप  टरबाइन  तथा  सहायक  पावर  साइकिल  संघनन  तथा  पोषण
 जल  कोयले  से  चलने  वाले  संयंत्र  के  लिए  कुछ  गोण  सामग्री  आदि  सहित  उपस्कर/सामग्री  की

 सप्लाई  तथा  व्यापक  परियोजना  रिपोर्ट  तथा  कार्य  का  नक्शा  तथा  सोवियत  विशेषज्ञों  की  भारत  में

 प्रतिनियुक्ति  शामिल  स्टेयर  रेलिग  सहित  उपस्करों  तथा  सामग्री  की  सप्लाई  कुल  पैकेजिज  का  एक

 हिस्सा  है  तथा  भूल्यों  का  निर्धारण  पूरे  एक  पैकेज  के  रूप  में  किया  जाता

 सिगरौली  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (2000  तथा  विध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत
 परियोजना  (1269  की  प्रति  मेगावाट  अनुमानित  लागत  0.559  करोड़  रुपये  तथा

 0.723  करोड़  रुपये

 दूरदर्शन  द्वारा  वाणिज्यिक  विशापनों  की  मंजूरी

 840  8.  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्‍या  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरदर्शन  द्वारा  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  की  मंजूरी  के  लिए  किसी  अन्य  सरकारी

 एजेंसी  से  पूर्व  प्रभाणीकरण  की  कोई  आवश्यकता  होती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 संसतीय  कार्य  सन्‍्त्री  तथा  सूचना  श्रोर  प्रसारण  सन्त  एच०  के०  एल०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  हा  नहीं  उठता  ?

 उत्तर  प्रदगश  के  फेजाबाद  जिले  में  हैलोफोम  के  कनेक्दान

 |

 8409.  श्री  राम  प्यारे  समन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  जिले  के  टांडा  और  जलालपुर  के  शहरी  क्षेत्रों  में

 कार्य  कर  रहे  प्रत्येक  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  कितनी

 इनमें  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उक्त  स्थानों  में  कार्य  कर  रहे  देलीफोम

 एक्सचेंज  अच्छी  हालत  में  नहीं

 यदि  तो  इनके  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  ना  रहे

 वया  सरकार  का  इन  सभी  क्षेत्रों  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में

 बदलने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  तथा  संचार  मन्त्री  वसमन्‍्त  :  अकबरपुर  और  टांडा  200  लाइनों
 के  करचल  एक्सचेंज  जबकि  जलालपुर  100  लाइनों  का  एम०  ए०  एकक्‍्स०-तगा

 एक्सचेंज  है  ।

 इन  एक्सचेंजों  में  किसी  में  भी  दिनांक  30-9-1987  को  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  कोई
 भी  आवेदन  बकाया  नहीं  पड़ा

 सभी  एक्सचेंज  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रहे

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इनमें  से  किसी  भी  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  परिवर्तित  करने  का  फिलहाल
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 स्वदेश  में  निर्मित  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  की  सीमित  उपलब्धता  के

 सरकारो  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  विए  गये  दिशाॉनिदेंश

 |
 डा०  बो०  वेंकटेवा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  वर्ष  विए गये  तथा  8410. डा० Mo Mee : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे  के  दौरान  सरकारी
 क्षेत्र  क ेउद्यमों  को  नागर  विमानन  पदोन्‍नति  और  वेतन  का  प्रबन्ध  करने  के  सिए
 विए  गये  ठेकों  के  बारे  में  कोई  दिशानिर्देश  दिए  और
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 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 ,  उद्योग  संत्री  जे०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  प्राकाशवाणी  केन्द्रों  को  स्थापना

 8411.  भरी  वक्कम  पुरवोत्तमन  ]
 ५  :  क्‍या  सुचना  प्रोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  के०  बो०  थामस  |
 है

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  नये  आकाशवाणी  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  निर्माण  कार्य  आरम्भ  कर
 दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  ये  आकाशवाणी  केन्द्र  कब  तक  चालू  हो  जाने
 की  आशा  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रो  तथा  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  और
 सातवीं  योजना  के  दौरान  आकाशवाणी  का  केरल  में  कनन्‍नानौर  तथा  इदुक्की  में  नए

 रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  कोचीन  में  भवन  का  निर्माण  कायं  प्रगति  पर  है  और
 कन्तानौर  में  भवन  निर्माण  कार्य  1988  में  शुरू  होने  की  उम्मीद  जहां  तक  इदुक्‍्की  का  संबंध

 राज्य  सरकार  द्वारा  स्थान  आकाशवाणी  को  अभी  सौंपा  जाना  भागे  की  कारंबाई  स्थान
 सौंप  दिये  जाने  के  बाद  ही  की  जा  इन  रेडियो  स्टेशनों  के  1990  तक  चालू  होने  के

 लिए  तैयार  हो  जाने  की  उम्मीद

 विजयबाड़ा  ताव  विद्युत  केगड्र  के लिए  कोयले  को  सप्लाई  -

 8412.  भ्री  बो०  बो०  रमेया  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विजयवाड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  के  लिए  कोयले  की  सप्लाई  का  पता  लगा
 लिया  गया  है  तथा  इसकी  सप्लाई  निर्धारित  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  विजयवाड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्वीकृति  देने  की  कब  तक
 बना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  वसंत  साठ  )  :  और  विजयवाड़ा  ताप  बिजली
 घर  की  तीसरी  और  चौथी  विस्तार  यूनिटों  (2x 210  को  कोयला  संयोजन  के  लिए  पहले
 ही  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  के  साथ  जोड़  दिया  गया

 नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  चालू  की  जाने  वाली  के  लिए  कोयला  संयोजन
 करने  पर  तभी  विचांर  किया  जाएगा  जब  परियोजना  को  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जाती
 योजना  की  तकनीकी-आधिक  स्वीकृति  के  संबंध  में  यह  स्थिति  है  कि  राज्य  विद्युत  बोर्ड  से  कुछ
 करणों  का  इंतजार  किया  जा  रहा
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 राजस्थान  में  सोमेंट  फेक्ट्रियों  का  बन्द  होना

 ]

 8413.  श्री  ज्ञांति  धारोवाल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  के  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमेंट  फैक्टरियां  अपनी  पूरी  क्षमता  के  अनुसार  नहीं  चलपा

 रही

 यदि  तो  क्‍या  इसका  देश  में  सीमेंट  की  सप्लाई  की  स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 यदि  तो  राजस्थान  में  कितनी  सीमेंट  फैक्टरियां  बन्द  कर  दी  गई  और

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  सीमेंट
 फैक्टरियां  अपनी  ईष्टतम  क्षमता  के  अनुसार  कार्य  करें  तथा  बन्द  फंक्टरियाँ  थोलें  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  क्‍्लोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  प्रदण।/बलम)  :
 से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 यह  सत्य  है  कि  सभी  सीमेंट  कारखाने  आकार  अपनी  पूर्ण  क्षमता  के  अनुरूप
 काम  नहीं  करते  रहे  क्योंकि  वर्ष  1987-88  के  दौरान  ऐसे  केवल  ।  कारखानों  ने  100%  क्षमता

 उपयोग  प्राप्त  किया  सूचित  किया  गया  है  ।

 देश  में  सीमेंट  का  उत्पादन  कुल  मिलाकर  देश  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त
 है

 और  क्षेत्रों  को  जहां  पर  कठिनाई  मुख्यतः  परिवहन  सम्बन्धी  संमस्याओों
 के  कारण  उत्पन्न  हुई  अन्य  कहीं  कमी  होने  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 राजस्थान  राज्य  में  इस  समय  किसी  भी  बड़े  सीमेंट  कारखाने  के  बन्द  पड़े  होने  की

 सूचना  नहीं  है  ।  मं  >  जयपुर  उद्योग  सवाई  माधोपुर  1987  से  8
 के  मध्य  बन्द  पड़ा  रहा  था  ।

 क्षमता  के  उपयोग  पर  संयंत्र  की  याँत्रिक  श्रमिक
 कोयला  और  वेगन  जैसी  आवश्यक  निविष्टियों  की  अनुपलब्धता  जैसे  कारकों  से  प्रभाव  पड़ता

 है  ।

 बिजली  की  भारी  कटोती  का  सामना  करने  के  लिए  सीमेंट  उद्योग  को  आन्तरिरू  विद्युत  जनिश्रण
 क्षमता  स्थापित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ताकि  वे  बिजली  की  अपनी  आवश्यकता  का  कम  से  कम  40%
 भाग  को  पूरा  कर  लेवो  दायित्व  में  कमी  करके  उचित  राहत  दी  गई  है  ताकि  डी०  जी०
 कंप्टिव  पावर  की  मदद  से  सीमेंट  उत्पादन  की  लागत  में  हुई  वृद्धि  की  आंशिक  रूप  से  प्रतिपूर्ति  की  जा
 सके  ।

 सीमेंट  के  उत्पादन  की  सीमेंट  उद्योग  के  विकास  आयुक्त  के  फार्यालय  द्वारा  ध्यानपूर्वक  निगरानी
 की  जातो  है  और  बिजली  तथा  बंगनों  जैसी  विभिन्‍न  निविष्टियों  की  उपलब्धता  के  मामले  में
 राज्य  विद्युत  रेल  कोयला  कोयला  संगठनों  आदि  जैसे  संबंधित  प्राधिकरणों  से
 संपर्क  करके  आवश्यक  सहायता  दी  जाती  है  ।
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 नमन  बणननननककननओ  धन  शिया  +  कट  नानी  ee न्न्े  ज्नन-्ततघ जि  ०  “7  .--..0>  -  ७:  :--७............०००>

 गुजरात  में  खाना  पकाने  को  गेंस  को  एजेन्सियों  का  धाबंटन

 ]

 84  श्री  दौलत  सिहजी  जदेजा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  प्रौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  वर्ष  1988-89  के  दौरान  खाना  पकाने  की  गंस  की  कितनी  एजेंसियां  आबंटित
 करने  का  विचार

 गुजरात  में  वर्ष  1988-89  के  दौरान  खाना  पकाने  को  गैस  के  कितने  नए  कनेक्शन  दिए
 और

 |

 गुजरात  के  जामनगर  जिले  में  खाना  पकाने  की  गेस  के  कितने  कनेक्शन  दिए  जायेंगे  ?

 पेट्रोलियम  प्रौर  प्राकृतिक  गैस  संत्रालय  में  उप  संत्री  रफीक  :  वर्ष
 1987-88  तक  की  वाधिक  विपणन  योजनाओं  के  अधीन  तेल  उद्योग  की  57  एन०पी०जी०

 शिपें  गुजरात  राज्य  में  विभिन्‍न  चरणों  में  चूंकि  एल०पी०जी०  वितरणशिपों  को  वास्तव  में  चालू
 करने  से  पूर्व  विभिन्‍न  कदम  उठाने  होते  हैं  इसलिए  यह  निश्चित  रूप  से  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  कब

 तक  ये  वितरणशिपें  चालू  हो

 और  वर्ष  1988-89  के  दौरान  गुजरात  में  लगभग  91,000  एल०  पी०  जी०
 कनेक्शन  जारी  करने  का  तेल  उद्योग  का  प्रस्ताव  इसमें  लगभग  3300  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन
 जामनगर  जिले  में  जारी  किए  जाने  की  सम्भावना

 दिल्‍लो  में  विकलांग  व्यक्तियों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  टेलीफोन  बष

 ]

 84  15.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिल्‍ली  में  विकलांग  व्यक्तियों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  टेलीफोन  बूथों  की  संख्या
 कितनी

 :  क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विकलांग  व्यक्तियों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  टेलीफोन
 बूथों  की  संख्या  में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इन  टेलीफोन  बूथों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्रो  तथा  संचार  मन्त्री  बसंत  :  दिल्‍ली  में  फिलहाल  91
 जनिक  टेलीफोन  बूथों  को  बिकलांगों  द्वारा  चलाया  जा  रहा

 जी

 उपर्युक्त  भाग  के  जवाब  के  संदर्भ  में  कोई  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 (8)  विकलांग  व्यक्ितयों  द्वारा  चालित  सावंजनिक  टेलीफोन  बूथों  को  नि.शुल्क  और  निर्बाध

 मंजूरी  दी  जाती  बशरतें  कि  एक्सचेंज  की  क्षमता  और  तकनीकी  सुसाध्यता  हो  ।
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 दूरदशंन  हारा  प्रयोग  को  गई  फिल्म

 [  प्रनुवाद  ]

 $416.  श्री  सानिक  रेड्ढो  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदशशन  द्वारा  प्रयोग  की  जाने  वाली  ब्लैक  एण्ड  व्हाइट  तथा  रंगीन  फिल्म  का
 आयात  किया  जाता  है  अथवा  उसको  देश  में  ही  बनाया  जाता

 यदि  इसका  आयात  किया  जाता  है  तो  इसका  किस  देश  से  आयात  किया  जाता  है  और
 तो  भारत  में  इसके  सप्लायर  का  नाम  कया

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कितनी  मात्रा  में  फिल्म  का  प्रयोग  किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  फिल्म  पर  कितनी  राशि  ख्ं  की  गई  और

 फिल्म  के  आडर  देने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ?

 संसदीय  कार्य  मरत्री  तथा  सचता  और  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  संगत  ):
 और  1982  में  दूरदर्शन  मुख्यतया  वीडियो  निर्माणों  को  टेलीकास्ट  कर  रहा  है  जिसके

 स्वरूप  कोरी  फिल्मों  का  सीमित  उपयोग  हुआ  है  जिन्हें  निम्नलिखित  से  प्राप्त  किया  गग्मा  था  :

 16  मिलीमीटरਂ  सादी  मैंससं  औरवो  इंडिया  प्राइवेट  लिमिटेड

 )  16  मिलीमीटर  रंगीन  मेसस  इंडिया  फोटोग्राफिक  कंपनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 (

 (

 (3)  35  मिलीमीटर  रंगीन  मैससं  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  कंपनी

 और  (  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 कोरी  फिल्में  पूति  और  निपटान  महानिदेशालय/राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  दर
 संविदा  के  अन्तर्गत  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  प्राप्त  की  जाती

 बिधबरण
 7

 अर्ष  सादी
 .

 रंगीन  कुल  खर्च  हुई  राशि

 में  )  में  )

 1985-86  3,75,000.  33,300  4,08,300  2,10,246.1 8

 1986-87  1,97,500  12,000  2,09,500  1,00,9  73.96

 1987-88.  96,210  10,000  1,06,210  55,583.16

 6,68,710  55,300  7,24,010  3,66,803.30
 तब  अजिजाजा  था  ne  अनन्त  ऊन  संस  ४्ता  7

 पश्चिम  बंगाल  में  बिजलो  को  कमी
 से  प्रभावित  उद्योग

 8417.  श्री  बिभलकार्ति  भोष  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पश्चिम  बंगाल  में  गत  तीन  तिमाहियों  के  दौरान  बिजली

 की  कमी  और  कछ्चे  तथा  निर्मित  उत्पादों  की  आवाजाही  न  होने  से  उद्योगों  पर  प्रभाव

 पड़ा  ल्‍्ज्फ तन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं/करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 से  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  औद्योगिक  उत्पादन  के  राज्यवार  मासिक  सूचकांक  का  संकलन

 नहीं  करता  यह  मन्त्रालय  भी  औद्योगिक  उत्पादन  की  राज्यवार  सूचना  नहीं  रखता
 केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  संकलित  औद्योगिक  उत्पादन  के  सूचकांक  के  अप्रैल-दिसम्ब
 1987  के  दौरान  औद्योगिक  उत्पादन  की  वृद्धि  दर  9.7%,  रही  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के
 बौरान  यह  दर  7.1%  थी  ।

 सरकार  औद्योगिक  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  कई  राजकोषीय  तथा  द्वित्तीय  प्रोत्साहन
 प्रदान  कर  रही  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  कदम  उठा  रही  है  कि  अवस्थापना
 सम्बन्धी  औद्योगिक  उत्पादन  में  सहायता  करने  में  अच्छी  भूमिका  निभा  रहे  हैं  ।

 कोल  इल्डिया  कलकतसा  का  सुख्यालय  भ्रस्यत्र  ले  जाना

 8418.  श्री  प्रतीश  चरद्र  सिन्हा  :  क्‍या  ऊर्शा  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इण्डिया  कलकत्ता  का  पंजीकृत  कार्यलिय/मुख्यालय  पश्चिम  बंगाल
 राज्य  से  बाहर  अन्यत्र  ले  जाने  के  लिए  कोई  प्रयास  किये  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण  और

 ऐसी  गतिविधि  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  तथा  संचार  मन्त्रो  वसन्‍्त  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 छोटा  नागपुर  में  प्रति  व्यक्षित  विज्युत  लपत

 ]
 श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  राष्ट्रीय  स्तर  पर  तथा  छोटा  नागपुर  में  प्रति  व्यक्ति  विद्युत  खपत  कितनी

 छोटा  नागपुर  में  और  विशेषकर  अलामू  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  विद्युतीकरण  तथा  विद्युत
 खपत  बढ़ाने  सम्बन्धी  कार्य  क्रम  का  ब्यौरा  कया

 विशेषरूप  से  सामग्री  विद्युतीकरण  कायंक्रम  के  अन्तगंत  कितने  गांवों  में  बिजली  पहुंचाई
 गई  है  तथा  इन  गांवों  में  बिजली  की  सप्लाई  के  लिए  कया  व्ण्वस्था  की  गई  और

 इस  क्षेत्र  में  ऐसे  गांवों  की  संख्या  कितनी  है  जिनमें  बिजली  के  कनेक्शन  दिये  जाने  के

 ब्वावजूद  प्रति  दिन  बिजली  की  सप्लाई  नहीं  की  जाती  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इस  समस्या  के

 समाधान  हेतु  कया  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  म-श्रो  सुशीला  :
 लब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  के  दौरान  सम्पूर्ण  देश  की  प्रति  व्यक्ति  बिजली  की  खपत
 लिए  किलोवाट  आवर  बिहार  राज्य  बिजली  वोड्ड  के  अनुसार  छोटा  नागपुर  के

 लिए  तुलरात्मक  आंकड़े  लगभग  288  किलोवाट  आवर  है  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मध्य  प्रदेश  के  सुरंना  जिले  में  पमबिजली  संयंत्र  की  स्थापमा

 8420.  श्री  कम्मोदी  लाल  जाटब  :  क्या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  मध्य  प्रदेश  के  मुरैना  जिले  में  पनबिजली
 अथवा  ताप  बिजली  संयंत्र  की  स्थापना  के  बारे  में  25  कब तक  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4078

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 पूरा  क्‍या  सम्बलगढ़  के  पास  चम्बल  नहर  पर  (3  परियोजना  किलोवाट  )  चम्बल  लघु  पनबिजली
 परियोजना  का  निर्माण  कार्य  अब  तक  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसे  कब  तक  शुरू  किया

 क्‍या  कुनों  चम्बल  की  एक  सहायक  नदी  स्थित  कुनों  पन-बिजली  परियोजना  का
 जांच  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  क्या  इसे  चम्बल  लघु  पनबिजली  परियोजना  में  सम्मिलित  किया  गया
 ओर

 (3)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  सन्‍्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  भन्त्रो  सुझीला  :  और
 600  किलोवाट  की  संशोधित  प्रतिष्ठापित  क्षमता  वाली  चम्बल  मिनी  जल  विद्युत

 जना  का  निर्माण  स्कीम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  टन  की  आधार  पर  दिया  गया  >

 हां  ।

 कुन्नू  जल  विद्युत  परियोजना  को  चम्बल  मिली  जल  विद्युत  परियोजना  में  शामिल  नहीं
 किया  गया  क्योंकि  दोनों  परियोजनाएं  भिन्‍न-भिन्‍न  नदी/नहर  पर  भिन्‍न-भिन्‍न  स्थानों  पर  स्थित

 कर्नाटक  में  संगलोर  में  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना

 |  प्रनुवाद  ]
 भरी  भीकांत  वत्त  नरासहराज  वाडियर  :  कया  पेड्रोलियम्  शोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह

 वत्ताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने कर्नाटक के मंगलौर में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए व्यवहायंता रिपोर्ट तैयार की कया सरकार ने व्यवहायंता रिपोर्ट स्वीकार कर ली यदि तो मंगलौर में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये 73
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 क्‍या  थहां  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  में  पहले  ही  असाधारण  विलम्ब  को  चुका
 और

 (5)  यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  ?

 पेट्रोलियम  प्ोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  में  उप-मतत्री  रफीक  :  से  ($)
 सरकार  ने  मंगलूर  में  3.0  मिलियन  मीट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  का  एक  पेट्रोरसायन  रिफाइनरी

 संयुक्त  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  पी०  को  तैयार  करने
 के  लिए  अनुमोदन  दे  दिया  संयुदत  क्षेत्र  की  कम्पनी  के  निगमन  के  12  महीनों  के  अन्दर
 डो०  पी०  आर०  तैयार  की  जानी  है  और  निवेश  के  निर्णय  के  लिए  सरकार  को  प्रस्तुत  की  जानी  है  ।

 भारत  मारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  के  सहायक  एककों  का
 विशोय  पुमंगंठन

 8422.  भरी  एस०  एम०  गुरह्ी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 ॥  क्‍या  सरकार  ने  भारत  मारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  के  सहायक  एककों  के  वित्तीय
 गठन  का  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 यदि  तो  क्या  भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  के  वित्तीय  पुनर्गठन  योजना  को
 संशोधित  करने  के  लिए  कहा  गया  और

 यदि  तो  क्‍या  भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  ने  अपेक्षित  संशोधन  कर  दिये  हैं
 और  क्या  सरकार  द्वारा  इसे  स्वीकार  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मस्त्रालय  में  ह्ोश्योथिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :
 भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  द्वारा  प्रस्तुत  किः  गए  प्रस्ताव  के  आधार  पर  सहायक  एककों

 को  पहले  ही  कुछ  वित्तीय  राहत  दी  गई  है  ।

 और  वित्तीय  आवश्यकता  की  दीघंकालिक  बात  पर  विचार  करते  हुए
 बी०  बी०  यू०  एन०  एल०  पूंजी  पुनगंठन  तथा  आगे  और  वित्तीय  राहत  देने  के  लिए  एक  समेकित  प्रस्ताव
 तैयार  कर  रहा  प्रस्ताव  के  प्राप्त  होने  पर  सभी  संगत  कारणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 उसकी  जांच  करेगी  ।

 बिहार  में  चम्द्रपुर-बोकारों  ताप  बिजलीघर  के  लिए  भ्रधिगहोत  भूमि
 के  लिए  सुप्नावजा  देता

 ]

 8423,  भ्री  सरफराज  झहमद  :  क्‍या  क्र्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  चन्द्रपुर-बोकारो  ताप  बिजलीधर  का  निर्माण  करते  समय  जिन  लोगों  की  भूमि
 अधिगृहीत  की  गई  कया  उन्हें  मुभावजा  दे  दिया  गया  है  ।

 यदि  तो  कब  और  किस  दर  और  कुल  क्तिनी  धनराशि  का  मुआवजा  दिया
 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 जिन  परिवारों  की  भूमि  अधिगृहीत  की  गई  थी  उनके  कितमे  व्यक्तियों  को  रोजगार  दे
 दिया  गया  है  और  शेष  ऐसे  कितने  परिवार  हैं  जिन्हें  रोजगार  नहीं  दिया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मस्त्री  सुशीला  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 हूरदशंस  समाचारों  झौर  कार्यक्रमों  के  लिए  पोजना

 [  भ्रन॒वाद  ]
 8424.  भी  जी  ०  एस०  बसबराज्‌  ]

 9  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  एस०  एस०  गुरड्डो  |

 करेंगे  कि  :  ॥

 क्या  प्रधान  मन्त्री  ने  संचार  माध्यम  के  विशेषज्ञों  से  दूरदर्शन  से  समाचारों  और  अन्य

 कार्यक्रमों  के  प्रसारण  में  सुधार  करने  के  बारे  में  कोई  विचार-विमर्श  किया

 यदि  तो  विशेषज्ञों  ने  दूरदर्शन  समाचारों  और  कायंत्रमों  के  बारे  में  क्या  विचार

 ब्यक्त

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  योजना  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रो  तथा  सचना  झौर  प्रसारण  सन्त्री  एल०के०एल०  :

 प्रधान  मन्त्री  ने  दूरदर्शन  की  भूमिका  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  22  1988  को  कुछ
 माध्यम  विशेषज्ञों  के  साथ  एक  अनौपचारिक  जलपान  बैठक  की  बैठक  का  उद्देश्य  विचारों  का

 आंदान-प्रदान  करना  था  ।  कोई  निर्णय  लिए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  था  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  संचार  नेटवर्क

 8425.  ड०  कृपासिन्धु  मोई  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारो  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रमों  ने  इंसेट-एक  बी  के  माध्यम  से  अपना  संचार  नेटबर्क

 बढ़ाने  का  निर्णय  किया  ु

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के
 उन  एककों  के  नाम  क्‍या  और

 उपग्रह  पर  आधारित  नेटवर्क  सरकारी  क्षेत्र  के सभी  उपक्रमों  को  कब  तक  उपलब्ध  कराया

 जा  सकता  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  तथा  संचार  मन्‍्त्री  वश्न्त  :  हां  ।

 ओर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  उनके  उपग्रह  पर  आधारित  लेटबर्क  के  पूर्ण  होने
 की  प्रगति  इस  प्रकार  है  :--  -
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 कृ०  सं०

 1.

 ‘an

 उपकृम  यूनिट  का  नाम

 तेल  तथा ल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 राष्ट्रीय  उर्वरक  निगम

 भारतीय  टेलीफोन  उद्योग

 कोल  इंडिया  लि०  प्रथम  चरण

 नेशनल  थमंलपावर  निगम

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस

 हाजी रा  भू-केन्द्र  )

 गैस  अथारिटीःआफ  इंडिया  लि०

 «  कोल  इंडिया  लि०  द्वितीय  चरण

 ,  भारतीय  आणविक  पावर
 निगम  लि०

 आयल  इंडिया  लि०

 11.  नेशनल  एयरपोटे  अथारिटी

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 डाटा  नेटवर्क

 «  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग

 «  कम्प्यूटर  अनुरक्षण  निगम

 .  नेशनल  डेरी  विकास  बोर्ड

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  उपक्रम  से  निश्चित  मांग  प्राप्त  हो  जाने  पर  सामान्य  रुप  से  इसमें  2  ईसे

 लिखित  उत्तर

 समय  जब  तक  कि  उयग्रह  पर  ध्राधारित  नेटवर्क  उपलब्ध

 होने  को  उम्मीद
 >नननिन५नन२ण-णनीकनीत-+->++  कल तन  +  जन

 ऊरान  तथा  बम्बई  हाई  में  भू-केन्द्र  पहले  ही  संस्थापित  कर

 दिए  गए  हैं  तथा  कायं  कर  रहे

 बीजापुर  में  भू-केन्द्र  पहले  से  ही  संस्थापित

 है  और  काय॑  कर  रहा

 मनकापुर  (3०  और  बेंगलूर  में  भू-केन्द्र
 पहले  से  ही  संस्थापित  हैं  और  काय॑  कर  रहे  हैं  ।

 कार्य  चल  रहा  इसके  अंशतः  1988-89  के  दौरान
 कार्य  शुरू  किए  जाने  की  उम्मीद

 यह  उपस्कर  उपलब्ध  होने  तथा  निगम  द्वारा  सिविल  कार्य

 पूरा  कराये  जाने  पर  निभंर  कोरवा  (Ho
 डामागुंडम  संगरोली  से  भू-केन्द्रों
 का  संस्थापन  कार्य  पहले  ही  पूर्ण  हो  चुका  संगरौली
 तथा  रामागुंडम  उपग्रह  सम्पर्क  के  लिए  चालू  कर  दिए
 गए  हैं  ।

 आयोग  भू-केन्द्र  की  संस्थापना  स्वयं  किया  जा  रहा

 यहां  का  कार्य  इस  संस्थान  द्वारा  स्वयं  सम्पन्त  किया  जा
 रहा  है  ।

 1990-91

 1989-90

 प्रस्ताव  व्यवहाय  पाया  गया  निश्चित  मांग  की  प्रतीक्षा
 की  जा  रही

 --

 निश्चित  मांग  की  प्रतीक्षा

 प्रस्ताव  विचा  राधीन

 ब्यवहायंता  की  जांच  प्रगति  पर
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 &  बस नन  न नननननानाननन ियनिानत

 3  बषं  का  समय  यह  कार्य  पूरा  करने  में  लगता

 गुजरात  में  छोटे  टेलोफोन  एक्सचेंजों  को  स्थापना

 .  ]

 8426.  श्री  नरासिहु  मकथाना  :  क्‍या  संचार  भन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  हाल  ही  में  कितने  छोटे  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए  गए  हैं  भोर  यह

 एक्सचेंज  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  गए

 क्या  पुराने  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाने  की  कोई

 योजना  तैयार  की  गई  और  यदि  को  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अहमदाबाद  जिले  में  बोटाद  और  वीरमगांव  टेलीफोन  एक्सभेंजों  के  कब

 तक  बदले  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  भरत्रो  तथा  संचार  सम्नी  बसन्‍्त  :  1987-88  के  वौरान  गुजरात  में

 25  नये  छोटे  एक्सचेंज  चालू  किये  गये  ।  इनके  नाम  हैं  :  टिक्कर

 मोटा

 और  मिरोली  ।

 जी  77  एक्सचेंजों  को  नये  एक्सचेंजों  में  बदला  जाना  इन  77  एक्सचेंजों  में  से  36

 एक्सचेंज  मध्यम  और  उच्च  क्षमता  के  एक्सचेंज  हैं  तथा  41  एक्सचेंज  छोटे  आकार  के

 बोडाड  को  1988-89  के  दौरान  बदलने  का  कारयंक्रम  जबकि  राणापुर  और

 बीरन  गांव  एक्सचेंजों  को  योजना  में  बदले  जाने  का  कार्यक्रम

 गैस  से  बिजलो  का  उत्पादन

 8427.  भरी  सत्ये  दर  नारायण  सिह  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 क्‍या  सरकार  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  गैस  से  3000  मेगावाट  बिजली  का
 रन  करने  के  लिए  राज्यों  से  कई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  गैस  से  बिजली  के  उत्पादन  को  देश  के  एक  प्रमुश्ध  ऊर्जा  स्रोत  के  रूप  में
 विकसित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 काली
 कर्गा

 सम्त्रालय  में  विद्यत
 बिसाग

 में  राज्य
 सन्जी  (  भोमतो  सुझोला  :  से

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  गैस  पर  आधारित  निम्नलिखित  विद्युत  संयंत्र  कार्यान्वयनाधीन
 कार्यान्वयन  हेतु  प्रस्तावित  हैं  :--.

 ,
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 राष्ट्रीथ  ताप  विद्युत  निधम  की  परिमोजनाएं

 )  गैस  पर  आधारित  अन्य  संयुक्त  साइकिल  विद्युत
 परियोजना

 गैस  पर  आधारित  औरैया  संयुक्त  साइकिल  विद्युत
 परियोजना  प्रदेश  )

 गैस  पर  आधारित  क्वास  संयुक्त  साइकिल  विद्युत
 परिणोजना  )

 राजस्थान

 रामगढ़  गैस  टर्णाइन  परियोजना

 चिपुरा

 बारामूरा  गंस  टर्बाइन  संयंत्र

 बारामूरा  गैस  टर्बाइन  परियोजना
 परिषद  की  प्रबन्धकीय

 रोखिया  में  मैंस  टर्थाइन  परियोजना

 झसभ

 लकवा  गैस  टर्बाइन

 लकवा  गैस  टर्बाइन  सोपान-दो  परियोजना
 से  8

 महाराष्ट्र

 )  उरण  गैस  टर्बाइन

 लोड  :

 सिखित  उत्तर

 31  x00  00  मेगाबाट

 4x  100  मेगावाट

 4x  100  मेगावाट

 Ix3  मेगाबाट

 2x5  मेगावाट

 ही  चानू  किया  जा

 चुका

 1x5  मेगावाट

 2x5  मेगावाट

 1.८5  मेगावाट

 ही  चालू  किया  जा

 चुका

 4x15  बभेंगावाट

 4m108  मेगावाट

 ही  चालू  किया  जा

 चुका

 1635  मेगावाट

 आठवीं  योजना  अवधि  में  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  कुल  429  मेगाबआाट  क्षमता  की  गैस  पर
 आधारित  परियोजनाओं  को  अनुमोदित  किया  गया  रोख्िया  में  गेस  टर्बाइन  परियोजना

 (10x  »८  7.5  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी-भाथिक  दृष्टि  से  अनुमोदित  कर
 दिया  गया  गेसपर  आधारित  विद्युत  संयंत्रों  के  बारे  में  केन्द्रीय  विद्युत  प्रधिव  रण  में  प्राप्त  हुए  अन्य
 प्रस्ताओों  विज्ञत  उत्पादन  के  लिए  गंस  की  विभिन्‍न  क्षेत्रों की  विशुत  संबंधी  आवश्यकताओं
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 तथा  अन्य  संबंधित  तकनीकी-अआधिक  पहलुओं  को  महेनजर  रखते  हुए  तकनीकी-आधिक  दृष्टि  से  स्वीकृति
 के  लिए  विचार  किया  जा  सकेगा  ।

 दूरबशंत  कार्यक्रमों  के  लिए  लियत  किए  गए  समयों  का  विवरण

 8428.  श्री  बो०  झोमनाडोइबर  राव  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दूरदर्शन  पर  प्रसारित  किए  ज़ाने  वाले  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  वाणिज्यिक
 संस्कृति  और  कृषि  आदि  के  लिए  औसत  रूप  से  नियत  किए  गए  रुपयों  का  विवरण  कया

 और

 वाणिज्यिक  कार्यक्रमों  से  दूरदर्शन  को  कितनी  निवल  आय  होती  है  ?

 संतदोय  कार्य  मग्ज्ी  तथा  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्‍्त्रो  एच०  के०  एल०  :
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है|

 वर्ष  1987-38  के  दोरान  दूरदर्शन  ने  लगभग  136.3  करोड़  रुपए  का  सकल  राजस्व
 अजित

 विवरण

 दूरदर्शन  दिल्ली  द्वारा  टेलीकास्ट  किए  गए  विभिन्‍न  कायंक्रमों  कार्यक्रम
 ओर  प्रात:कालोन  प्रसारण  को  आबंटित  समय  ।

 (1  जनवरी  से  31  1987  तक )
 1.  समाचार  352  घंटे  12  मिनट

 2.  वाणिज्यिक  विज्ञापन  87  घंटे  12  मिनट

 3.  कला  और  संस्कृति  1261  घंटे  24  मिनट

 4.  खेलकूद  695  घंटे  28  मिनट

 5.  कृषि  98  घंटे  47  मिनट

 6.  विविध  949  घंटे  06  मिनट

 कोल  इंडिया  लिमिवेड  में  हानि  पर  नियंत्रण

 8429.  भो  राधाकाम्त  डिगाल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  सरकार  द्वारा  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  लिए  कितनी  धनराशि
 मंजूर

 ह

 क्‍या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  उत्पादन  लागत  को  नियन्त्रित  करने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  इस  दिशा  में  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए
 कोल  इण्डिया  लिसिटेड  के  भूमिगत  खनिजों  में  हानि  पर  नियंत्रण  के  लिए  क्या  कदम
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 उठाए  गए  और

 (8)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मरत्री  तथा  संच।र  मम्त्री  बसस्त  :  वर्ष  1988-89  के  लिए  सरकार  ने
 कोल  इण्डिया  लि०  के  लिए  1314  करोड़  रुपए  का  योजना  परिव्यय  मंजूर  किया  है  ।

 से  कोल  इंडिया  लि०  उत्पादन  की  लागत  और  घाटों  को  कम  करने  के  प्रयास  कर
 रही  इस  संबंध  में  उठाए  गए  कुछ  कदम  निम्नलिखित  हैं  :  --

 खानों  पर  लागू

 (1)  प्रचालन  कार्यों  के  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  अनेक  प्रणाली  सुधार  तथा  प्रबंधकीय
 उपाय  किए  गए  हैं  ।

 (2)  विक्रेता  आदि  के  निर्धारण  को  सुप्रवाही  बनाकर  उपादान
 प्रबन्ध  में  सुधार  ।

 (3)  ऊर्जा  संरक्षण  के  कार्रवाई  योजना  तैयार  की  गई

 (4)  संचार  प्रणाली  में  सुधार  तथा  कुशल  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  लिए  प्रबन्ध  सूचना  प्रणाली  का

 कम्प्युटरीकरण  ।

 से  भूमिगत  खानों  पर  लागू

 (1)  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  मौजूदा  खानों  के  पुनर्गंठत  के  लिए  प्रयास  ।

 (2)  नई  भर्तियों  पर  जनशक्ति  प्रशिक्षण  आदि  के  जरिए  प्रभावकारी
 शक्सि  की  योजना  ।

 (%)  से  प्रोपनकास्ट  खातों  पर  लागू

 (1)  प्रति  व्यक्ति  प्रति  पाली  अधिक  उत्पादन  के  साथ  परियोजनाओं  की  योजना  तथा
 निष्पादन  ।

 (2)  उपकरणों  की  उपलब्धता  तथा  उनके  इस्तेमाल  में  सुधार  ।

 सरणीक्ष॒त  भ्ौषधियों  के  प्रायात  संबंधो  छाबड़ा  समिति

 8430,  भ्री  रासाभ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  उज्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरणीकृत  औषधियों  के  आयात  संबंधी  छावड़ा  समिति  से  वर्ष  1978  में  सिफारिश

 की  थी  कि  सरणीकृत  औषधियों  का  निर्माण  करने  वाली  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  हस  प्रकार  की

 ओऔषधियों  का  आयात  और  वितरित  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी

 क्‍या  समिति  ने  इष्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  द्वारा  सरणीकृत  औषधियों  पर

 लिये  लाभ  को  गम्भीरतापूर्वक  लिया  है  और  इस  प्रकार  के  लाभ  को  वसूल  करने  की  आवश्यकता

 महसूस
 क्‍या  6  ए०पी  ०ए०  निर्माताओं  के  वितरण  के  लिए  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि  »
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 को  पेनिसिलीन  5  का  आयात  लाइसेंस  स्वीकृत  करते  समय  मुख्य  आयात  और  नियति  नियंत्रक  द्वारा

 इन  सिफारिशों  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्यीग  मंत्री  जे०  बेंगल

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  सल्फागुनाडाइन  में  केवल  एक  मामले  का  उल्लेख  किया  जिसमें

 यह  बताया  जाता  है  कि  उन्होंने  यह  बात  नोट  की  है  कि  आई०  डी०  पी०  ए०  द्वारा  इश्र  औषध  के

 निर्माण  के  कारण  हुए  घाटे  को  समायोजित  करने  के  लिए  आई०  डी»  पी»  ए०  द्वारा  लाभ  कमाया  गया

 है  और  सुशाव  दिया  कि  ऐसी  घटनाएं  तत्काल  रोकी  जानी  चाहिए  ।  रिपोर्ट  में  लाभ  की  वसूली  के  संबंध

 में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 प्रामीन  क्षेत्रों  में  प्रायोगिक  ध्ाथार  पर  ज्वारोध

 8431.  भ्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  हकुपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  समुद्र  तट  के  किन-किन  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  प्रायोगिक  आधार  पर
 ज्वारीय  ऊर्जा  प्रदयन  की  ओर

 इससे  लधु  उद्योगों  को  कितनी  बिजली  प्रदान  की  जा  सकती  है  ?

 ऊर्जा  सन्त्रालय  में  विज्यत  विभाग  में  राज्य  सन्‍झी  सुशोला  :  और

 (@)  देश  में  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  ज्यारीय  ऊर्जा  का  उपयोग  करने  के  बारे  केन्द्रीय
 विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  जोकि  अभी  व्यवहायंता  अध्ययन  की  अवस्था  में
 है  ।

 तेल  धौर  पेड़  को  सोज

 8432.  थी  चिम्तामणि  क्या  पेड्रोलियम  झोर  प्रहक्ृतिक  बेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 अब  तक  किन-किन  राज्यों  में  तेल  की-छोज  कर  ली  गई  है  और  किन-किन  राज्यों  में  तेल
 की  खोज  की  जा  रही  और

 गत  तीन  वर्षों  में  देश  के  जिन  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  किया  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  और
 वहां  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 हे
 पेट्रोलियम  झोर  प्रतक्तिक  भंस  मंत्रालय  में  उप  संतों  रफीक/झ्रालम)  :  बे  राज्य

 असम  नागालैंड  आन्भ्र  प्रदेश  गुजरात
 तमिलनाडु  अरुणाचल  पश्चिमी  अपतट

 निम्नलिखित  बेसिनों  के  भागों  में  भूवेशानिक  सर्वेक्षण  किए  गए  हैं  :-..
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 कैम्बे  ऊपरी  असम  असम  अरकन

 राजस्थान  बंगाल  कृष्णा-गोदावरी

 कावेरी  अंडमान  दक्‍्खन  सेनसलाईस
 विन्ध्यान  और

 गोंडवाना  वेसिन  अर्थात्‌  साऊथ  प्रानहिता--गोदावरी

 बम्बई  अपतट  केरल-कोंकण  हिमालय  की  तराई  वाले  क्षेत्र  गंगा  घाटी

 उड़ीसा  अपतट  नार्थ  ईस्ट  कास्ट

 इन  सर्वेक्षणों  क ेपरिणामस्वरूप  इन  क्षेत्रों  के  भूविज्ञान/संरूपण  के  बेहतर  जानकारी  प्राप्त  होने  के
 अतिरिक्त  खोदने  योग्य  अनेक  स्थानों  का  निर्धारण  किया  गया

 बालेश्वर  शोर  बलियापाल  में  दूरठशंन  द्रांसवोटर  स्वाषित  करना

 8433.  श्री  चिस्तामणि  जेना  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रतारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  रक्षा  मंत्रालय  ने  उड़ीसा  राज्य  के  बालेश्वर  और  बलियापाल  में  चालू  वर्ष  के  दौरान
 दो  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर/प्रसारण  केन्द्र  शुरू  करने  के  लिए  सामग्री  सहित  दो  टावर  तथा  दो  ट्रांसमीटर
 एंटीनाओं  और  मास्टों  के  साथ  सप्लाई  करने  का  प्रस्ताव  किया

 क्या  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  दूरदर्शन  से  हैदराबाद  में  कंचनबाग  स्थित  रक्षा  अनुसंधान
 और  विकास  प्रयोगशाला  से  ट्रांसमीटर  को  बालेश्वर  में  स्थानांतरित  करने  के  लिए  तथा  बालेश्वर  और

 बलियापाल  में  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्रों  क ेलिए  स्थलों  का  चयन  करने  हेतु  अपने  प्रतिनिधियों  को  भेजने
 के  लिए  भी  निवेदन  किया

 ह

 यदि  तो  निवेदन  कब  प्राप्त  हुआ  था  तथा  इस  पर  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई
 और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इन  दो  दूरदर्शन  केन्द्रों  को कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  झोर  प्रसारण  मत्रो  एच०  के०  एल०  :

 रक्षा  मन्त्रालय  ने  उड़ीसा  सरकार  को  इस  प्रकार  की  पेशकश  की  थी  ।

 और  इस  आशय  का  अनुरोध  उड़ीसा  सरकार  से  1987  में  प्राप्त  हुआ
 उपकरण  की  उपयुकतता  अथवा  अन्यथा  की  जांच  दूरदशंन  के  रक्षा  मन्त्रालय  के

 अनसंघान  और  विकास  संगठन  के  अधिकारियों  तथा  डी०  आर०  डी०  एल०  हैदराबाद  के  वेज्ञानिकों

 द्वारा  संयूक्त  रूप  से  की  गई  यह  पाया  गया  कि  पेशकश  किया  गया  उपकरण  न  केवल

 अधूरा  था  अपितु  वह  दूरदर्शन  की  तकनीकी  विशिष्टियों  के  अनुरूप  भी  नहीं  अतः  वह  दूरदशंन

 ट्रांसमीटर  के  रूप  में  प्रयोग  करने  हेतु  उपयुक्त  नहीं  था  ।

 बालासोर  में  शुरू  में  दूरदर्शन  सेवा  के  अनेक  अन्य  भागों  में  सातवीं  योजना  के

 अन्तगंत  मौजूदा  ट्रांसमीटर  से  बदलकर  उसे  स्थानांतरित  करके  उपलब्ध  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 थी  ।  इस  व्यवस्था  के  अन्तगंत  बालासोर  और  इस  प्रकार  के  अन्य  स्थानों  पर  सातवीं  योजना  अवधि  के

 अन्त  तक  ट्रांसमीटर  स्थापित  करना  सम्भव  दह्वोता  ।  बालासोर  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  स्थानों
 में  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  उससे  जो  उपरिउल्लिखित  व्यवस्था  के  अंतर्गत  सम्भव  करने
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 की  आवश्यकता  को  देखते  इन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  के  लिए  अतिरिक्त  ट्रांसमीटर  खरीदने  के

 लिए  दूरदर्शन  को  सातवीं  योजना  में  हाल  ही  में  एक  नई  स्कीम  शामिल  की  गई  अपेक्षित  उपकरणों

 के  लिए  निर्माताओं  को  क्रयादेश  दे  दिए  गए  हैं  और  बालासोर  में  प्रस्तावित  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के

 1988-89  के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  बलियापाल  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित

 करने  के  लिए  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  कोई  स्कीम  नहीं  है|

 हाजोरा  में  प्राकृतिक  गैस  का  जलाया  जाना

 ६434  श्री  ब्रार०  एम०  मोये  :  क्या  पेद्रोलियम  प्रोर  प्रकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  हाजीरा  में  प्रतिदिन  करोड़ों  रुपये  के  मूल्य  की  प्राकृतिक  गैस  जलायी  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  सुधारात्मक  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  ग़ेस  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  रफोक  :  हाजीरा  में

 कोई  गैस  नहीं  जलाई  जा  रही

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 खादी  प्रामोश्षोण  श्राथोच  की  शालायें

 ]

 8435.  श्रीमती  विद्यावती  चतु्थेदो  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  खादी  ग्रामोद्योग  के  अन्तगंत  इस  समय  कितनी  शाख्ायें  कायं  कर  रही

 क्‍या  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  निकट  भविष्य  में  कुछ  और  अधिक  शाखायें  खोलने  के
 लिए  दिल्‍ली  भवन  को  अपनी  अनुमति  दे  दी

 क्‍या  यह  सच  है  कि  खादी  दिल्‍ली  ने  रिवाड़ी  में  भी  शाखा  खोली  थी  और
 बाद  में  इसे  बन्द  किया

 यदि  तो  रिवाड़ी  शाखा  कब  खोली  गई  थी  ओर  यह  कब  बन्द  की  गई  थी  और  शाखा
 को  बन्द  करने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  कि  रिवाड़ी  शाखा  के  बन्द  होने  के  बावजूद  भी  खोली  दुकान
 खादी  भवन  के  अधिकार  में  और

 हु
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  खोली  दुकान  के  किराये  के  लिए  कौन

 दार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्ोधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :
 और  दिल्ली  में  खादी  प्रामोद्योग  भवन  की  दो  शाख्घाएं  इसके  अलावा  एक  मुख्य  शो-रूम  रीगल
 बिल्डिंग  नई  दिल्ली  में  भी  है।दों  ओर  शालायें  क्रशः  गाजियाबाद  और  फरीदाबाद
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 )  में  खोलने  के  लिए  अनुमति  दे  दी  गई

 से  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  ने  1982  में  एक  शाखा  रेवाड़ी  में  खोली  थी
 जो  1985  में  बन्द  कर  दी  गई  थी  क्योंकि  यह  घाटे  में  चल  रही  थी  और  इसके  कार्य-निष्पादन  में

 सुधार  की  कोई  संभावना  नहीं  क्योंकि  वहां  पड़े  फर्नीचर  और  फिक्सचर  का  निपटान  करना  था

 इसलिए  खाली  दुकान  का  कब्जा  1-5-1987  को  सौंपा  इस  दुकान  के  किराये  के  लिए  खादी
 ग्रामोद्योग  भवन  जिम्मेदार  है  ।

 खादी  प्रामोशोग  नई  बिल्ली  में  मर्तो

 1436.  श्रीमती  विद्याजतो  चतु्थ दी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  खादी  ग्रामोद्योग  नई  जो  खादो  ग्रामोद्योग  आयोग  का  एक  बिक्री
 केन्द्र  में  स्थायी  पदों  को  भरने  के  लिए  रोजगार  कार्यालय  से  सहायता  मांगी  गई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  कितने  व्यक्तियों
 को  बुलाया  गया  और  यदि  उन्हें  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  नहीं  बुलाया  गया  तो  इसके  क्‍या
 कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  ऐसे  सरकारी  संस्थानों  में  प्रत्येक  स्थायी  अथवा  अस्थायी  पद  को  रोजगार
 कार्यालयों  से  अनिवाय  रूप  से  भरने  के  लिए  दिशा  निर्देश  जारी  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :
 और  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  की  सभी  रिक्तियों  की  सूचना  रोजगार  कार्यालयों

 को  भेजी  जाती  पिछले  3  वर्षों  के  दोरान  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  17  उम्मीदवारों  को
 भेजा  गया

 ॥

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  निदेश  जारी  कर  दिए  हैं  ।

 पमेसस  डब्ल्यू०  एस०  ध्राई०  फ्रेन्स  बम्बई  को  ठेके

 [  प्रभवाव  |

 8437.  भ्री  एम०  बी०  चसाशेलर  भति  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  डब्ल्यू०  एम०  आई०  क्रेन्स
 बम्बई  को  ठेके  के  बारे  में  8  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4696  के  उत्तर  के  संबंध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ।  1987  को
 डब्ल्यू  ०एम०आई०  क्रेन्‍्स  लिमिटेड  बम्बई  द्वारा  पूरा  किया

 जाने  बाला  ठेका  पूरा  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  बसंत  :  और  मैसस  एम०ए०एस०-जी०
 एच०  एच०/डब्ल्यू०एम०आई०  क्रेम्स  बम्बई  को  नेयबेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  की  दूसरी  शाम
 विस्तार  परियोजना  के  लिए  20,000  दन  प्रति  घंटा  क्षमता  के  वो  नग  स्प्रेडरों  की  सप्लाई  से  संबंधित
 ठेका  या  गया  था  जिसे  पूरा  करने  की  समय  सूची  प्रथम  मशीन  के  लिए  10-4-1989  एवं
 दूसरी  मशीन  के  लिए  10-8-1989  तय  थी  ।
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 तेल  झौर  गेस  का  उत्पादन  तथा  इस  समय  निकाली

 जा  रही  मात्रा

 8438.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  तटवर्ती  और  तटनदूर  क्षेत्रों  में  तेल  के कुओं  तथा  अन्य  निपेक्षों  में  तेल  और  गैस

 का  कितना  भंडार  उपलब्ध  होने  का  अनुमान

 1  1988  को  देश  में  कच्चे  तेल  का  कुल  उत्पादन  कितना  और

 इस  समय  ज्ञात  भंडारों  की  कितने  प्रतिशत  मात्रा  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन्त्रालय  में  उप  मंत्रों  रफोक  :  एक
 1987  को  देश  में  तेल  और  गैस  के  बराबर  तेल  के  लगभग  4649  मिलियन  मीट्रिक  टन  भूमिगत
 भंडार  होने  का  अनुमान  है  ।

 1987  तक  कुल  मिलाकर  लगभग  317  मिलियन  मीट्रिक  टन  कच्चे  तेल  का
 उत्पादन  किया

 3.6  प्रतिशत  ।

 कोयले  पर  पर्यावरण  संरक्षण  उपकर

 8439.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  ओद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  जिसने  पिछले  वर्ष  कोयला  उद्योग  के  कार्यों  की
 जांच  की  ने  सरकार  से  सिफारिश  की  है  कि  210  रुपए  प्रति  टन  औसत  मुहाना  मूल्य  पर  एक
 शत  कर  लगाकर  पर्यावरण  संरक्षण  उपकर  के  रूप  में  बूसल  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 कोयले  पर  पर्यावरण  उपकर  के  रूप  में  प्रति  वर्ष  कितनी  धनराशि  वसूल  किए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  वसंत  से  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य

 ब्यूरो  को  वर्ष  1985  कोयले  के  लिए  उचित  मूल्य  का  सुझाव  देने  की  दृष्टि  कोयला  क्षेत्र  में
 मानकीय  लागत  के  अध्ययन  का  काम  सौंपा  गया  इस  ब्यूरो  ने  1987  में  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  ।  ब्यूरो  ने  अन्य  बातों  के  पर्यावरण-बचाव  के  संसाधन  उत्पन्न  करने  के  लिए  1%
 का  एक  उपकर  लगाने  की  सिफारिश  की  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  उत्पादित  कोयले  की  खान-मुहाना
 कीमत  निर्धारित  करने  के  संबंध  में  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया
 गया  तथा  अन्य  संबद्ध  बातों  पर  विचार  करते  हुए  जिसमें  विशेष  रूप  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  पर  तथा  समग्र

 राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  पर  कोयले  की  कीमतों  के  ऊध्वंगामी  संशोधन  का  प्रभाव  शामिल  कोल  इंडिया
 लि०  द्वारा  उत्पादित  कोयले  की  कीमतों  को  :  3-12-1987  से  संशोधित  किया  गया  ।  पर्यावरण-बचाव
 के  लिए  संसाधन  उत्पन्न  करने  हेतु  ।%  का  उपकर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  ब्यूरो  की  सिफारिश  को
 सरकार  द्वारा  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।
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 खतरनाक  उद्योगों  का  स्थानान्तरण

 8447).  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  स्वंश्म्मति  से  सिफारिश  की  है  कि  खतरनाक  संसाधन  में  कार्यरत
 खानों  के  प्रारम्भिक  स्थान  का  पता  करने  अथवा  विस्तार  करने  के  लिए  आवेदनों  की  जांच  ही
 केन्द्रਂ  धारणा  के  अन्तगंत  की  जानी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  ऐसे  खतरनाक  उद्योगों  का  पता  लगाने  का  विचार
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्ौद्योगिक  -  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :
 से  औद्योगिक  पूंजीगत  माल  अथवा  एक  सिंगल  विन्डो  के  अन्तगगंत  निपटान  करने

 की  जानकोरी  सम्बन्धी  प्रस्तावों  के  आवेदनों  पर  विचार  करना  सरकार  की  स्वीकृत  नीति  ऐसे
 आवेदनों  को  एक  परियोजना  स्वीकृति  बोर्ड  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाता  है  जो  मिश्रित  आवेदनों  के
 विभिन्‍न  पक्षों  पर  सिफा  रिशें  देता  ऐसे  अत्यधिक  प्रदूषणकारी  उद्योगों  की  एक  सूची  का  पता  लगाया
 गया  है  जिनमें  से  कुछ  उद्योग  खतरनाक  हैं  तथा  ऐसे  उद्योगों  से  सम्बन्धित  आशय  पत्रों  में  सख्त  शर्तें
 लगाई  जाती  हैं  और  आशय  पत्रों  में  लगाई  गई  शर्तों  को  पार्टियों  द्वारा  सरकार  की  संतुष्टि  के  अनुसार
 पूरी  कर  लेने  पर  ही  आशय  पत्रों  को  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  बदला  जाता  है  ।

 प्रोद्योगिकी  विरास  संल

 8441.  डा०  बोी०  एल०  शलेश  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  उद्योगों  विशेष  रूप  से  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  सहायता
 के  लिए  नियमबद्ध  आधुनिकीकरण  कायंत्रम  हेतु  प्रौद्योगिकी  विकास  सेल  स्थापित  करने  का
 विचार

 यदि  तो  इस  योजना  की  विस्तृत  रूप  रेखा  क्या  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  को  यदि  कोई  भूमिका  सौंपने  का  विचार  तो
 उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्लोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 से  सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  सहायता  करने  हेतु  एक  तकनोलोजी
 विकास  प्रकोष्ठ  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  इस  प्रस्ताव  के  ब्यौरों  तथा  उसमें  राज्य
 सरकार  को  यदि  कोई  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 गणश  फेन  यूनिट  को  स्कूटर्स  इंडिया  लिमिटेड  से  पृथक  करना

 8442.  भ्री  मुल्लापहली  रामच-्द्रत  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गणेश  फैन  यूनिट  को  स्कूटसे  इण्डिया  लिमिटेड  से  पृथक  किये  जाने  के  क्‍या  कारण
 और

 कया  बजाज  आटो  लिमिटेड  को  इस  यूनिट  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  की  अनुमति  दी  जाएगी
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 और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  :  और  दिल्ली  में  स्थित  स्कूटसं  इण्डिया  लिमिटेड

 के  पंखा  निर्माण  कार्य-संचालन  का  अधिग्रहण  करने  के  लिए  बजाज  आटो  लिमिटेड  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 पेंसिलिन-वो  फ़स्ट  फ़िस्टल  के  भल्य

 8443.  जी  थसंपाल  सिह  सलिक  :  क्या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बतासे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  पेंसिलिन-वो  फ्रस्ट  क्रिस्टल  देश  में  उपलब्ध

 क्‍या  इस  समय  स्वदेशी  फ्रस्ट  किस्टल  के  मूल्य  गत  वर्ष  के  मूल्य  की  तुलना  में

 बहुत  अधिक  यदि  तो  इस  वृद्धि  के  क्या  कारण  और  _
 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  6  एपीए  के  उत्पादन  के  लिए  फ्रस्ट

 क्रिस्टल  कुल  कितनी  मात्रा  में  उपलब्ध  रहा  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  हां  ।

 )  नहीं  ।  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पेंसिलिन-वी  फ्रस्ट  क्रिस्टल  के  उत्पादन  के  ब्यौरों  को  अलग  से  मॉनीटर  नहीं  किया
 जाता

 जांच  ईरवोर्ट

 ]

 8444.  श्रीमती  विज्ञावतो  चतुथषदी  :  क्या  उल्लोग  मम्त्री  खादी  और  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली
 में  चोरी  और  सेंधमारी  के  बारे  में  16  1981  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3686  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  प्रत्येक  मामले  जिनके  बारे  में  यह  कहा  गया  था  कि  उनकी  जांच  की  जा  रही
 नियुक्त  किए  गए  जांच  अधिकारियों  के  नामों  और  जिन  तारीखों  को  जांच  के  आदेश  दिए  गए  उनके
 सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या

 उन  मामलों  का  ब्यौरा  कया  जिनके  बारे  में  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  और

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मत्रालय  में  होश्ोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संतों  एम०  अ्ररणाचलम )  :
 से  एक  विवरण  संलग्न  नि
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 मध्य  प्रदेश  में  एक  शिक्षक  हा रा  सोर  ऊर्जा  कुकर  तथा  घड़ी  का  झ्ाजिष्कार

 8445.  डा०  च-ब्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  मध्य  प्रदेश  क ेएक  शिक्षक  ने  एक  नये  सौर  ऊर्जा  कुकर  और  सौर  ऊर्जा  घड़ी  का
 आविष्कार  किया

 क्या  उक्त  शिक्षक  ने  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  अपना  कायं  जारी  रखने  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 मांगी

 यदि  तो  क्या  उसे  वित्तीय  सहायता  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  उसे  कितनी  धन  राशि  दी  गई  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  बसंत  :  मध्य  प्रदेश  के  एक  अध्यापक  से  सौर

 कुकर  और  इलेक्ट्रोनिक  घड़ी  के  विकास  करने  सम्बन्धी  दावे  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ।

 जी  हां  ।

 और  चूंकि  अध्यापक  द्वारा  विकसित  सौर  कुकर  और  इलेक्ट्रोतिक  घड़ी  के  तकनीकी

 विवरण  नहीं  दिये  गये  इसलिए  उनसे  ये  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  आवश्यक  सूचना

 राजस्थान  में  तनोट  के  निकट  गेस  तथा  तेल  के  लिए  ड्रिलिग

 8446.  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऑयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  पश्चिमी  राजस्थान  में  तनोट  के  निकट  जो  कि

 पाकिस्तान  की  सीमा  से  केवल  डेढ़  किलोमीटर  दूर  गैस  तथा  तेल  के  लिए  ड्रिलिग  कार्य  किया  जा

 रहा

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  सीमा  पर  पाकिस्तान  क्षेत्र  में  भी  गतिविधियों  में  वृद्धि  हुई
 और

 क्या  पाकिस्तान  को  इसके  बारें  में  पूर्व  सूचना  दी  गई  थी  ?

 वेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  उप  मत्री  रफोक  :  से  रक्षा

 मन्त्रालय  से  अपेक्षित  सुरक्षा  अनुमति  प्राप्त  कर  लेने  के  बाद  आयल  इंडिया  लिमिटेड  पाकिस्तान  की

 सीमा  से  लगभग  डेढ़  किलोमीटर  की  दूरी  पर  तनोट  के  पास  एक  कुंआ  खोद  रहा  पाकिस्तान  की  ओर

 से  गतिविधियों  में  वृद्धि  को अभी  तक  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 विदेशों  कम्पनियों  द्वारा  मारत  में  जोंत  का  निर्माण

 8447.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किन्‍्हीं  विदेशी  जूता  कम्पनियों  तथा  कम्पनियों  ने  अब  भारत  में  ही  जीन्स

 बनाने  के  करारों  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  और  यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  क्या

 इन  कम्पनियों  का  वाधिक  उत्पादन  क्या  और

 क्या  स्वदेशी  जूता  कम्पनियों  पर  इसका  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ?
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 उद्योग  मन्त्रालय  सें  प्रोद्योगिक  बिकास  विसाग  में  राज्य  मम्त्रो  एम०  :
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बिहार  का  भ्रौद्योगिकोक रण

 ]

 8448.  श्रीमती  माधुरी  सिह  हे

 0  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  |

 क्‍या  बिहार  के  औद्योगिकीकरण  में  तेजी  लाने  के लिए  कोई  संयुक्त  कार्यकारी  दल  गठित
 किया  गया

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  बैठकें  आयोजित  की  गई

 इसकी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  श्रोश्वोगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  सम्त्रो  एस०  :

 बिहार  औद्योगीकरण  की  गति  को  तीज  करने  के  लिए  किसी  संयुक्त  कार्यकारी  दल  का  औपचारिक
 रूप  से  गठन  नहीं  किया  गया  है  ।  1987  बिहार  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए
 भ्रौद्योगिक  लाइसेंसों  की  मंजूरी  हेतु  लम्बित  आवेदनों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  बिहार  सरकार  के
 प्रतिनिधियों  क ेसाथ  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 संयंत्र  को  स्थापना  के  लिए  अनुमति

 8449.  भीमती  माधुरी  सिंह  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  के  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  अनुमति  प्रदान
 कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  स्वदेशी  क्षत्रिम  फाइबर  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  पोंटਂ  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  दी  गई  अनुमति  सरकार  की  नीति  के

 किस  प्रकार  अनुरूप  है  ?
 ह

 उद्योग  सम्त्रो  जे०  बेंगल  :  से  अथवा  ओद्योगिक

 यानं/टायरकार्ड  के  निर्माण  के  लिए  दमन  और  दीव  के  मे०  इकोनोमिक  डेवलपमेंट  कार्पोरेशन  को

 एक  आशयपत्र  जारी  किया  गया  इस  परियोजना  के  लिए  विदेशी  सहयोग  हेतु  कोई  औपचारिक

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 का  उत्पादन  करने  के  लिये  बल्लारपुर  इन्डस्ट्रीज
 लिसिटेड  को  लाइसेंस  देता

 8450.  भोजती  माधुरी  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 Ln
 )  क्‍या  सरकार  का  बल्‍लारपुर  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  को  का  उत्पादन  करने  के

 लिये  कोई  लाइसेंस  देने  का  विचार

 क्या  प्रस्तावित  उत्पादन  एक  पुराने  भायातित  ड्यूपोंट  संयंत्र  पर  आधारित
 और

 क्या  संयंत्र  क ेलिए  कच्चे  माल  का  सदेव  आयात  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  संत्री  जे०  :  से  के  विनिर्माण  के  लिये  मैं०

 बललारपुर  इण्डस्ट्रीज  लि०  से  कोई  आवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  तथापि  नायलान  6/66  के  विनिर्माण  के

 लिए  एक  आशयपंत्र  मैं>०  इकोबोमिक  डवलपमेंट  कार्पोरोशनण  आफ  दमन  एण्ड  दीव  को  जारी

 किया  गया  विदेशी  सहयोग  अथवा  पूंजीगत  माल  के  लिए  अभी  तक  कोई  आवेदन  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।

 उपभोक्ताप्रों  के  हितों  क ेलिए  एकाधिकार  प्रोर  प्रधरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  ह्रधिनियन  का  भ्िका र  क्षेत्र  बढ़ाना

 8451.  भरो  एम०  वी०  चनप्रशेशर  मत  ]
 ५  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 को  बनवारी  लाल  पुरोहित  |

 )  क्‍या  उपभोक्ताओं  के  हित  में  एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 मिमम  का  अधिकार  क्षेत्र  बढ़ाने  की  मांग  की  गई

 यदि  तो एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  का  वतंमान

 अधिकार  क्षेत्र  क्या  और

 एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  अधिकार  क्षेत्र  का  विस्तार

 करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :

 से  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  संशोधन  के  लिए  कुछ
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  जिनमें  अन्यों  क ेसाथ-साथ  उपभोक्ता  हितों  के  संरक्षण  से  सम्बन्धित

 प्रस्ताव  भी  शामिल  हैं  ।

 बस्थई  के  उपनगरों  में  टेलीफोन  नेटवर्क  के  विस्तार  के  लिए
 धनराशि  का  झाथंटत

 8452.  भरी  प्रकाश  बो०  पाटिस  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  कया  टेलीफोन  कनेकक्‍्शनों  के  सम्बन्ध  सें  बम्बई  के  उप-नगरों  की  ओर  अभी  तक  पर्याप्त

 ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  टेलीफोन  विस्तार  हेतु  बम्बई  भौर

 बम्बई  के  उप-नगरों  के  लिए  आवंटित  की  गई  धनराशि  का  अनुपात  क्या

 कमा  सरकार  यह  समझती  है  कि  बम्बई  के  उप-नग्ररों  में  ठेलीफोन  नेटवर्क  के  विस्तार
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 हेतु  अधिक  धनराशि  आवंटित  किये  जाने  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  बसंत  :  जहां  तक  टेलीफोन  कनेक्शनों  का  ;

 सम्बन्ध  है  बंबई  के  उप-नगरों  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जा  रहा

 सम्पूर्ण  बम्बई  के  लिए  आबंटित  कुल  धन  की  तुलना  में  बम्बई  के  उप-नगरों  में  टेलीफोन
 के  विस्तार  के लिए  आशब्ंटित  धन  का  के  लिए  75.4%,  के  लिए
 52.50,  और  के  लिये

 और  कुल  मिलाकर  सारे  देश  के  लिए  विकास  को  टेलीफोन  की
 सामग्री  की  उपलब्धता  और  वित्तीय  संसाधनों  पर  आधारित  इन  सभी  बातों  पर  ध्यान  देते  हुए
 बम्बई  उपनगरों  के  लिये  धन  के  आबंटन  का  निर्णय  लिया  जाता

 महा  राष्ट्र  में  पन  बिजली  उहगदन

 8453.  श्री  प्रकाश  बी  पाटिल  :  कया  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सुखे  के  कारण  पन-बिजली  के  उत्पादन  में  कुल
 कितनी  कमी  हुई

 ह

 इससे  उद्योग  और  कृषि  को  कितनी  हानि  हुई

 इस  राज्य  को  ताप  बिजली  और  परमाणु  बिजली  सप्लाई  करके  इसमें  से  कितनी  हानि
 को  पूरा  किया  जा  सका  और

 वर्ष  में  कुल  कितनी  कमी  रहेगी  और  केन्द्रीय  प्रिड  की  सहायता  से  इसकी

 पूर्ति  किस  प्रकार  की  जा  रही  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्यत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  पूर्व  निर्धारित  कार्यक्रम  की  तुलना  में  वास्तविक  जल-विद्युत  उत्पादन
 से  सम्बन्धित  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 मिलियन  यूलिट

 कार्यक्रम  वास्तविक  कभी

 5725  5235  (--)  490

 5340  4902  (--)  438

 '5330  4047  (--)

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  उपभोक्ताओं  को  विद्युत  की  सप्लाई  का  निर्धारण  सम्बन्धित  राज्य

 में  विद्युत  की  समग्र  मांग  तथा  उपलब्धता  के  आधार  पर
 राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  किया  जाता

 राज्यों  को  समय-समय  पर  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  कृषि  क्षेत्र  तथा  प्रमुख  क्षेत्र  के  उद्योगों  को

 विद्युत  की  सप्लाई  में  प्राथमिकता

 पिछले  तीन  वर्षों  के  महाराष्ट्र  मे ंताप  विद्युत  केन्द्रों  तथा  परमाणु  विद्युत  केम्द्रो

 93



 लिखित  उत्तर  26  198 8
 चइ़्  केले

 के  वास्तविक  विद्युत  उत्पादन  तथा  निर्धारित  लक्ष्यों  से  सम्बन्धित  सूचना  नीचे  दी  गई

 सिलियन  यूलिट  में  )

 1985-86  1986-87  1987-88

 कार्यक्रम  कार्यक्रम  वास्तविक  कार्यक्रम  वस्तविक

 ताप  19935  21360  22908  24561  23890  28203

 विद्युत

 न्यूकबलीय  1750  1962  2022  2000  1860  1599

 वर्ष  1988-89  के  महाराष्ट्र  में  विद्युत  की  33010  मिलियन  यूनिट  की  मांग

 की  तुलना  में  सभी  स्रोतों  से इसकी  उपलब्धता  32932  मिलियन  यूनिट  होने  की  संभावना  है  जोकि

 केवल  0.2%  की  मामूली  कमी  की  सूचक  है  ।

 महाराष्ट्र  में  सौर  बिजली  एकक  को  स्थापना

 8454.  श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्‍या  ऊर्रा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  में  बिजली  की  उपलब्धि  एवं  मांग  में  अत्यधिक  अन्तर  को  देखते

 हुए  सौर  बिजली  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  पर  समुचित  ध्यान  दिया

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  के  लिए  सरकार  राज्यों  को  किस  प्रकार  के  प्रोत्साहन
 देती

 वर्ष  1988-89  में  महाराष्ड्र  क ेलिए  मंजूर  की  गई  परियोजनाओं  तथा  कार्यान्वित  की

 जा  रही  परियोजनाओं  की  संख्या  कितनी  और

 कया  महाराष्ट्र  में  20  मेगावाट  का  एक  सौर  बिजली  एकक  स्थापित  करने  की  कोई
 योजना  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  सरकार  सौर  ऊर्जा  से  विद्युत  उत्पन्न  करने  सहित  विभिन्‍न

 अनुप्रयोगों  क ेलिए  उसके  उपयोग  को  प्रोत्साहन  दे  रही  लघु  क्षमता  के  कुछ  सौर  प्रकाशवोल्टीय

 विद्यू त  यूनिटों  के  प्रयोग  तथा  प्रदर्शन  के  लिए  स्थापना  की  जा  चुकी  इनमें  से  अधिकांश  यूनिट
 बिजली  रहित  ग्रामों  में  स्थापित  किए  गये  हैं  ।

 सौर  विद्युत  संयंत्र  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  तकनीकी  निर्देश  तथा
 परामशं  दिये  जाते  इस  उद्देश्य  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  उपलब्ध  संसाधनों  के  अन्तर्गत
 राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  तथा  अनुदान  सहायता  आधार  पर  उपस्कर  प्रदान  किये  जाते  हैं  ।

 और  वर्ष  1988-89  के  लिए  महाराष्ट्र  को  अभी  कोई  सौर  विद्यूत  यूनिट  की

 मंजूरी  नहीं  दी  गई  ।  महाराष्ट्र  से 20  मेगावाट  सौर  विद्यू,त॒  यूनिट  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ
 संसाधनों  तथा  अन्य  घटकों  के  उपलब्ध  होने  पर  ही  ऐसे  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  सकता
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 दिल्‍लो  महानगर  टेलीफोन  सिप्  लिसिटेड  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए
 प्रयोक्ताओों  को  जमारातधियों  पर  ब्याज

 8455.  शीमती  डो०  के  ०  भंढारो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  प्रयोक्‍ताओं  को  टेलीफोन  कनेक्शन
 देते  समय  1200  रुपये  जमाराशि  के  तौर  पर  देने  होते

 यदि  तो  15  1988  तक  इस  खाते  में  कुल  कितनी  राशि  जमा  हुई

 प्रयोक्‍्ताओं  से  जमा  राशि  किस  कारण  से  ली  जाती

 क्‍या  सरकार  इस  जमाराशि  पर  कोई  ब्याज  देती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  बसंत  :  टेलीफोन  की  संस्थापना  के  समय
 सभी  गैर-ओ  वाई  ०टी  ०  श्रेणी  के  उपभोक्ताओं  को  एक  साल  के  किराये  का  भुगतान  अग्रिम  रूप  से
 कराता  पड़ता

 1-4-86  से  15-4-:  8  तक  क्री  स्थापना  के  बाद  की
 किराये  के  रूप  में  रखी  गई  अग्निम  की  कुल  राशि  लगभग  8  करोड़  र०  है  ।

 अग्रिम  किराया  उपभोकता  को  जारी  किये  जाने  वाले  बिलों  के  अंतगंत  प्रतिभूति  के  बतौर
 रखा  जाता  क्‍योंकि  स्थानीय  काल  तथा  ट्रंक  काल  प्रभार  बकायों  में  वसूल  किया  जाता

 नहीं  ।

 (४)  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  ब्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चूंकि  यह  एक  वर्ष  का  अग्निम  किराया  होता  इस  पर  ब्याज  नहीं  दिया  जाता  ।

 खाना  पकाने  को  गंस  को  पर्वतीय  और  प्रामीण  क्षेत्रों  में सप्लाई

 8456.  श्री  उत्तम  साई  ह०  पटेल )
 9  :  क्या  पेट्रोलियम  भ्ौर  प्राकृतिक  गंस्र  मन्त्री  वह  बताने  की  :

 श्रीसी०  ढोल  ्गासित  |  ः
 कृपा  करेंगे  कि  :  *

 पव॑तीय  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  खाना  पकाने  की  गैस  की  सप्लाई  के  :
 लिए  क्‍या  ठोस  कदम  उठाए  गये

 गुजरात  और  अन्य  राज्यों  में  ऐसे  स्थानों  के  नाम  और  संख्या  का  ब्यौरा  कया  है  जहां
 1  1985  से  अब  तक  गैस  की  सप्लाई  की  गई  और

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1988-89  के  दोरान  खाना  पकाने  को  गैस  सप्लाई  करने  का

 विचार  और

 यदि  तो  गुजरात  के  प्रत्येक  जिले  में  चुने  गये  स्थानों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गंेस  मंत्रालय  में  उप  संत्री  रकोक  :  तेल
 उद्योग  पहाड़ी  क्षेत्रों  सहित  देश  के  उन  कस्बों/शहरों  को  चरणबद्ध  रूप  से  कवर  कर  रहा  है  जिनकी

 जनसंख्या  लगभग  20,000  बा  इससे  अधिक  है  तथा  वहां  एल०पी०जी०  के  व्यवहायं  विपणन  के  लिए
 आशिक  रुप  से  पर्याप्त  तत्व  मौजूद  है  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  ऐसी  वितरणशिपें  राज्य  सरकार  के  मण्डल
 विकास  या  ऐसे  ही  कारपोरेशनों  के  द्वारा  भी  स्थापित  की  जाती  हैं  इसके  अतिरिक्त  मुख्य  वितरणशिपों
 के  विस्तार  पाइंटों  द्वारा  भी  इस  उत्पाद  का  विपणन  किबा  जाता  उपर्युक्त  के  अलावा  इस  प्रकार  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंएल०पी०जी ०  की  सप्लाई  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 भपेक्षित  जानकारी  संलग्न  बिबरण  में  दी  गई  है  ।

 हां  ।

 गुजरात  में  किसी  भी  क्षेत्र  को  पहाड़ी  क्षेत्र  नहीं  माना  गया

 विवरण

 राज्यवार  उन  ग्रामीण  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  नाम  जहां  1-1-85  से  31-3-88
 के  दौरान  एल०पी०जी०  की  सुविधा  आरम्भ  की  गई

 राण्य|संध  स्थान  का  नाम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  स्थान  का  ताम

 राज्य  क्षेत्र

 J  2  3  4

 झ्ररणाचलस  प्रदेश  रूपा
 मेघालय  1.  शिलांग

 2.  फ्सीघाट  2.  तूरा

 3  रोईग  3.  जबाई

 4.  बुंता  .
 सागालेंड  1.  कोहिमा

 5.  तैजू  2.  मोकोकचंग
 6.  अलॉंग  3.  स्यूनसंग

 झसम  1.  हफलोंग  4.  मोन

 भजिपुर  1.  इम्फाल  5.  जुन्हेबोटो

 2.  उखरुल  6.  दीमापुर

 3.  चुराधंधपुर  सिजोरस  1.  आयजोल

 4.  बिशमपुर  हिमाचल  भ्रदेश  कुल्लू

 5.  थोबुल  2.  परवानू
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 1  2  3  4

 ‘  3.  रामपुर  कर्नाटक  1.  कुद्रमुख

 4.  पोंठासाहेब  2.  करकल

 5.  डलहौजी  3.  सागर

 6.  4.  थरट्याली

 7.  हमी  रपुर  5.  बेलगाम  (2

 8.  सुन्दरतगर  6.  शिमोगा  (2

 9.  नूरपुर  7.  करवर
 |

 10.  रोहर  8.  गुंडलूपेट

 11.  नालागढ़  केरल
 1.

 मुंडाक्यम  ५
 .  12.  जोगिन्दरनगर  2.  मुन्नार  ४

 13.  धर्मशाला  3.  तैलीपरम्बा

 14,  शिमला  (3
 5.  क्यूलांडी  +

 सोलन  हि
 6.  कसपेटा

 उत्तर  प्रदेश  रामनगर
 जम्मू  श्रौर  कक्मोर

 2.  ब्तकपुर
 ज्योतिपुरम

 *  इनकडु

 3.  खातिमा
 2.  अनन्तनाग

 किच्छम 4.  किच्छम
 3.  श्रीनगर  (3  स्थान )

 5.  देहरादून  (2 4.  ऊधमपुर  (3
 पश्चिस  कलिंमपांग

 5.  साम्बा

 6.  जम्मू  (3
 2.  खुरसियांग

 हस्त
 at  महा  राषड्  1.  नासिक  (4 7.  राजोर  .

 2.  स्वंतबाड़ी
 8.  लैह

 3.  गंधिगलज
 9.  कलवा  ४.  अकोला

 10.  कुड  5.  झुदल
 11.  पहलगाम  6.  मुरबाद

 12.  दोडा
 तमिलनाड  ।.  कोयम्बटूर

 13.  रियासी
 2.  केट्टागिरी

 14.  अश्वनूर  गोवा  1,  कोनोकोना
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 केरल  में  खाना  पकाने  को  गेंस  को  सप्लाई

 8457.  श्री  के०  मोहनदास  :  क्या  पेद्रोलियम  प्लोर  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 केरल  के  किन-किन  जिलों  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  नियमित  सप्लाई  नहीं

 क्‍या  सरकार  का  इन  जिलों  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  नियमित  सप्लाई  उपलब्ध  कराने
 का  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वेद्रोलिपम  झोर  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :
 औद्योगिक  संबंधों  तथा  अन्य  परिचालन  की  रुकावटों  के  अतिरिक्त  एल०पी०जी०  की  उपलब्धता  में  कमी
 के  कारण  केरल  के  कालीकट  कोट्यम  तथा  एर्णाकुलम

 जिलों  सहित  देश  के  अनेक  भागों  में  अस्थायी  रूप  से  एल०पी८जी०  रिफिलों  की  सप्लाई  मे  बेकलाग

 उत्पन्न

 और  इन  सभी  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  पहले  से  उठाये  गये  कदमों  के

 णामस्वरूप  सप्लाई  की  स्थिति  में  महत्वपूर्ण  सुधार  हुआ  देश  में  एल०पी  ०जी  ०  के  उत्पादन  को

 तम  करने  के  लिए  भी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  तथा  सम्भव  सीमा  तक  आयात  के  द्वारा  भी  सप्लाई  बढ़ाई
 जा  रही  उपभोक्ताओं  को  नियमित  रूप  से  एल०पी०जी०  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से

 तेल  उद्योग  स्थिति  पर  सूक्ष्म  नजर  रख  रहा  है  ।

 आ्राँश्र  प्रवेश  में  खम्मम  झोर  नालगोंडा  में  पेट्रोल  पम्प  चाल  करना

 8458.  भरी  सी०  समय  :  क्‍या  पेट्रोलियम  श्योर  प्राकृतिक  ग्रेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  आंध्र  प्रदेश  के
 खम्मम  और  नालगौंडा  जिलों  में  कितने  तथा

 किन-किन  स्थानों  पर  पेट्रोल  पम्प  चालू  करने  की  सम्भावना

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  इन  दोनों  जिलों  में  कितने  पेट्रोल  पम्प  चालू  किये

 क्‍या  वतंमान  पेट्रोल-पम्प  इन  जिलों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  रफोक  :  आंध्र  प्रदेश

 के  खम्मम  जिले  में  तीन  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  (पेट्रोल/डीजल)  तथा  नालगौंडਂ  जिले  में  एक  खुदरा  बिक्री

 केन्द्र  खोलने  की  तेल  उद्योग  की  योजना  ये  प्रस्ताव  क्रियान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में

 तेल  उद्योग  1987-88  के  दौरान  आन्भ्र  प्रदेश
 के

 खम्मम  तथा  नाश्षगोंडा  जिलों  में

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोले  हैं  ।

 और  तेल  कम्पनियों  को  पेट्रोल/डीजल  की  कमी  के  सम्बन्ध  में  इन  जिलों  से  कोई
 शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  प्रस्तावित  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  क ेचालू  हो  जाने  पर  इस  क्षेत्र  के  वाहनों  की

 मांग  को  पर्थाप्त  रूप  में  पूरा  किये  जाने  की  सम्भावना
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 प्राटोबाहनों  के  मूल्यों  में  बृद्धि

 ४459,  श्री  अनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  आटोवाहन  निर्माताओं  ने  हाल  ही  में  अपने  उत्पादों  के  मूल्यों  में  बहुत  अधिक

 बृढ्धि  की

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कार  तथा  दुपहिथा  व  हनों  के  निर्माताओं  ने  कितनी

 बार  मूल्यों  में  वृद्धि  की

 कया  बार-बार  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  निर्माताओं  पर  सांविधिक  नियंत्रण

 रखने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  भ्र्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 कुछ  निर्माताओं  विशेषकर  वाणिज्यिक  व/हन  निर्माताओं  ने  हाल  ही  में  अपने  उत्पादों  के  मूल्यों  में

 वृद्धि  की

 यद्यपि  इनमें  से  कुछ  निर्माताओं  ने  1985  से  1987  के  दौरान  अपने  उत्पादों  के  मूल्यों  में

 केवल  एक  बार  वृद्धि  की  है  जबकि  कुछ  अन्य  निर्माताओं  ने  अपने  मूल्यों  में  इसी  अवधि  में  तीन  और

 छः  बार  के  बीच  वृद्धि  की

 और  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  निर्माताओं  द्वारा  मूल्य  बढ़ाये
 जाने  का  मुख्य  कारण  वाहनों  के  निर्माण  हेतु  अपेक्षित  विभिन्‍्त  निविष्टियों  की  मूल्यों  में  वृद्धि
 होना

 प्लाईबुड  उद्योगों  को  कठिनाइयां

 8460.  करी  यशबन्त  राव  गड़ाल  पाटिल  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 )  क्‍या  प्लाईवुड  उद्योग  को  कच्चे  माल  की  ऊंची  कीमतों  और  भारी  शुल्क  के  कारण
 नाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उद्योग  की  सहायता  करने  हेतु  कौन  से  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  भन्रालय  में  भ्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एस०  ।
 से  देश  में  प्लाईवुड  तथा  लकड़ी  पर  आधारित  उद्योगों  को  कच्चे  माल  की  प्राप्ति  में

 ताइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  हमारे  देश  में  प्रमुख  जंगलों  का  काफी  हद  तक  उन्मूलन  कर
 दिया  गया  लकड़ी  का  आयात  करने  के  विचार  से  सरकार  ने  लकड़ी  के  आयात  को  खुले  सामान्य
 लाइसेंस  के  अन्तगंत  रख  दिया  देश  में  बन  संसाधनों  का  संरक्षण  करने  के  उद्देश्य  से  1987  के  बजट
 में  मूल  लकड़ी  से  बने  हर  प्रकार  के  प्लाईवुड  पर  उत्पाद  शुल्क  की  दर  20  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  30
 शत  कर  दो  गई  थी  ।  सरकार  मूल  लकड़ी  के  स्थान  पर  लकड़ी  अपशिष्ट  तथा  क्ृषि  सम्बन्धी  कच्चे  माल
 के  प्रयोग  को  भी  बढ़ावा  दे  रही

 बिजलो  के  उत्पादन  के  लिए  हा।इड्रोका्बन  पर  प्राधारित  गई  ऊर्जा  मीति

 8461.  भो  यशबन्तराब  गडाश  पाठिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  ने  हाल  ही  में  लिये  गये  एक  अध्ययन  की  रिपोर्ट

 में  एक  नई  ऊर्जा  नीति  का  सुझाव  दिया  है  जिसमें  बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  हाइड्रोकाबंन  पर

 त्तर  अधिक  निर्भर  होने  के  लिए  कहा  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंब्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  और
 औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सुझाव  दिया  है  कि  कोयले  के

 स्थान  पर  इंधन  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  ज॑से  हाइड्रोकाबंन  को  ऊर्जा  के  प्रमुख  स्रोत  के  रूप  में

 धिक  समुपयोजन  किए  जाने  की  अनुकूल  नीति  बनाई

 योजना  आयोग  ने  दीर्धका  लिक  आधार  पर  ऊर्जा  माडलिंग  सम्बन्धी  अध्ययन  कार्य  करने
 आरंभ  किए  हैं  तथा  योजना  आयोग  के  अध्ययन  से  सम्बन्धित  परिणाम  उपलब्ध  हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही
 सरकार  उपरोक्त  मामले  में  निर्णय  लेगी  ।

 सारुति  कारों  झौर  बतों  का  निर्यात

 8462.  थरो  पशवन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  कितनी  मारुति  कारों  और  वैनों  का  निर्यात  किया  गया  और
 किन-किन  देशों  को  किया  और

 इसके  निर्यात  के  लिए  नए  बाजार  ढूँढने  के  लिए  क्या-क्या  उपाय  किए  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  :  1987-88  के  दोरान  बांग्लादेश  और
 श्रीलंका  को  597  मारुति  कार  तथा  बांग्लादेश  और  नेपाल  को  26  वैनों  का  निर्यात  किया  गया

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  निर्यात  हेतु  नये  बाजार  का  पता  लगाने  के  लिए  किये  गये

 उपाय  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  विदेशी  व्यापार  मेला  में  भाग  लेना  ।

 (2)  ई०सी  ०ई०  मानदन्डों  के  अनुरूप  करने  के  लिए  प्रस्तावित  अभिपुष्टिकरण  जांच  ।

 (3)  पारस्परिक  व्यापार  प्रस्तावों  के  लिए  मारुति  वाहन  प्रस्तुत  करना  ।

 (4)  विभिन्‍न  मध्य-पू्व॑  तथा  अफ्रीकी  देशों  से  पूछताछ  की  जा  रही  है  ।

 इंडस्ट्रीण्ल  प्रोमोष्दान  एड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेधनन  लिमिटेड  को  उड़ोसा  में  जेलो  फिल्ड

 कस्युनिकेदान  केबल  परियोजना  के  लिये  श्रादाप्र-पत्रं

 8463.  श्रोमती  जयस्ती  पटनायक  ]
 >  :  कया  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  चितामणि  जता  J

 क्या  इंडस्ट्रीयल  प्रोमोशन  एंड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीस्रा  लिमिटेड  ने  उड़ीसा  में
 घंडका  औद्योगिक  काम्पलेक्स  में  जैसी  फिल्ड  कम्यूनिकेशन  केबल  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए
 आशय-पन्न  जारी  करने  हेतु  आबेदन  किया
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 यदि  तो  इस  संयंत्र  को  क्षमता  कितनी  है  तथा  इसका  अन्य  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  की  जांच  की  और

 यदि  तो  आशय-पतन्र  जारी  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  एम०  :
 से  इंडस्ट्रियल  प्रोमोशन  एंड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ  उड़ीसा  लिमिटेड  ने  जैलो  फिल्ड

 कम्यूनिकेशन  केबलों  के  निर्माण  के  लिए  1988  में  आशय-पत्र  और  विदेशी  सहयोग  स्वीकृति
 जारी  करने  के  वास्ते  एक  मिश्रित  आवेदन  प्रस्तुत  किया  यह  प्रक्रिया  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  है  ।
 सरकार  द्वारा  लम्बित  औद्योगिक  लाइसेंस  आवेदनों  के  न्यौरे  इन  आवेदनों  पर  अस्तिम  निर्णय  ले  लिए
 जाने  तक  प्रकट  नहीं  किये  जाते  ।

 कृषि  पर  ध्राघ।रित  उद्योगों  का  विकास

 8464.  श्री  बालासाहिब  विख्ले  पाटिल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  महाराष्ट्र  के  विभिन्‍ल  क्षेत्रों  में  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  के  विकास
 सम्बन्धी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कृषि  पर  आधारित  और  अभ्य  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  दी
 गयी  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उल्लोग  मंत्रालय  में  श्रोद्योगिक  विकास  विमाग  सें  राज्य  मंत्री  एम०  :
 से  उद्योग  मंत्रालय  ने  महाराष्ट्र  राज्य  में  करषि  पर  आधारित  उद्योगों  के  विकास  के  लिए

 कोई  विशेष  योजना  नहीं  बनाई  है  ।  यह  उल्लेख  किया  जाता  है  कि  औद्योगिक  विकास  की  गति
 को  तीब्र  करने  और  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण  नीति  और  कायं  विधि  को  सरलीकृत  बनाने  की
 कता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कृषि  पर  आधारित  निम्नलिखित  उद्योगों  को  कुछ  शर्तों  के अधीन

 मुक्त  कर  दिया  गया  है  :--

 (1)  कागज  और  लुगदी  :  --

 कृषि  रही  और  खोई  से  छापने  और  लपेटने  का  कागज  ।

 .  बिनौलों  पर  के  छोटे  रेशे  से  लुगदी  ।

 (2)  .  डिब्बाबंद  फल  और  वनस्पति  प्रोटोन  और  संसाधित  वनस्पति  पर
 रित  दूध  छुड़ाने  का  खाद्य  और  मवेशियों  का  चारा  |

 (3)  वनस्पति  तेल  अर्थात  :--  े
 बिसोौलों  को  छोड़कर  छोटे  बीजों  से  तेल/खली  को  निचोड़ने  का  बिलायक

 ।

 धान  की  भूसी  का  तेल  ।

 (4)  रोलर  फ्लोर  मिलिंग  |

 यह  भी  उल्लेख  है  कि  कृपि  पर  आधारित  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  सरकार  अनेक
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 िकननीननननननननननननीनननन मनन  पतन  तिभन+  ++++«+

 कोषीय  और  वित्तीय  प्रोत्साहन  प्रदान  कर  रही  है  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंऔौद्योगिक  एकक  स्वापित  करने  के

 लिए  निवेश  राजसहायता  और  आयकर  प्रोत्साहन  दोनों  उपलब्ध  कराये  जाते  लु  क्षेत्रों  में
 दन  के  लिए  विशेष  कर  राहतें  भी  दी  जाती  हैं  ।  अनेक  वस्तुएं  जो  दक्षतापूर्वक  लघु  क्षेत्र  में  निमित  की  जा
 सकती  उन्हें  इस  क्षेत्र  के लिए  आरक्षित  भी  कर  दिया  गया  देश  के  पिछड़े  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 औद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिए  वितीय  संस्थान  रियायत  सम्बन्धी  सहायता  भी  प्रदान  करते

 हैं  ।  इसके  अलावा  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  कर  ढांने  में  विशेष  राहत  भी  दी
 जाती  हैं  ।  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  के  अन्तगंत  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  औद्योगीकरण  के  लिए  वित्तीय
 ओर  अन्य  संवद्धंनात्मक  सहाबता  दी  जाती  है  ।

 महाराष्ट्र  के  ग्रहमदनगर  में  साबंजनिक  टेलोफोन  केन्द्र  स्थापित  करना

 8465.  श्री  बालासाहिब  विश  कया  संखार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  महाराष्ट्र  में  वर्ष  1987-88  के  दौरान  कोई  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित
 किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 महाराष्ट्र  में  वषं  1988-89  88-89  के  दौरान  विशेष  रूप  से  अहमदनगर  जिले  कितमे  भौर

 कहां-कहां  नये  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोलने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  बसस्त  :  जी

 महाराष्ट्र  में  1987-१8  के  दौरान  349  लंबी  दूरी  के  पी०सी०ओ०  संस्थापित  किए

 महाराष्ट्र  में  ।988-89  के  दौरान  29८  लंबी  दूरी  के  पी  ०सी०ओ०  संसथपित  किये  जाने
 का  प्रस्ताव  है  ।  इसमें  से  20  पी  ०सी  ०भो०  अहमदनगर  जिले  में  ही  खोले  वर्ष  के  दौरान  ऐसे
 स्थानों  के  नाम  निर्धारित  किए  जाएंगे  ।

 ऊर्जा  के  प्रयोज्य  स्रोतों  का  पता  लगाना

 8466.  भो  बालासाहिब  बिखे  पाठिल  ]
 श्री  भव्नेश्वर  तांतो  ॥॒  मन्त्र  ह  ह

 बो०  बेंकढेश  8  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्री  जबकस  पुरुषोशमन  ही

 क्या  प्रयोज्य  स्लोतों  का  प्रयोग  करके  तैयार  की  गई  ऊर्जा  अपेक्षाकृत  सस्ती

 यदि  तो.क्या  सरकार  ने  ऐसे  ढांचे  का विकास  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  जिससे

 देश  में  ऊर्जा  के  पर्याप्त  पुनः  प्रयोज्य  त्रोतों  का  पूरी  तरह  प्रयोग  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 ।

 ऊर्जा  समझी  तथा  संचार  मन्जी  वसस्त  :  यद्यपि  नवीकरणीय  अपारम्परिक
 ऊर्जा  स्रोतों  से  उत्पन्न  होने  वाली  ऊर्जा  की  ठीक-ठीक  लागत  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थाभ  पर  भिन्न-भिन्न

 होती  है  किन्तु  औसत  में  सामान्य  रूप  से  देश  के  अनेक  भागों  में  अनेक  प्रयोजनों  के  लिए  परम्परागत
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 स्रोतों  के  माध्यम  से  उत्पन्न  ऊर्जा  की  लागत  समग्र॑  राष्ट्रीय  रूप  से  औसतन  हुलना  में

 कूल  सौर  प्रकाश  वोल्टीय  प्रणाली  की  लागत  फिलहाल  पारम्परिक  युक्तियों  से  अपेक्षाकृत
 सामान्यतः  अधिक  है  किन्तु  विद्युत-गृहों  से  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  लघु  बित्तीय  अनुप्रयोगों  के  लिए  समग्र  लागत
 के  बराबर  अथवा  कम  अपारम्परिक  ऊर्जा  प्रणालियों  के  बड़ी  मात्रा  में  उत्पादन  तथा  इस  क्षेत्र  में

 प्रौद्योगिकी  विकास  के  कारण  निकट  भविष्य  में  इनकी  कीमत  और  कम  होने  की  आशा  है  ।

 और  नवीकरणीय  स्रोतों  के  प्रचुर  मात्रा  में  दोहन  करने  के  लिए
 संरचनात्मक  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  केन्द्र  में  एक
 विभाग  की  स्थापना  विशिष्ट  रूप  से  स्थापित  नोडल  विभागों/एजेंसियों  के  माध्यम  से  राज्य

 सरकारों  को  तथा  स्वयंसेवी  संस्थाभों  को  अपारम्परिक  ऊर्जा  उपयोग  के  विभिन्‍न  कायंक्रमों  में  शामिल
 प्रशिक्षण  कार्य  क्रम  क्षेत्रीय  कार्यालय/प्रबोधन  सैलों  की  औद्योगिक  अधसंरचना

 का  वित्तीय  संसाधन  उपलब्ध  होने  की  स्थिति  में  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  से उपभोक्ताओं  के

 साथ-साथ  विनिर्माताओं  को  कई  मामलों  में  आथिक  सहायता  देने  सहित  विभिन्न  राजस्व  एवं  वित्तीय

 प्रोत्साहन  देना  शामिल  है  ।  देश  में  इस  क्षेत्र  में  औद्योगिक  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से
 उदार  शर्ती  पर  ऋण  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  भारतीय  नवीकरणीय  ऊर्जा  विकास  एजेंसी  लिमिटेड
 की  स्थापना  भी  की  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तकनीकी  विकास  सहानिवेशालय  के  झ्स्तर्गत  प्रदूषण  नियम्लत्रणभ  उपकरण
 उचोग  के  लिए  पल

 8467.  भ्री  बालासाहिब  विशे  पाटिल  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  अन्तगंत  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण

 उुझयोग  के  लिए  एक  विकास  पैनल  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंज्ञालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 इंजीनियरी  उद्योग  महासंघ  ने  हाल  ही  में  तकनीकी  महानिदेशालय  को  लिखा  है  कि  उन्होंने  प्रदूषण

 रानी  व  नियंत्रण  उपकरण  निर्माताओं  के  लिए  एक  अलग  प्रभाग  स्थापित  कर  लिया  है  और  तकनीकी

 विकास  महानिदेशालय  में  निगरानी  व  नियंत्रण  उपकरण  उद्योग  का  एक  विकास  पैनल  स्थापित

 करने  के  लिए  भी  अनुरोध  किया  है  ।

 इंजीनियरी  उद्योग  महासंघ  द्वाण  सुझाए  गए  विचारार्थ  विषयों  का  प्रारूप  निम्न  प्रकार

 है  :--

 1.  उद्योग  की  वतंमान  स्थिति  और  स्वरूपों  पर  विचार  करना  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  क ेविकास

 कार्यक्रम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  उद्योग  के  विकासार्थ  उपायों  की  सिफारिश

 2.  प्रौद्योगिकी  के  वर्तमान  स्तर  का  मूल्यांकन  करना  तथा  इसे  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तरों  के  बराबर

 करते  के  लिए  उपायों  की  सिफारिश  करना  ।

 3.  प्रदूषण  निगरानी  व  नियंत्रण  उपकरण  उद्योग  की  आधुनिक  बनाने  के  लिए  भावी  संचालन
 :

 घर  ध्यान  केखित  करना  ।
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 4.  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  उपायों  की  रिफारिश

 5.  देश  में  उपलब्ध  अनुसंधान  व  विकास  संबंधी  विद्यमान  सुविधाओं  का  मूल्यांकन  करना  तथा
 प्रौद्योगिकी  के  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिए  आवश्यक  बातें  शामिल  करने  का  सुझाव
 देना  ।

 6.  उद्योग  के  विकास  से  संबंधित  किन्‍्हीं  अन्य  पहलुओं  पर  विचार  करना  ।

 ट्रेक्टर  के
 पुर्जीं  का  झ्ायात

 8468.  श्री  भद्गेश्वर  तांती  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्रेक्टरों  के  महत्वपूर्ण  पू्ों  के आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हो  रही  और

 क्या  ट्रैक्टरों  के  पुजों  का  आयात  पूर्णतया  बन्द  करने  के  लिए  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  में

 सुधार  करने  हेतु  कोई  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  स्‍्लोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सनी  एम०  :
 और  वर्ष  1986  और  1987  में  कुल  मिलाकर  696.47  लाख  रुपये  और  406.8  लाख
 रुपये  मूल्य  के  ट्रैक्टर  पुर्जों  क ेआयात  की  अनुमति  दी  गई  थी  जिसमें  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत
 आयात  की  गई  सामग्री  भी  सम्मिलित  ये  आयात  1986  और  1987  के  दौरान  देश  में  उत्पादित

 ट्रैक्टरों  के  कुल  मूल्य  का  क्रमशः  1.27  प्रतिशत  और  0.63  प्रतिशत  इसे  नग्रण्य  समझा
 जाता

 कोल  इण्डिया  लिसिटेड  हारा  ठेके  विये  जाना

 8469.  श्री  भव्नेश्वर  तांतो  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  केवलਂ  वर्तमान  कम्पनियों  को  ही  ठेके  देने  का  निर्णय  लिया

 है  नई  कम्पनियों  को

 यदि  तो  निविदा  आमंत्रित  करके  नई  कम्पनियों  को  इस  क्षेत्र  में  प्रवेश  की  अनुमति  न
 देने  के  क्या  कारण

 क्‍या  ठेका  देने  के लिए  निविदा  आमंत्रित  किये  जाते  और

 यदि  तो  इसके  विशिष्ट  विवरण  कया  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  तथा  संचार  मन्त्री  वसंत  :  से  कोल  इण्डिया  लि०  ने  केवल

 मौजूदा  पार्टियों  को  ही  ठेके  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  J
 सरकारी  उपक्रमों  पर  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  लोक  में  ईस्टने

 फील्ड्स  लि०  में  भारी  मिट्टी  हटाने  वाली  मशीनों  को  निजी  रूप  में  किराए  पर  लिए  जाने
 के  मामले  की  जांच  की  ।  सरकारी  उपक्रम  समिति  द्वारा  टिप्पणी  किये  जाने  तथा  उक्त  समिति  के

 नुसार  नियुक्त  किये  गये  एक  विशेषज्ञ  दल  की  सिफारिशों  के  बाद  1988  में  एक  निर्णय  लिया
 गया  कि  अगले  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  में  चरणवद्ध  रूप  में  मशीनोंਂ  को
 किराये  पर  लिए  जाने  की  प्रणाली  को  बन्द  कर  दिया  इस  अवस्था  ई०  को०  लि०  में

 मशीनेंਂ  किराये  पर  लिए  जाने  के  लिए  कोई  निविदाएं  आमन्त्रित  नहीं  की  जा  रही
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 हिमाचल  प्रदेश  में  द्रतंचार  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  लाइन
 कमंचारियों  की  कमी

 8470.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  में  दूरसंचार  परियोजनाओं  को  स्थापित  करने  तथा  उनका  रख-रखाव
 करने  वाले  लाइन  कमंचारियों  की  भारी  कमी

 यदि  हां  |  दूरसंचार  जबकि  भर्ती  पर  रोक  लगाई  गई  थी  की  स्थिति  के  अनुसार
 तत्कालीन  टेलीग्राफ  इंजीनियरिंग  की  प्रत्येक  सब-डिवीजन  में
 शियनों  और  नियमित  मजदूरों  की  संख्या  कितनी  थी  और  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  और
 टेलीफोन  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी

 की  स्थिति  के  अनुसार  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  टिलीफोन

 '

 केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उनमें  से  धरंशाला  और  मण्डी  टेलीफोन  इंजीनियरिंग  डियीजन  )
 प्रत्येक  में  इस  तारीख  को  तकनीशियनोरें  तथा  नियमित  मजदूरों  की  संख्या  कितती-कितनी

 और

 इनमें  से  प्रत्येक  श्रेणी  में  और  अधिक  कमंचारी  नियुक्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  ?  ॥

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्रो  वसरत  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 टेलोप्राफ  इंजीनियरिंग  डिबोशन  बनाना

 प्रो०  नारायण  चन्द्र  परशर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सातवीं  योजना  में  कोई  टेलीग्राफ  इंजीनियरिंग  डिवीजन  बनाये  गये

 यदि  तो  उनके  सकिलवार  नाम  क्‍या  व ेकिन-किन  तारीखों  को  बनाये  गये  हैं  तथा
 बनाये  जाने  के  समय  प्रत्येक  में  कायंभार  कितना

 क्‍या  ये  डिवीजन  बनाते  समय  पवंतीय  क्षेत्रों  और  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  में  स्थित  क्षेत्रों
 की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  गया

 यदि  तो  उनका  स्वरूप  और  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  बसंत  :  नहीं  ।

 से  उपयुक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 झलिल  हिमाचल  माइक़रोवेब  परियोजना  को  स्थापना

 8472.  प्रो०  नारायण  चना  परादार  :  क्‍या  संघार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  धर्मशाला  को  हमीरपुर-निहरी  तथा  शिमला  के  साथ  जोड़कर  अखिल
 हिमाचल  माइक्रोवेव  परियोजना  की  स्थापना  क ेलिए  परियोजना  को  मंजूरी  दी  गई  है  तथा  इसकी
 स्थापना  का  कायं  शुरू  कर  दिया  गया
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 यदि  तो  मंजूरी  किस  तारीख  को  दी  गई  तथा  इसफी  स्थापना  का  कार्य  किस  तारीख
 तक  शुरू  किये  जाने  तथा  किस  तारीख  तक  पूरा  किये  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  को  किस  तारीख  तक  स्वीकृति  दिये  जाने  की  सध्भावना  है
 और  इसे  चालू  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्नी  तथा  संचार  मस्त्री  वसम्त  :  सातवीं  योजना  अवधि  में  ऐसी  किसी
 परियोजना  का  प्रस्ताव  नहीं

 उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 मंडी  और  शिमला  पहले  से  ही  विश्वसनीय  यु  ०एच०एफ०|माइकोकेव
 संचारण  माध्यम  के  जरिये  जुड़े  हुए

 स्टोर  एबं  फारवड  टेलोप्राफ  प्रणाली  लागू  करना

 8473.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराद्वार  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  स्टोर  एवं  फारवड  टेलीग्राफ  श्रणात्री

 लागू  करने  के  बारे  में  26  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1403  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  हरियाणा  और  जम्मू  एवं  कश्मीर  राज्यों  में  स ेकिसी  राज्य
 में  तार  के  लाने  ले  जाने  में  होने  वाले  विलम्ब  को  कम  करने  और  उसका  शीघ्र  पारममन
 करने  के  लिए  एक  से  अधिक  स्थानों  पर  स्टोर  एवं  फारवर्ड  टेलीग्राफ  प्रणाली  भी  लागू  की  गई

 यदि  तो  इसके  लिए  चण्डीगढ़  और  जम्मू  के  अतिरिक्त  उपर्युक्त  उत्तर  में  दिए  गए
 किन-किन  केन्द्रों  का  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  हिमाचल  पंजाब  और  हरियाणा  में  किन-किन  केन्द्रों  पर  यह  प्रणाली
 वास्तविक  रूप  से  लागू  की  गई  है  और  यह  प्रणाली  किस  तारीख  से  लागू  की  गई  और

 यदि  तो  हिमाचल  पंजाब  और  हरियाणा  राज्यों  में  स्टोर  एवं  फारबर्ड  टेलीग्राफ
 प्रणाली  लागू  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्‍त्री  तथा  संचार  सन्त्रो  बसन्‍्त  :  और  हिमाकल
 हरियाणा  और  जम्मू  और  कश्मीर  राज्यों  के  अन्तर्गत  अम्बाला  और

 जम्मू  में  स्टोर  और  फारबवर्ड  तार  प्रणालियां  अभी  शुरू  की  जानी  चण्डीगढ़  और  जम्मू  के  अतिरिक्त
 शिमला  और  अम्बाला  ऐसे  स्टेशन  हैं  जिन्हें  स्टोर  और  फारकर्ड  तार  प्रणालियों  के  संस्थापन  के  लिए
 नियत  किया  गधा  है  ।

 ये  प्रणालियां  अभी  शुरू  की  जानी  हैं  ।

 हिमाचल  पंजाब  और  हरियाणा  राज्यों  को  एस०  एफ०  टी०  प्रणालियों  को  शरू
 करने  की  दृष्टि  से  शामिल  किया  गया  है  और  इनके  लिए  प्राक्कलन  की  मंजूरी  दे  दी  गई  इन्हें  प्राप्त
 करने  के  लिए  आदेश  जारी  करने  की  प्रक्रिया  चल  रही  है  :

 है

 हायाधाट  में  टेलोफोन  कनेक्दानों  के  लिए  ध्रावेदन-पत्र

 8474.  श्री  रास  मगत  पासवान  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बिहार  के  दरभंगा  जिले  में  हायाघाट  में  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  क ेलिए  अब  तक  कितने

 आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए

 अब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  और

 आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  दिये  जायेंगे  ?

 ऊर्चा  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्रो  बसन्‍त  :  केवल  एक  |

 और  एक  टेलीफोन  कनेक्शन  ऐसे  स्थान  पर  प्रदान  किया  जा  सकता  है  जब  वहां
 का  टेलीफोन  एब्सचेंज  काम  कर  रहा  हो  ।  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  न्यूनतम  दत्त  मांग  के  आधार  पर
 स्थापित  किया  जाता  मुख्यतः  ग्रामीण/पिछले  इलाकों  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  9 लाइनों  के  कम

 क्षमता  वाले  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  खोलने  के  बारे  में  नीति  यह  है  कि  वहां  पर  कम  से  कम  5  दत्त
 कनेकशनों  की  रजिस्ट्री  मांग  होनी

 क्योंकि  न्यूनतम  5  कनेक्शनों  की  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  इसलिए  फिलहाल  टेलीफोन  एक्सचेंज
 प्रदान  महीं  किया  जा  सकता  ।

 रुग्ग  ब्लौद्योगिक  यूमिटों  को  बन्द  करने  का  सुझाव

 8475.  श्री  पो०  एम्र०  सईद  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  जो  रुप्ण  औद्योगिक  यूनिटों  को  बन्द  करने  की  भ्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के
 बारे  में  सुझाव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 शग्ण  औद्योगिक  एककों  को  बन्द  करने  के  लिए  कार्यविधि  के  सरलीकरण  के  सम्बन्ध  में  इस  मन्त्रालय
 को  कोई  सुझाव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 केरल  फिल्म  विकास  निगम  हारा  विचार  गोष्ठो  का  ध्रायोजन

 8476.  डा०  चसरा  शेखर  त्रिपाठी  :  कया  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  केरल  फिल्म  विकास  निगम  ने  भारत  में  फिल्‍मों  के  निर्माण  और  तत्सम्बन्धी  सरकारी
 नीति  के  बारे  में  इस  वर्ष  एक  विचार  गोध्ठी  आयोजित  की

 यदि  तो  उक्त  विचारगोष्ठी  में  क्या  निर्णय  लिए

 कया  इस  विचार  गोष्ठी  में  यह  भी  कहा  गया  था  कि  भारत  में  फिल्मों  का  निर्माण  करना
 कठिन  हो  और

 *

 (%)  यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  होर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  केरल

 26  1988

 राज्य  फिल्‍म  विकास  निगम  द्वारा  17-18  1988  को  त्रिवेन्द्रम  में  पालिसी  एण्ड
 मिक्स  आफ  फिल्म  प्रोडक्शन  इन  इण्डियाਂ  पर  एक  दो-दिवसीय  गोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया  था  ।

 गोष्ठी  में  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  इस  प्रकार  थी  :---

 (1)  फिल्म  उद्योग  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  दी  जानी  चाहिए  ।

 (2)  भारत  सरकार  को  राष्ट्रीय  फिल्म  नीति  बनानी  चाहिए  ।

 (3)  फिल्‍म  उद्योग  एक  उद्योग  की  विधा  प्राप्त  कर  इसके  लिए  1951  की  फिल्म
 जांच  समिति  या  कुछ  निकायों  द्वारा  की  गई  अनुशंसा  के  अनुसार  फिल्म  उद्योग
 के  परामश  से  फिल्‍म  परिषद  की  लाइन  पर  एक  निकाय  शीघ्र  स्थापित  किया
 जाना  चाहिए  |

 सिनेमा  मुख्यतया  समवर्ती  सूची  में  होना  चाहिए  और  जहां  तक  क्षेत्रीय  फिल्मों  तथा
 क्षेत्रीय  समस्याओं  का  सम्बन्ध  इन्हें  राज्य  सूची  में  शामिल  किया  जाना
 चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  को  फिल्म  उद्योग  को  विभिन्‍न  समस्याओं  के  बारे  में
 तथ्य  तथा  आंकड़े  देने  हेतु  अनुसंधान  तथा  सांख्यकोय  विभाग  की  स्थ।पना  करने
 की  जिम्मेदारी  हाथ  में  लेनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  के  विभाग  को  विश्व  भर  के
 सिनेमा  में  नवीनतम  तकनीकी  विकासों  पर  तथा  भारतीय  स्थितियों  के  लिए
 प्रौद्योगिकी  तथा  उपकरण  के  निर्माण  के  बारे  में  अनुसंधाम  को  हाथ  में  लेना
 चाहिए  ।

 गोष्ठी  में  यह  नहीं  कहा  गया  था  कि  भारत  में  फिल्मों  का  निर्माण  करना  कठिन  हो
 जायेगा  ।  गोष्ठी  में  उद्योग  द्वारा  सामना  की  जा  रही  विभिन्‍न  समस्याओं  पर  प्रकाश  डाला  गया  था  तथा
 उन  पर  काब  पाने  के  लिए  उपाय  सुझाए  गये  थे  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उद्योगों  पर  नियंत्रण

 8477.  डा०  चखस्र  शेखर  त़िपाठो  :  क्‍या  उन्योग  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  का  उद्योगों  पर  कम  नियंत्रण  रखने  का  विचार

 यदि  तो  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निणंय  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विसाग  में  राज्य  मंत्री  (  भौ  एम०  :  से
 सरकार  की  नीति  यह  रही  है  कि  औद्योगिक  विकास  की  द्वुत  गति  को  बढ़ावा  देने  हेतु  जहां  भी  संभव

 हो  सके  नियंत्रणों  को ढीला  किया  इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  समय-समय  पर
 ओऔद्योगिक  लाइसेंसीकरण  नीति  को  उदार  बनाने  हेतु  अनेक  उपाय  घोषित  किये  इनमें  निम्नलिखित
 सम्मिलित  हैं  --  अनेक  उद्योगों  को  लाइसेंस  मुक्त  करना  तथा  उनका  सीमा  विस्तार  कुछ  उद्योगों
 के  मामले  में  विगत  समय  में  किये  गये  उत्पादन  और  परिचालन  के  न्यूनतम  आधिक  माप  के  अनुसार
 क्षमता  का  पुन  निर्धारण  विद्यमान  अधिष्ठापित  क्षमता  से  ही  अधिकतम  उत्पादन  प्राप्स  करने  को
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 बढ़ावा  देने  हेतु  नयी  योजना  लागू  अनेक  उद्योगों  के  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  से  छूट  आधुनिक  तकनोलोजी  को  प्रचलित  क  ना  तथा  इसके  लिए  विदेशी
 वित्तीय  एवं  तकनीकी  सहयोग  को  प्रोत्साहित  करना  |

 इसके  अलावा  जहां  कहीं  संभव  हो  सके  वहां  औद्योगिक  लाइसेंसोकरण  प्रणाली  की  नीति  और
 प्रक्रिया  को  सुप्रवाही  बनाने  हेतु  भी  का्यंवाही  की  जा  रही

 श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  मजदूरी  को  उत्पादकता  से  जोड़ता  ॥

 8478.  डा०  चतर  शेक्षर  त्रिपाठी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  औद्योगिक  क्षेत्र  में  मजदूरी  को  उत्पादकता  से  जोड़ने  का

 विचार

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निणंय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  मजूरी  समझोतों
 के  लिये  परिनिश्च्िस  नीति  के  अनुसार  मजूरी  वृद्धि  की  अधिकांश  राशि  उत्पादकता  में  हुई  वृद्धि  तथा
 लागत  घटाने  के  अन्य  उपायों  में  खपा  दी  जानी  चाहिए  और  इस  शत  को  पूरा  करने  के  लिये  मजूरी
 परिशोधन के  प्रस्तावों  में  विशिष्ट  उपाय  एवं  समय-बद्ध  कार्य  क्रम  निहित  होने  चाहिएं  ।

 किराये  के  मवनों  में  जल  रहे  सरकारो  क्षेत्र  के उपक्रम

 [  प्रमुष।द  ]

 8479.  *गी  बी०  एस०  विज्लय  राघवन  :  क्‍या  उच्चोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  क ेकिन-किन  उपक्रमों  के  कार्यालय  दिल्ली  में  किराये  के  भवनों  में  स्थित

 इनमें  से  प्रत्येक  कार्यालय  द्वारा  कितना  मासिक  किराया  अदा  किया  जा  रहा

 क्‍या  दिल्‍ली  में  काम  कर  रहे  कार्यालयों  की  संख्या  में  कमी  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्नो  जे०  बेंगल  :  से  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उसे
 एकत्रित  किया  जा  रहा  है और  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 कर्माटक  में  मारतीय  तेल  निगम  को  भंडारण  क्षमता

 8480.  श्री  एच०  एन०  नरजे  गोड़ा  :  क्या  पेट्रोलियम  प्रोर  प्राकृतिक  धेस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  तेल  निगम  का  कर्नाटक  स्थित  अपने  सभी  डिपुओं  में  विभिन्न  पेट्रोलियम
 उत्पादन  की  भंडारण  क्षमता  को  वर्ष  1990  तक  80,000  किलोलीटर  तक  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  भारतीय  तेल  निग्रम  ने  इस  बारे  में  कोई  योजना  बनाई
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 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बात  क्या

 eq)  क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  कर्नाटक  के  लिए  खाना  पकाने  की  गैस  के  कोटे  में  वृद्धि  की

 और

 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गंस  मग्जालय  सें  उप  मन्त्री  रफोक  :  से

 इंडियन  ऑयल  कारपोरेशन  ने  कर्नाटक  में  अपने  7  डिपुओं  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  भंडारण  क्षमता  को
 लगभग  61,200  किलोमीटर  और  बढ़ाने  के  लिए  योजनाएं  तैयार  की  इस  कायं  को  1991-92  तक

 पूरा  कर  लिये  जाने  की  संभावना

 और  हालांकि  कर्नाटक  सहित  किसी  भी  राज्य  के  लिए  इस  समय  एल०  पी०  जी०
 का  निर्धारित  कोटा  नहीं

 है  फिर  भी  वर्तमान  और  नये  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकता  को  आमतौर  पर

 पुरा  किया  जाता  है  बशर्ते  इस  उत्पाद  की  उपलब्धता  हो  ।

 पूर्वी  राज्यों  का  श्रौद्योगिक  विकास

 848  शो  एच  ०  एन०  नन्‍्जे  गौड़ा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  पूर्वी  राज्यों  में  स्थानीय  प्राकृतिक  संसाधनों  पर  आधारित  उद्योत्रों
 फे  औद्योगिक  विकास  के  लिए  सभी  संभव  सहायता  देने  का  आश्वासन  दिया

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  औद्योगिक  विकास  की  समस्याओं  पर  उस  क्षेत्र  क ेअधिकारियीं
 से  बातचीत  की

 1988  के  दौरान  इम्फाल  में  केन्द्रीय  सरकार  ओर  वित्तीय  संस्थाओं  के
 साथ  हुए  सम्मेलन  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 क्या  इससे  उक्त  राज्यों  में  औद्योगिक  स्थिति  में  सुधार  होगा  ?

 उद्योग  मन्व्ालय  में  प्रोश्लोगिक  विकास  विमाण  में  राज्य  सन्त्री  एम०  :
 से  सरकार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेविकास  को  बहुत  महत्व  देती  है  ।  इस  क्षेत्र  में  औद्योगिक  विकास

 की  समस्थाओं  पर  विचार-विमर्श  करने  की  दृष्टि  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  तथा  सिक्किम  के  मुख्य  भन्त्रियों  और
 उद्योग  मन्त्रियों  क ेबीच  इम्फाल  में  13-2-1988  को  एक  बैठक  आयोजित  की  गयी  थी  ।  इस  बैठक
 उक्त  क्षेत्र  की  राज्य  सरकारों  से  उद्योयों  को  बढ़ावा  देने  के  सम्बन्ध  में  विशेषकर  लघु  और  कुटीर  क्षेत्र  में
 सम्मिलित  प्रयास  करने  का  आग्रह  किया  गया  था  और  उन्हें  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  केन्द्र  सरकार

 उन्हें  इस  दिशा  में  हर  सम्भव  मदद  करने  के  प्रयास  यह  आशा  की  जाती  है  कि  इन  प्रयासों  के
 फलस्वरूप  औद्योगिक  वातावरण  में  सुधार  होगा  और  इस  क्षेत्र  के विकास  में  गतिशीलता  आयेगी  ।

 केरल  के  इदुक्को  भौर  पतनमतिट्‌टा  जिलों  के  इलोफोन

 एक्सचेंजों  थें  परिवतंन  करना

 8482.  प्रो०  पो०  जै०  कुरि  घन  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1988-89  के  दौरान  केरल  के  इृदुक्की  और  पतनमतिट्टा  जिलों  में  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  और  उन्हें  स्वचालित/इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
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 इस  कार्य  के  लिए.कितनी  धनराशि  आबंठित  की  गथी  है  ?

 ऊर्जा  संत्री  तथा  संचार  संत्रो  क़ुसंत  :  जी  वर्ष  1988-89  के  दौरान  इदुक्की
 जिले  के  11  एक्सचेंज  और  पथनमथिट्टा  जिले  के  5  एक्स  चेंजों  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  बशर्तें  कि
 उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।  1988-89  9  के  दौरान  उपर्युक्त  जिलों  में  किसी  भी  एक्सचेंज  को  स्वचालित  करते
 अथवा  इलैक्ट्रोनिक  एक्सचेंल  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ब्यौरा  संलग्न  बिवरण  में  दिया  गया

 संसद  द्वारा  वर्ष  1988-89  के  बजट  का  अनुमोदन  किया  जाना

 बिवरण

 (1)  इदुक्की  जिले  में  विस्तार  के  लिए  प्रस्तावित  एक्सचेंज
 ५  अऔिन  +--..+-+-  ा//"णथ  खक्खेकऑचच  खत  Redo | एक्सचेंज का नाम

 एक्सचेंज  का  नाम  किस्म  प्रस्तावित  बिस्तार
 ाणणा  लाआअपअईीईएणएणथए४/४क्‍स्‍क्‍इस्‍/४८स्‍फ--+--+----  --

 काट्ूपाना 3200---300 2 कल्लर मेबस-ाा 45---90 3 वेलाथवाल भ 35-..45 4. अनचिरी भ 45-..90 5. मिरका सूरी ५) 25-45 6 अनाविलासम कि 35.....45 7 चित्रापूरनी हि 35--45 8. अरीकुक्षा कि 45--90 9. चेलाचुवादू न 25. 45 पारथोड़ी नि अनाकारा कि 35-45 परथभमधथिट्टा जिले में विस्तार के लिए प्रस्तावित एक्सचेंज रानी 300---400 2 कुम्बानद 200-- 600 3. मुरिजाकल । 45-90 4 मलायालापुझा | 70--90 5 जुंगापारा नर केरल में टेलीफोन शक्सलेंजों में श्रुप अार्थालन सुविया 8483, प्रो० पो० जे० कुरियतन : क्‍या संचार मंत्री यह कशामे की कृपा करेंगे कि :



 उत्तर  26  1988

 केरल  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  ग्रप  डायलिग  सुविधाओं  की  अभी  तक  व्यवस्था

 नहीं  की  गई

 कया  इस  वर्ष  सभी  बकाया  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  इस  सुविधा  की  व्यवस्था  करने  का

 विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  तथा  संचार  संत्रो  बसन्‍्त  :  से  केरल  में  621  एक्सचेंज
 इनमें  से  432  एक्सचेंजों  में  ग्रुप  डायलिग  सुविधा  उपलब्ध  बाकी  189  एक्सचेंजों  में  ग्रुप  डायलिग

 सुविधा  नहीं  ग्रुप  डायलिग  सुविधा  77  और  एक्सचेंजों  के  लिए  अनुमोदित  की  गई  इसे  स्विचिंग
 और  पारेषण  उपस्करों  की  उपलब्धता  के  अधीन  क्रमिक  रूप  से  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ।

 दृरदशंन  के  रिले  सिस्टम  में  परिवतंन  करना

 8484.  भी  थो०  तुलसोराम  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदशन  के  प्रातः:कालीन  और  सायंकालीन  कार्यक्रमों  के  रिले  सिस्टम  में  परिवर्तन
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  ताकि  विद्यार्थी  अपना  समय  पढ़ाई  में  लगा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ज्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  एचथ०  के०  एल०  :  से
 दूरदर्शन  के  का  क्रम  विद्यारथियों  सहित  विभिन्‍न  वर्गों  के  दर्शकों  की  आवश्यकताओं  की  पूति  करने

 के  लिए  होते  केवल  एक  वर्ग  के  दशकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दूरदर्शन  के  कार्यक्रमों  के  टेलीकास्ट
 समय  में  कोई  परिवर्तन  करना  सम्भव  नहीं  दर्शंकों  से  कार्यक्रमों  को  अपनी  सुविधा  के  अनसार
 देखने  की  अपेक्षा  की  जाती

 धा  प्र  प्रदेदा  में  प्रनुसूचित  जातियों  ग्रवुसचित  जनजातियों  भौर  पिछड़े  बर्गों  के  लोगों  को
 खाना  पकाने  को  गेस  की  एजेन्सियां  हझ्ाथंटित  करमा

 8485.  भी  थी०  तुलसीराम  :  क्‍या  पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  में  उन  नगरों  और  शहरों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  खाना  पकाने  की  गैस
 की  एजेंसियां  आबंटित  की  गई

 उन  नगरों  और  शहरों  के  नाम  कया  हैं  जहां  आगामी  दो  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  एजेंसियां
 आबंटित  किये  जाने  की  संभावना  है

 इस  प्रकार  के  आबंटन  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई/अपनाने  का  विचार

 क्या  इस  प्रकार  के  आबंटन  का  कोटा  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 1142



 6  1910  लिखित  उत्तर
 +  -  -  सरककन्‍ममःमकमन

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  उप  संत्री  रफोक  :  ओर
 आंध्र  प्रदेश  के  उन  कस्बों/शहरों  के  नाम  जहां  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुसूचित  जाति/जनजाति
 के  व्यक्तियों  को एल०पी०जी  ०  वितरणशिपें  दी  गई  हैं  तथा  उन  शहरों  के  नाम  जहां  1987-88  7-88  की
 णन  योजना  तक  कवर  किये  गये  स्थानों  पर  ऐसी  वितरणणिपें  स्थापित  करने  की  संभावनायें  इस
 प्रकार  हैं  :---

 उन  शहरों/कस्बों  के  नाम  जहां  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  एल०पी०जी०  वितरणशिपें  अलाट
 की  गई  हैं

 1.  सिद्दीपेट

 .  पालकोंडा

 .  विशाखापटनम

 .  कोटावल्सा

 पुटूर

 सूयपिट

 .  सुरंगावरा  पुकोटा

 .  हैदराबाद/सिकन्दराबाद  (2

 .  पुनर्गौंतूर

 10.  रायदुगे

 11.  सिरसिला

 12.  भौंगिर

 13.  पालमनेर

 छू

 600

 च्यच

 3

 ७७

 +

 (५४

 >>

 उन  अदिलाबाद

 उन  शहरों/कस्बों  के  नाम  जहां  1987-88  की  विपणन  योजना  तक  एल०पी०जी०  वितरणणिपें
 स्थापित  करने  की  संभावना  -

 1.  बिकाराबाद  7.  पैडपल्ली

 2.  विजयवाड़ा  8.  त्रिचूर

 3.  नालगौंडा  9.  अवानीगाडा

 4.  कोयलागुडम  10.  गोपालपटनम

 5.  नेलौर  11.  हैदराबाद--ए

 6.  हैदराबाद  12.  हैदराबाद--..सी

 पिछड़े  वर्गों  के लिए  कोई  अलग  से  आरक्षण  नहीं  है  इसलिए  इनके  अलग  से  आंकड़े  नहीं  रखे
 जाते  ।
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 अनुसूचित  जाति/जनजाति  श्रेणी  के  अन्तगंत  एल०पी०जी०  वितरणशिपों  की  अलाटमेंट
 के  लिए  अपनायी  जाने  वाली  प्रक्रिया  वही  है  जो  अन्य  श्रेणियों  के  लिये  इसमें  पात्र  व्यक्तियों  से
 दन  आमंत्रित  करने  के  लिए  विज्ञापन  तेल  चयन  बोर्ड  अध्यक्ष  उच्च  न्यायालय  का  सेवा

 निवुत्त  न्यायाधीश  होता  इंटरव्यू  लेता  तथा  चयन  बोर्ड  द्वारा  तैयार  किये  गये  नामों  के  पैनल  के
 आधार  पर  संबंधित  तेल  कम्पनी  द्वारा  नियुक्ति  शामिल

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  की  श्रेणी  क ेलिए  वतंमान  25%  के  आरक्षण  को  बढ़ाने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वर्तमान  आरक्षण  पर्याप्त  समझा  गया  है  ।

 एस०टी०डी०  की  कालों  को  समय-सोमा  में  वद्धि  करना

 8486.  भ्रो  बो०  तुलसी  राम  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  एस०  टी०डी०  कालों  की  समय-सीमा  में  वृद्धि  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार
 कर  रही

 |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसमें  कितनी  वृद्धि  की  और

 जनता  के  लिए  यह  सुविधा  कितनी  उपयोगी  होगी  और  इससे  सरकारी  राजस्व  पर  कितना
 प्रभाव  पड़ेगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संचार  सनन्‍्त्री  बसन्‍त  साठे  )  :

 इस  समय  लागू  आधी  दर  के  बजाय  2200  बजे  से  0600  बजे  के  वीच  सामान्य  दर  का

 लगभग  1/3  दर  पर  एस०टी०डी०  कालों  का  प्रभार  वसूल  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा

 रही

 इस  अवधि  के  एस०टी०डी०  परियात  कम  होने  के  कारण  यह  संभावना  होती  है
 कि  उपभोक्ता  एस  ०टी०डी०  का  अधि  प्रयोग  करेंगे  जिससे  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  हो

 खुले  मुहाने  से  खनन  के  सम्बन्ध  में  उच्च  स्तरोय  बठक

 8487.  क्री  बो०  तुलसी  राम  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  हाल  ही  में  खुले  मुहाने  से  खनन  के  सम्बन्ध  में  एक  उच्च  स्तरीय  बेठक  आयोजित

 की  गई

 यदि  तो  ड्िलिंग  तथा  विस्फोट  सम्बन्धी  लागत  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  खुले

 मुहाने
 से  खनन  के  प्रमुख  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  कया  ह ैतथा  उसके  क्या  परिणाम

 आंध्र  प्रदेश  में  इन  प्रमुख  क्षेत्रों  क ेनाम  क्या  हैं  तथा  इसके  लिए  कौन  सी  प्रौद्योगिकी
 लब्ध  की  और

 राज्यों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  नई  प्रणाली  से  किस  सीमा  तक
 बिजली  का  अधिक  उत्पादन  किया  जा  सकेगा  !
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 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  बसन्‍्त  :  से  खानों  में

 तम  विखण्डन-ड्रिलिंग  और  विस्फोट  के  परिमापਂ  विषय  पर  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन

 संस्थान  रांची  में  हाल  ही  में  एक  व्कशाप  इस  वर्कशाप  में  कोयला  खानों  में  ड्रिलिग  तथा

 विस्फोट  और  उनके  निष्पादन  में  सुधार  के  पहलुओं  पर  विचार-विमर्श  हुआ  ।  अनुसंधान  और  विकास
 क्रियाकलापों  के  कुछ  प्रमुख  क्षेत्रों  का भी  सुझाव  दिया

 दक्षिणी  क्षेत्र  मे ंकोयले  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी
 जो  आंध्र  प्रदेश  में  खनन-क्रियाकलाप  कर  रही  नई  कोयला  खनन  परियोजनाएं  शुरू  की

 ओपेनकास्ट  खानों  में  से  एक  ओपेनकास्ट  खान  में  अर्थात  रामागुंडम  में  जो  रामागुंडम
 सुपर  ताप  बिजली  केन्द्र  से  संयोजित  इनपिट  क्रेशरों  तथा  कन्वेयरों  का  इस्तेमाल  करके  भारत  में

 पहली  बार  एक  नई  प्रौद्योगिकी  की  शुरुआत  की  जाएगी  ।

 वर्ष  1994-95  में  सिग्ररेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  में  कोयला  उत्पादन  16.41  मिलियन  टन
 के  वरतंमान  स्तर  से  बढ़कर  33.70  मि०  टन  तक  पहुंच  जाने  की  आशा  कोयला  उत्पादन  की  इस

 वृद्धि  से  दक्षिणी  राज्यों  में  कोयले  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 मारुति  उद्योग  लिसिटेड  में  सुझ्युको  के  शेयर

 8488.  डा०  ए०  के०  पटेल  है|
 »  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शो  सी०  जंगा  रेड्डी  |

 क्‍या  जापान  की  आटोमोबाइल  फर्म  सुजुकी  ने  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  में  अपने  इक्विटी
 शेयर  26  प्रतिशत  से  40  प्रतिशत  बढ़ाने  के  लिए  आवेदन  किया

 क्‍या  सरकार  का  किसी  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  फर्म  को  शेयर  स्थानांतरित  करने  का  बिचार
 है  जिसके  परिणामस्वरूप  बड़ी  मात्रा  में  लाभ  स्थायी  आधार  पर  बाहर

 चालू  और  अगले  दो  वर्षों  में  यदि  अनुरोध  स्वीकार  किया  जाता  है  तो  कितना  लाभ  बाहर
 जाने  का  अनुमान  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  कया  है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :

 संयुक्त  उद्यम  करार  की  शर्तों  के अनुसार  सुजुकी  मोटर  कम्पनी  लिमिटेड  ने  मारुति
 उद्योग  लिमिटेड  में  अपनी  इक्विटी  को  बढ़ाकर  40%  करने  के  अपने  विकल्प  का  प्रयोग  किया  है  ।

 सुजुकी  मोटर  कम्पनी  लिमिटेड  को  भेजी  जाने  वाली  अनुमानित  राशि  घोषित  लाभांश
 की  राशि  पर  निर्भर  करेगी  ।  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  अब  तक  कोई  लाभांश  घोषित  नहीं  किया

 विदेशी  इक्विटी  हिस्सेदारी  फैरा  के  प्रावधानों  की  शर्तों  के  अनुसार

 उत्तर  प्रदेश  के  फेजाबाद  जिले  में  टांडा  श्रथवा  झकबरपुर  में

 दूरदर्शन  रिले  केस  को  स्थापना

 8489.  भो  राम  ध्यारे  सुमन  :  क्‍या  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 113



 लिखित  उत्तर  26  1988

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  फैजाबाद  जिले  में  एक  दूरदशंन  रिले  केन्द्र

 यदि  तो  इसका  प्रसारण  क्षेत्र  कितना  जिले  के  कितने  भाग  को  इस  सुविधा  का

 लाभ  प्राप्त  ह ैऔर  कितना  भाग  प्रसारण  के  अःतगंत  नहीं  भाता

 क्या  सरकार  का  फंजाबाद  जिले  के  टांडा  अथवा  अकबरपुर  में  दूरदशंन  रिले  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 है

 और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  ध्ौर  प्रसारण  मंत्री  एच०  एल०  :

 और  इस  सभय  फैजाबाद  जिले  के  मुख्यालय  नगर  में  अल्प  शक्ति  (100  का

 एक  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  कार्य  कर  रहा  है  जिसकी  सेवा  परिधि  लगभग  25  किलोमीटर

 और  समूचा  फंजाबाद  जिला  लखनऊ  और  गोरखपुर  के  उच्च  शक्ति  के  ट्रांसमीटर
 तथा  फैजाबाद  के  अल्प  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  की  सेवा  परिधि  के  अन्दर  आता  है  ।  मध्यवर्ती  दूरी
 के  टांडा  और  अकबरपुर  सहित  जिले  के  कई  भागों  में  पहुंचने  वाले  टी-वी०  सिगनल  कमजोर

 सीमित  साधनों  क ेकारण  इस  जिले  में  दूरदर्शन  सेवा  को  सुदृढ़  करने  की  सातवीं  योजना  में  कोई
 स्कीम  नहीं

 कर्नाटक  में  बिजलो  को  बचत

 ]

 8490,  डा०  थो०  बेंकटेदा  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  को  कर्नाटक  में  बिज्ञली  की  बचत  करने  की

 संभावना  का  पता  लगाने  का  निर्देश  दिया  और

 यदि  तो  उक्त  निगम  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  की  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्यत  विमाग  में  राज्य  मंत्नो  सुशोला  :  ग्राम

 विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  1985-86  के  दौरान  कर्नाटक  सहित  6  राज्यों  में  पाइलट  अध्ययन  के  रूप  में
 सीमित  स्तर  पर  पम्पसंटों  में  ऊर्जा  के  संरक्षण  तथा  नेटवर्क  में  ऊर्जा  के  संरक्षण  सम्बन्धी  एक  कायेक्रम
 कार्यान्वित  किया  गया  सरकार  द्वारा  2.5  करोड़  रुपये  ऋण  के  रूप  में  प्रदान  किये  गये  थे  जिन्हें
 बाद  में  परियोजनाओं  के  सफलतापूर्वक  पूरा  हो  जाने  पर  अनुदान  सहायता  के  रूप  भें  बदल  दिया  गया  ।

 इस  परियोजना  के  कर्नाटक  में  विद्यमान  56  25  पम्पसंटों  में  सुधार  करने  संबंधी
 एक  परियोजना  कार्यान्वित  की  गई  थी  और  इसके  फलस्वरूप  पानी  की  समान  मात्रा  निकालने  में  लगभग

 28%  ऊर्जा  की  बचत  हुई  ।  |

 कम  टिक  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  ऋण

 8491.  डा०  बो०  बेंकटैदा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  कर्नाटक  राज्य  बिजली
 बोर्ड  को  कोई  ऋण  मंजूर  किया  और

 याद  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  सुशोला  :  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राजस्थान  में  श्ौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिले

 8492.  प्रो०  सिमंला  कुमारी  शक्‍्तावत  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  8-89  के  दौरान  राजस्थान  के  कितने  जिलों  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा
 घोषिग  किये  जाने  की  संभावना

 चित्तौड़गढ़  जिले  को  अब  तक  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  जिला  घोषित  न  करने  के  क्‍या

 कारण  और

 चित्तौड़गढ़  को कब  तक  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  जिला  घोषित  किये  जाने  की  संभावना

 उद्योग  मंत्र,लय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 1.4.1983  से  लागू  पिछड़े  जिलों  के  वर्भीकरण  के  राजस्थान  के  16  जिलों  को  पिछड़ा

 हुआ  माना  गया

 और  योजना  आयोग  द्वारा  1968  में  वित्तीय  संस्थानों  और  राज्य  सरकारों  के
 साथ  परामर्श  करके  जो  मानदन्ड  निर्धारित  किये  गये  उनके  चित्तोड़ग  ढ़  जिला  औद्योगिक
 रूप  से  पिछड़ा  जिला  घोषित  किए  जाने  योग्य  नहीं  पाया  गया  ।

 टाइटेनियम  डाइश्रौक्साइड  का  उत्पादन

 [  ध्रनुबाव  ]

 8493.  भ्री  एन०  डेनिस  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  टाइटेनियम  डाइओक्साइड  के  राज्यवार  कितने  कारखाने  हैं  और  वे  कहां-कहां
 स्थित

 क्या  देश  में  निमित  टाइटेनियम  डाइभोक्‍्साइड  आवश्यकता  को  पूरा  करता

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  अधिक  टाइटेनियम  डाइओक्साइड  के  कारबने  स्थापित  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उच्चुग  मन्त्री  जे०  बेंगल  :  देश  में  टिटेनियम  डाइआब्साइड  का  विनिर्माण
 करने  वाले  केवल  दो  एकक  हैं  अर्थात्‌  मैं  ०  केरल  मिनरल्स  एण्ड  मैटल्स  लि०  और  मै  ०  ट्रावनको  र  टिटेनियम

 प्रोडक्ट्स  लि०  ये  दोनों  एकक  केरल  में  क्रमशः  त्रिवेंद्रम  और  क्विलोन  में  स्थित

 नहीं  ।

 और  देश  में  टिटेनियम  डाइ  आक्साइड  संयंत्र  स्थापित  करने  का  सरकार  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  स्वदेशी  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  स ेसरकार  ने  टिटेनियम  डाइअक्साइड  के

 विनिर्माण  को  पहले  ही  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया
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 ee  जज  फ  फऊ  फआ  फ$फ  ७  0  ृउउ  0  स्‍उउ  केरल में एस० ato Fo सुविधा  नइझक----फनसफफफफउफफउ

 केरल  में  एस०  टो०  डी०  सुविधा

 8495,  श्री  वककम  पृरधोत्तमन  :  क्‍या  क्षंचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केरल  के  कुछ  नगरों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  प्रस्ताव  सरकार  के

 पास  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 सिन-किन  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  का  विचार  है  तथा  वर्ष  1988-89  में  किन-किन

 नगरों  में  एस  ०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  कर  दी  और

 इनके  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  संबार  मन्श्री  बसन्‍्त  :

 और  वर्ष  1988-89  के  दोरान  केरल  में  निम्नलिखित  स्थानों  को  एस०  टी०  डी०

 सुविधा  सुलभ  कराने  का  प्रस्ताव

 कांजी  कोलेनचे

 शोरानुर  और  बड़क्कनचेरी  ।

 1989  तक  ।  यह  उपस्करों  के  समय  पर  उपलब्ध  कराए  जाने  पर  निर्भर

 खाड़ो  के  देशों  में  मलयालियों  के  लिए  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 849  5.  श्रो  बक्कम  पुरषोत्तमन  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  खाड़ी  के  देशों  में  काम  करने  वाले  मलयालियों  के  लिए  केरल  से  आकाशवाणी  के
 किसी  स्टेशन  से  विशेष  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  का  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  सन्त्रो  तथा  सूचना  प्लोर  प्रसारण  सम्त्री  के०  एल०  :
 और  सातवीं  योजना  में  पर्णरूपेण  खड़ी  सेवा  शुरू  की  जा  रही  है  और  तकनीकी
 तथा  अन्य  विचारों  से  स्टूडियो  को  बम्बई  में  और  ट्रांसमीटर  को  पणजी  में  स्थित  किया  इस  सेवा
 में  हिन्दी  और  अरबी  में  कार्यक्रम  होंगे  और  इनको  सऊदी  संयुक्त  अरब

 जोडेन  और  ईरान  तथा  ईराक  क॑  भागों  को  निदेशित  किया

 सोषियत  संघ  द्वारा  खंमात  को  खाड़ो  झोर  काबेरो  में  भू-बेघन  कार्य  करना

 8496.  धोमतो  बसबराजेश्बरी  :  कया  पेट्रोलियम  झोर  प्र।कृतिक  गस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  हे

 क्‍या  सोवियत  संध  खंभात  की  खाड़ी  कावेरी  में  दूसरे  प॑रामी  ट्रिक  कुएं  में  भू-बेधन  कार्य
 आरम्भ  करने  पर  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 इन  कुओं  का  भू-वेधन  कार्य  कब  तक  आरम्भ  कर  दिया  और

 इससे  भारत  को  कितना  लाभ  मिलेगा  ?
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 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  उप-प्ंथी  रफोक  :  से
 कंम्बे  और  कावेरी  बेसिन  में  गहन  एकीकृत  अन्वेषण  के  वतंमान  ठेकों  के  अन्तगंत  उत्तरी  कैम्बे  बेसिन
 में  दूसरा  पैरामी  ट्रिक  कुंआ  5  1988  को  खोदा  गया  ओर  कावेरी  बेसिन  में  दूसरा  पैरामीट्रिक  कुंआ
 शीघ्र  खौदे  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 उप-भूतल  की  भूमिगत  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  पैशामीट्रिक  कुंए  खोदे  जाते  हैं
 जिनका  प्रयोग  अन्वेषण  का  निर्णय  लेने  के  लिए  किया  जाता

 गेस  पाहप  लाइनें  बिछाने  के  लिए  विश्व  बेंक  हारा  सहायता  देना

 8497.  श्रीमती  बसबराजेश्वरी  :  क्या  पेट्रोलियम  धर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  प्राकृतिक  गैस  का  अधिकतम  उपयोग  करने  तथा
 आयात  कम  करने  के  किए  कांक्षी  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  भारत  के  तटदूर  गैस  क्षेत्रों  में  मुख्य  भूमि
 तक  पाइप  लाइनों  का  एक  नेटवर्क  बनाने  की  योजना  तैयार  कर  रहा

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 विश्व  बैंक  किस  सीमा  तक  सहायता  देने  को  सहमत  हुआ  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  थ्ेस  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  रफोक  :  से
 ओऔ०  एन०  जी०  सी०  की  पश्चिमी  अपतट  और  दटवर्ती  गैस  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  हाल ही  में
 295  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  एक  विश्व  बैंक  ऋण  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  ।

 ऋण  को  निम्नलिखित  स्कीमों  पर  ख्च  किये  जाने  की  सम्भावना  है  :--

 (i)  साऊथ  बेसिन  क्षेत्रों  का विकास

 (1)  गंधार  क्षेत्र  का विकास

 (iii)  हीरा  अपतट  क्षेत्र  से
 उरान  तक  गैस  पाइप  लाइन  का  निर्माण

 (iv)  ताप्ती  और  हाजी रा  क्षेत्र  में  भू-कम्पीय  सर्वेक्षण  और  पश्चिमी  क्षेत्र  के  विकास  और  पारेषण
 के  आधारभूत  ढांचे  के लिए  कम  लागत  के  विवेश  को  खोजने  के  लिए  तथा  गैस  के  प्रयोग
 के  लिए  अध्ययन  ।

 वश्चिमों  तटदूर  परनया  क्षेत्र  का बिकास

 8498.  श्रोमतो  बसबराजेदबरी  :  क्या  पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  पश्चिमी  तटदूर  पन्ना  क्षेत्र  का  विकास  करने  के

 सिए  साठ  करोड़  रुपये  की  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना

 क्या  इस  क्षेत्र  का  वर्ष  1976  मैं  पता  लगा  था  लेकित  अभी  तक  इस  बारे  में  कोई
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 -  वाही  नहीं  की  गई  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  प्रोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  उप-मन्‍्त्रो  रफोक  :  और
 1985  में  सरकार  ने  61.50  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  पश्चिम  अपतट  में  पन्ना  क्षेत्र

 के  लिए  शीघ्र  उत्पादन  प्रणाली  की  ओ०  एन०  जी०  सी०  परियोजना  को  अनुमोदित  इस
 योजना  में  एक  प्लेटकाम  की  स्थापना  क्षति  ग्रस्त  जैक-अप  विकासਂ  का  उत्पादने  प्लेटफार्म  के  रूप
 में  इसमें  कार्य  करने  के  लिए  इसमें  संशोधन  तथा  4  कुएं  खोदने.आदि  की  परिकल्पना  की  गई

 परियोजना  1986  में  पूरी

 और  हालांकि  पन्ना  क्षेत्र  में  तेल  और  गैस  1976%  में  फिर  भी  इस  दिशा
 के  विकास  में  काम  को  हाथ  में  लेने  से  पूर्व  विस्तृत  अध्ययन  करने  आवश्यक  समझे  शीघ्र  उत्पादन
 प्रणाली  के  द्वारा  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  के आधार  पर  571.43  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत
 पर  7  वैल  प्लेटफार्म  तथा  1  प्रोसेस  प्लेटफाम॑  आदि  बनाकर  इस  क्षेत्र  का  विकास  करने  का
 ओ०  एन०  जी०  सी०  का  अब  प्रस्ताव  है  ।

 नेशनल  यमंल  पावर  कारपोरेदान  रा  परियोजनाञझों  को  स्थापना

 8499.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  तीन  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  पर  विचार
 किया

 यदि  तो  क्या  नेशनल  थमेल  पावर  कारपोरेशन  ने  उपयुक्त  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर
 दी

 यदि  तो  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें
 क्‍या

 हन  पर  कुल  कितना  व्यय  और

 (2)  कया  सरकार  ने  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 ह  ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  सुशोला  :  से  (8) '
 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  द्वारा  निम्नलिखित  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में
 व्यता  रिपोर्टे  प्रस्तुत  की  गई  हैं  जिनसे  आठवीं  योजना  अवधि  में  लाभ  प्राप्त  किए  जाने  हैं  :  --
 ee  -  -  ee

 क्०सं०  परियोजना  नि  प्नुसानित  लागत
 रु०

 i  1  2  3

 ओ

 1.  फरवका _]...  फरकका  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजन ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-तीन  496.37
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 1  2  3

 2...  रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-दो  1304.68
 प्रदेश  )

 3.  विन्ध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-दो  1409.60
 प्रदेश  )

 4...  दादरी  संयुक्त  साइकिल  गैस  टबइन  संयंत्र  493.63
 प्रदेश  )

 5...  घन्द्रपुर  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  चरण-एक  1424.27

 6,  यमुना  नगर  ता»  वि०  परियोजना  1309.70

 )

 सभी  आवश्यक  निवेश  सुनिश्चित  किये  जाने  तथा  विभिन्न  स्वीक्ृतियां  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद
 इन  परियोजनाओं  पर  कार्यान्वयन  हेतु  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 कम्पनियों  के  वाधिक  प्रतिवेदलों  में  कम्ंचारियों  के  वेतन  के  विवरण
 से  सम्बन्धित  उपचग्ध

 8500.  को  बो०  एस०  कृष्ण  झ्ग्यर  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कम्पनी  1956  के  अन्तगंत  पंजीकृत  कम्पनियों  को  कम्पनी  अधिनियम
 के  उपबन्धों  के  अनुसार  अपने  वाधिक  प्रतिवेदनों  में  3000/-  रुपये  प्रति  माह  तथा  इससे  अधिक  वेतन
 लेने  वाले  अपने  अधिकारियों  का  विवरण  देना  होता

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  इस  विवरण  के  कारण  कम्पनियों  को  अपने  वाधिक
 वेदनों  को  तैयार  करने  में  बहुत  धनराशि  व्यय  करनी  पड़ती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  कम्पनी  1956  में  इस  उपबन्ध  को  हटाने  का
 प्रस्ताव  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  बिस.ग  में  राज्य  संत्रोी  एम०  :

 हां  ।

 और  3।  1987  को  राज्य  सभा  में  प्रस्तुत  कम्पनी  )
 :987  के  खंड  30  द्वाराघारा  217  में  विनिदिष्ट  निर्वाध  आथिक  सीमाओं  को  ऐसी  सीमाओं  द्वारा

 प्रतिश्यापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जैसी  कि  कर्मचारियों  के  विवरणों  को  प्रकट  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  की

 कमाटक  में  बायो-गैस  संयंत्र

 8501.  भी  बी०  एस०  कृष्ण  हास्य र
 :  क्‍या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  बेंक  ऋणों  से  कितने  बायो-गस  संयंत्र  लगाये  गये
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 उनमें  से  कितने  बेकार  हो  गये

 उनमें  कितनों  की  मरम्मत  करने  की  आवश्यकता

 यदि  मरम्मत  निरथंक  सिद्ध  तो  क्या  सरकार  का  ऋण  माफ  करने  का  विधार
 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  भन्त्री  तथा  संचार  सन्त्ी  वसन्‍्त  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 एस०  टी०  डो०  सुविधा  बन्द  कराने  के  लिए  शुल्क

 8502.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  झ्रब्यर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलौर  शहर  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  बन्द  कराने  के  लिए  प्रयोक्‍ताओं  से  इस  समय
 कितना  शुल्क  लिया  जाता

 एस०  टी०  डी०  सुविधा  को  पुनः  प्रारम्भ  करवाने  के  लिए  प्रयोक्‍ता  की  कितने  शुल्क
 की  अदायगी  करनी  पड़ती

 क्‍या  जब  नये  कनेक्शन  दिये  जाते  हैं  और  प्रयोक्ता  एस०  टी०  डी०  सुविधा  न  लेने  को

 चुनता  है  तब  भी  एस०  टी०  डी०  सुविधा  बन्द  कराने  के  लिए  शुल्क  लिया  जाता  और

 क्‍या  सरकार  का  एस०  टी०  डी०  सुविधा  बन्द  कराने  का  शुल्क  न  लेने  का  विचार  है  और
 केवल  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रारम्भ  करने  पर  ही  शुल्क  लेने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तया  संवार  मन्त्री  बसन्‍्त  साढे  )  :  टेलीफोन  संस्थापन  के  पश्चात  यदि

 एस०  टी०  डी०  सहित  सुविधा  के  लिए  अनुरोध  किया  जाता  है  तो  उसके  लिए  50  रुपये  लिए  जाते

 एस०  बी०  डी०  सुविधा  में  बाद  के  परिवर्तन  के लिए  50  रुपये  का  प्रभार  वसूल  किया
 जाता

 (7)  नहीं  ।

 नहीं  ।

 बंगलोर  में  साथेजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  का  दुदपयोग

 8503.  श्री  वो  ०  एस  |  कृष्ण  प्रग्पर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलौर  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  की  कुल  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  50  पैसे  के  सिक्के  में  छेद  कर  उसमें  घागा
 कर  कालों  का  भुगतान  किये  बिना  कालकर  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  का  दुरुपयोग  किया  जा

 रहा  और

 यदि  तो  बंगलौर  नगर  में  इन  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  का  दुरुपयोग  रोकने  के
 लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंन्नो  बसंत  :  शहर  में  लगभग  1,400
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 जनिक  टेलीफोन  हैं  ।

 हां  ।  कुछ  अवसरों

 असेवित  सावंजनिक  टेलीफोनों  के  स्थान  पर  सेवित  टाइप  )
 सावंजनिक  टेलीफोनों  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  ,

 वक्षिणी  राज्यों  में  बिजली  का  -

 8504.  श्री  बी०  बो०  रमेया  :  क्‍या  ऊर्जा  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  में  दक्षिणी  राज्यों  में  बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  कितना  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया

 इन  राज्यों  में  वस्तुतः  कितनी  मात्रा  के बिजली  का  उत्पादन  और

 कया  सरकार  ने  बिजली  उत्पादन  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के लिए  राज्य  सरकारों  को

 पर्याप्त  सहायता  दी  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  रोहतगी  )  :  और

 अपेक्षित  सूचना  निम्नानुसार  है  :

 विद्युत  उत्पादन  यूलिट )
 राज्य  का  नाम  लक्ष्य  वास्तविक

 _987-88  1987-88

 आन्ध्र  प्रदेश  18015  18123  23

 कर्नाटक  9945  7526

 केरल  4875  4087

 तमिलनाडु  17810  17833

 जल  विद्युत  केन्द्रों  स ेविद्युत  का  उत्पादन  मुख्य  रूप  से  जलाशयों  में  जल  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करता  ताप  विद्युत  केन्द्रों  से  विद्युत  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 करने  हेतु  विभिन्‍न  उपाय  किए  गये  जिनमें  कुछ  केन्द्रों  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  नवीकरण  तथा

 आधुनिकीकरण  कार्य  क्रम  को  कार्यान्वित  कल  पुजें  प्राप्त  समुचित  गुणवत्ता  वाला  तथा

 पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  सप्लाई  कार्भिकों  को  प्रशिक्षण  देने  आदि  के  साथ-साथ  संयंत्र  सुधार

 कार्यक्रम  हाथ  में  लेने  क ेलिए  राज्य  बिजली  बोडों  की  सहायता

 विधिध  मारतो  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 ]

 8505.  भरी  ज्ञाति  घारोबाल  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  के  सभी  आकाशवाणी  केन्द्र  विविध  भारती  कार्यक्रम  प्रसारित  नहीं  करते

 क्या  सरकार  को  देश  के  कई  भागों  से  वहां  के  आकाशवाणी  केन्द्रों  से विविध  भारती

 कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे
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 यदि  तो  सरकार  को  किन-किन  स्थानों  से  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  सरकार  का  किन-किन  आकाशवाणी  केन्द्रों  से
 विविध  भारती

 क्रमों  का  प्रसारण  शुरू  करने  का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  संत्रो  तथा  सूचना  शोर  प्रसारण  संत्री  एच०  के०  एल०  :

 विविध  भारती  कार्यक्रम  देश  में  30  आकाशवाणी  केरद्रों  स.अलग  चैनल  पर  प्रसारित  किए  जाते  हैं  ।

 सेलम  और  विशाखापत्तनम  से  विविध
 भारती  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  विविध  भारती  सेवा  का  विस्तार  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 डोडौहाट  झोर  लोहाधाट  के  टलोफोन  एक्सचेजों  को

 पिथौरागढ़  एस०टो०डो०  चेनल  द्वारा  जोड़ना

 8506.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  जिले  में  डीडीहाट  और  लोहाघाट  के  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  को  एस०टी  ०डी०  चैनल  द्वारा  देश  के  अन्य  भागों  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मत्री  बसंत  :  नहीं  ।

 उपयुक्त  भाग  को  मदहेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 धारचूला-डीडीहाट  भऔर  लोहाघाट  में  छोटे  मंनुअल  एक्सचेंज  हैं  भौर  ट्रंक  परियात  पर्याप्त
 न  होने  के  कारण  इन  एक्सचेंजों  से एस०टी०डी  ०  सेवा  प्रदान  करने  का  औचित्य  नहीं  बनता  ।

 दूरदशन  धाराबाहिक
 '  झोर  महाम।रत

 ]

 8:07.  डा०  बो०  एल०  शलेहा  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रतारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 लोकप्रिय  धारावाहिक  का  अन्तिम  भाग  कब  प्रसारित  किया

 इस  धारावाहिक  के  दोनों  प्रायोजकों  में  से  प्रत्येक  द्वारा/रविबार  को  प्रसारित  होने  बाले
 प्रत्येक  भाग  के  लिए  कितनी  धन-राशि  का  भुगतान  किया  जाता  है  तथा  अब  तक  कुल  कितनी
 राशि  का  भुगतान  किया  गया

 क्‍या  धारावाहिक  को  मंजूरी  दे  दी  गई  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कितमे  भागों  में  प्रसारित  किया  जाग्रेगा  तथा  इसका  प्रसारण  कब  तक  आरंभ
 होगा  ?
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 संसदीय  काय॑  मंत्री  तथा  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  एज०के०एल०  :

 वाहिक  रामायण  की  अन्तिम  कड़ी  3  1-7-19  88  को  टेलीकास्ट  किए  जाने  की  संभावना

 दो  प्रायोजकों  ने  52  कड़ियों  के  अंत  तक  1.50  लाख  रुपये  प्रति  कड़ी  की  दर  से  तथा
 उसके  बाद  2.25  लाख  रुपये  प्रति  कड़ी  की  दर  से  भुगतान  किया  ।  31-3-  988  तक  भुगतान  की  गई

 कुल  राशि  96.00  लाख  रुपये  थी  ।

 और  प्रस्तावित  धारावाहिक  की  संकल्पना  सरकार  द्वारा  अनुमोदित
 की  जा  चुकी  इसका  निर्माण  एक  निजी  निर्माता  श्री  बी०  आर०  चौपड़ा  द्वारा  किया
 प्रस्तावित  कड़ियों  की  संख्या  50-50  मिनट  की  52  इसके  टेलीकास्ट  की  सभावित  तारीख
 अभी  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।

 राजस्थान  में  तेल  भौ र  गंस  के  लिए  छिव्रण  कार्य

 ६508.  श्री  वढ्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंत्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  जैसलमेर  जिले  के  घोटांद  क्षेत्र  में  1988
 के  महीने  से  अपने  मरुस्थल  रिंग  के  साथ  तेल  और  गैस  के  लिए  ड्रिलिंग  कार्य  आरम्भ  किया

 क्या  ऑयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  भी  पश्चिम  जर्मनी  की  ट्यूटेंग  कम्पनी  के  सहयोग  से
 जेसलमेर  जिले  के  टनोट  क्षेत्र  में  तेल  और  गैस  के  लिए  ड्रिलिंग  कार्य  आरम्भ  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 ज॑सलमेर  जिले  में  तेल  और  गैस  मिलने  की  संभावनाओं  के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी
 क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  धौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  रफोक  :

 और  आयल  इंडिया  त्रिमिटेड  ने  राजस्थान  में  ड्रिलिंग  के लिए  पश्चिम  जमंनी  के
 मैससं  ड्यूटेग  को  रिंग  के  चार्ट  हायर  के  लिये  ठेका  दिया  नोट  में  पहले  कुएं  की  ड्िलिंग  का  काम
 8  1988  को  आरम्भ  हुआ  और  जुलाई  1988  में  पूरा  कर  लिये  जाने  की  संभावना  है  ।

 राजस्थान  में  मनहेरा  टिब्बा  और  घोटार  में  पहले  से  ही  गँस  मिली  है  तथा  इस  क्षेत्र  में
 और  हाइड्रोकाबंन  मिलने  के  आसार  हैं  ।

 झातिशबाजो  के  कप  में  विस्फोटकों  का  बर्गोकरण

 [  प्रमुबाद  ]

 8509.  भ्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 विस्फोटक  मदों  का आतिशबाजी  और  पटाखों  के  रूप  में  वर्गीकरण  करने  में  अपनाये  गये
 मार्गनिर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  और  इनका  वर्गीकरण  कब  किया  गया  था  ;

 क्‍या  सरकार  का  वर्तमान  वर्गीकरण  में  परिवर्तन  करने  का  विधभार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  म-त्रालय  में  ध्ौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :
 आतिशबाजी  सहित  विस्फोटक  सामग्री  के  विस्फोटक  सामग्री  नियम  1983  की  के  अधीन

 जोखिम  की  मात्रा  और  अन्तिम  प्रयोग  के  आधार  विभिन्‍न  श्रेणियों  और  उप-श्रेणियों  में
 बर्गीकृत  किया  जाता  है  ।

 से  सरकार  का  विद्यमान  वर्गीकरण  को  बदलने  का  प्रस्ताव  नहीं  क्योंकि  यह
 वर्गीकरण  ऊपर  भाग  )  में  स्पष्ट  किए  गये  आधार  पर  किया  मभया

 कोचोन  में  ताप  दह्य त  परियोजना

 8510.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोचीन  में  तेल  ०एच०  एस०  )  पर  आधारित  100  मेगावाट  का  एक  ताप

 विद्युत  केन्द्र  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  क्‍या  फार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  बिद्यृत  विभाग  में  राज्य  संत्रो  सुझ्लीला  :  और
 कोचीन  में  एल०  एस  ०एच०एस०  तेल/प्राकृतिक  गैस  पर  आधारित  90  मेगावाट  के
 एक  संयुक्त  साइकिल  विद्युत  संयंत्र  को  स्थापित  करने  के  बारे  में  एक  संशोधित  संभाव्यता  रिपोर्ट  केरल
 प्राधिकारियों  से  1988  8  में  प्राप्त  हुई  जबकि  पहले  तेल  पर
 रित  100  मेगावाट  के  एक  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 मलेशिया  में  प्रौद्योगिक  प्रशिक्षण  केस  को  स्थापना

 8511.  श्रीमती  जयस्तो  पटशभ्ायक  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  मलेशिया  में  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  ऐसा  ओद्योगिक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  उद्देश्य  क्या  है  और  उसे  किस
 क्रम  के  अन्तर्गत  स्थापित  किया  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रो  जे०  बेंगल  :  से  मलेशिया  में  औद्योगिक  प्रशिक्षण  केन्द्र
 पित  करने  के  लिए  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथापि  एच०  एम०  टी०  )  लिमिटेड
 जो  एच  ०एम०टी  लिमिटेड  की  एक  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  सहायक  कम्पनी  को  16.2  करोड़  रुपये  की
 अनुमानित  लागत  में  एक  उन्नत  प्रशिक्षण  केन्द्र

 की  स्थापमा  के  लिये  मलेशिया  से  एक  ठेका  मिला
 यह  केन्द्र  हाई  स्किल्ड  मेटल  व्किंग  ट्रेड  विशेषकर  ओऔजार  बनाने  और  »ओौद्योगिक  इलेक्ट्रानिक्स  में
 गहन  उत्पादन  उन्मुख  प्रशिक्षण  प्रदान  करेगा  परियोजना  दो  वर्षों  में  कार्यान्वित  की  जानी

 साशत  हैबो  इलेक्ट्रिकल्स  लिसिटेड  द्वारा  विदेशी  सहयोग

 8512.  थौमतो  जयन्तोी  पटनायक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  कितने  विदेशी  सहयोग  समझौते  किये  गये

 उन  विदेशी  सहयोग-समझौतों  का  ब्योरा  कया
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 की  संछ्या  में  कमी  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्‍्त्री  जे०  बेंगल  :

 लिखित  उत्तर

 क्या  सरकार  का  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  चालू  विदेशी  सहयोग  समझौतों

 ओर  बी०एच०ई०एल०  के  चालू  विदेशी

 सहयोगों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 बी०  एच०  ई०  एल०  के  घालू  विदेशी  सहयोगों  की  सूची
 (  1988  की  स्थिति )

 क्रमांक  सहयोगी  का  नाम  उत्पाद
 —_——  eee

 2  3

 1.  यू०एस०एस०आर०  .  थमंल  तथा  हाइड़ो  मोटर

 2.  कम्बश्चन  इंजी०  यू०एस०ए०  बायलर

 3.  न्योवों  इटली  सेन्ट्रीफ्यूगल  कम्प्रेश्स
 «  कराफ्टवर्क  यूनियन  १०  जमंनी

 :  ड्रेसर  इंक ०,  यू  ०एस  ०ए०

 «  हितची  जापान

 -  वीर  पम्पूस  यू  के  ०

 -  सीमेंस  प०  जमंनी

 -  सीमेंस  ए०जी ०,  १०  जमंनी

 -  जनरल  इलेक्ट्रिक  यू  ०एस०ए०
 -  यूबा  हीट  ट्रांसफर  यू०एस०ए०

 -  सीमेंस  प०  जमंनी

 .  टोआ  वाल्व  कम्पनी  जापान

 -  ब्रान्हम  इण्डस्ट्रीज  इंक ०,  यू०एस०ए०
 .  नेशनल  सप्लाई  यू०एस  ०ए०

 टी०जी०  मेगावाट  तक  के

 सेफ्टी  रिलीफ  तथा  फोज्ड  स्टील  वाल्व

 रिसिबल  पम्प  ट्बाइन

 बायलर  फीड  पम्प्स  तथा  बूस्टर  कूलिंग  वाटर
 तथा  कंडेन्सेट  पम्प्स  ।

 एम०एफ०  6  तथा  वेक्यूम  सकिट  ब्रेकर

 इलेक्ट्रिकल  मोटस्स

 नॉन-पी०सी०बी ०  पावर  कंपेसिट्स  ।

 एच०पी०  फीड-वाटर

 इलेक्ट्रानिक  आटोमेशन  सिस्टम  स्टीम  टरबाइनों  तथा
 जनरेट  रों  के लिए

 हाई  प्रेशर  वाल्व्स  ।

 ढांचे  तथा  उप-ढांचे

 क्रिसमस  ट्रीज  तथा  वेलहैड  अग्रेम्बलीज
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 16.  हारको  यू०  एस  ०ए०  कैथोडिक  प्रोटेक्शन  सिस्टम  ।

 17.  सीमेंस  प०  जमंनती  कैमशाफ्ट  कन्ट्रोलस  तथा  ट्रैक्शन  करेंट  कन्ट्रोल

 यूनिट  ।

 18.  स्वीडन  हाई  वोल्टेज  डायरेक्ट  करेंट

 19.  बी०बी०सी०  ब्राउन  बोवेरी  एण्ड  प्रोग्रामेबल  कन्ट्रोल्स
 स्विटजरलैंड

 20.  जनरल  इलेक्ट्रिक  यू०एस०ए०  गैस  टरबाइन

 21.  स्टॉक  इक्विपमेंट  यू  ०एस०ए०  ग्रेविमेट्रिक  फी  डे

 22.  जन  रल  इलेक्ट्रिक  ए०सी०  वैरिएबल  स्पीड  कन्द्रोल  ड्राइब्स

 23.  कैनेडियन  जनरल  इलेक्ट्रिक  कं०  फ्रांसिस  टाइप  हाइड़ो  टरबाइनें
 कताडा

 24.  बाल्के  दूर  ए०जी  ०,  प०  ज़मेनी  मोयस्वर  संपरेटर  रीहीटसे  ।

 कर्माटक  में  रुग्ण  उद्योग

 8513.  श्री  श्रोकांत  दल  नर्रासहराज  बाडियर  :  क्‍या  उद्योग  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कर्नाठक  में  बड़ी  संख्या  में  उद्योग  रुग्ण  हो  गये

 यदि  तो  कर्नाटक  में  कितने  उद्योग  रुग्ण  हो  गये  हैं  और  उनके  क्या  नाम

 उक्त  उद्योग  कब  से  रुग्ण  हैं  और  उनके  रुग्ण  होने  के  क्या  कारण

 उन्हें  पुनः  चालू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 (3)  उन  उद्योगों  को  अधंक्षम  बनाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  थंत्रालय  में  श्लौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 से  बैंकों  से  सहायता  प्राप्त  रुप्ण  ओऔौद्योगिक  एककों  से  सम्बन्धित  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बैंक

 द्वारा  उस  परिभाषा  के  अनुसार  एकत्रित  किये  जाते  हैं  जो  इसने  अपनाई  हुई  भारतीय  रिजवं  बैंक  से
 प्राप्त  नवीनतम  सूचना  के  आधार  पर  1986  के  अन्त  में  कर्नाटक  में  और  3077
 छोटी  रुग्ण  इकाइयां  थीं  ।

 !

 बैंकरों  के  मध्य  चल  रही  प्रथाओं  और  व्यवहारों  के  अनुसार  और  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को

 लागू  उपबन्धों  के  अनुरूप  बैंकों  से  सहायता  प्राप्त  रुग्ण  एककों  के  नाम  बता  पाना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 सामास्यतया  आंतरिक  ओर  बाह्य  दोनों  ही  प्रकार  के  अनेक  कारण  औद्योगिक  रुग्णता  के  सिए
 उत्तरदायी  इनमें  से  कुछ  मुख्य  कारण  ये  हैं--दोषपूर्ण  प्रबन्धात्मक  अकुशल  वित्तीय

 संसाधनों  का  विविधीकरण  अनुसंधान  तथा  विकास  पर  पर्याप्त  ध्यान  न  प्रौद्योगिकी
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 और  मशीनरी  की  गत  घटिया  औद्योगिक  सम्बन्ध  अपर्थाप्त  कच्चे  माल  तथा  अन्य
 निविष्टियों  की  कमी  तथा  अवस्थापना  सम्बन्धी  बाघाएं  ।

 से  रुग्ण  औद्योगिक  इकाइयों  का  पुनरुत्थान  करने  के  लिए  भारत  सरकार  की  पूरे  देश
 के  लिए  एक  समान  नीति  रही  है  ।  इसके  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलू  निम्नानुसार  हैं  :--

 1.  सरकार  ने  एक  व्यापक  कानून  अर्थात्‌  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  उपबन्ध  )
 1985  5  बनाया  इस  अधिनियम  के  अधीन  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड

 आई०  एफ०  नामक  एक  अधं-न्यायिक  निकाय  की  स्थापना  की  गयी
 जिसका  उद्देश्य  दग्ण  औद्योगिक  कम्पनियों  की  समस्याओं  को  कारगर  ढंग  से  देखना
 इसने  15  1987  से  कायं  करना  शुरू  कर  दिया

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सुदृढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  और  प्रारम्भिक  अवस्था  में  औद्योगिक
 रुप्णता  को  रोकने  हेतु  बैंकों  को  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये  हैं  ताकि  उचित  समय  पर

 सुधारात्मक  कदम  उठाये  जा  सकें  ।

 3.  भारतीय  रिजर्व  बँक  द्वारा  जीव्य-क्षम  इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनःस्थापन
 पैकेज  तैयार  करने  हेतु  भी  बँकों  को  निदेश  दिये  गये  हैं  ।  बेंक  तथा  वित्तीय  संस्थान  दग्ण
 इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनःस्थापना  पेकैज  बनाते  हैं  ।

 4.  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बैंकों  को  अलग  से  दिशानिर्देश  जारी  किये  हैं  जिनमें  उन  मापदष्डों
 को  बताया  गया  है  जिनके  अध्लीन  बड़े  तथा  लधु  दोनों  क्षेत्रों  में  जीव्य  क्षम  रुण्ण  इकाइयों  की

 पुन:स्थापना  हेतु  भारतीय  रिजवं  बैक  से  बिना  पूछे  राहत  एवं  रियायतों  की
 स्वीकृति  दे  सकेंगे  ।

 5.  लघु  क्षेत्र  में  रग्णता  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  में  सहायता  करने  के
 विचार  से  भारत  सरकार  ने  एक  धन  योजनाਂ  शुरू  की  इस  उदारीकृत
 योजना  के  अन्तगंत  पुन:स्थापना  हेतु  रुग्ग  लघु  एककों  को  उपलब्ध  प्रति  एकक  सहायता  की
 अधिकतम  राशि  को  20,00  0/-₹०  से  बढ़ाकर  50,000/-6०  कर  दिया  गया

 2

 कर्नाटक  राज्य  में  मेसर  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतोक्षा  सूची
 8514.  थरो  भोकांत  दत  मरसह  राज  वाडियर  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 3।  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  मैसूर  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा
 सूची  में  आवेदकों  की  संख्या  कितनी  है

 इनमें  से  कितने  आवेदकों  को  वर्ष  1988  के  अन्त  तक  टेलीफोनਂ  कनेक्शन  मिलने  की
 संभावना  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  वसन्‍्त  :  31-12-1987  को  मैसूर  में  टेनीफोन
 कनेक्शनों  के  लिछ  प्रतीक्षा  सूची  में  दंज॑  आवेदकों  की  संड्या  2004

 1988  के  अन्त  तक  लगभग  1600  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  मिल  जाने  की
 उम्मीद
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 हालांकि  ओ०  वाई०  टी०  श्रेणी  के  अन्तर्गत  मांग  किये  जाने  पर  टेलीफोन  दिये  जा  सकेंगे

 परन्तु  सामान्य  श्रेणी  के  अन्तर्गत  31-10-1987  तक  दर्ज  आवेदकों  को  1988  के  अन्त  तक  टेलीफोन

 कनेक्शन  दिये  जा  सकेंगे  ।

 दरसंचार  सुविधापों  का  विस्तार

 8515.  श्री  एस०  एम०  गुरड़ी  )
 करेंगे दि  ५.  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  जी०  एस०  बसवराज्‌  |

 क्‍या  सरकार  ने  सम्पूर्ण  देश  में  दूरसंचार  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  के  लिए  किसी
 परियोजना  को  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  इसकी  स्थापना  कब  की

 यह  परियोजना  दूरसंचार  सुविधाओं  के  विस्तार  में  किस  सीमा  तक  सहायक  और

 क्‍या  इसके  लिए  कोई  विदेशी  सहायता  प्राप्त  की  जायेगी  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  वसन्‍्त  :  से  देश  में  दूरसंचार  सेवाओं  का
 विस्तार  दूरसंचार  सेवाओं  के  लिये  अनुमोदित  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  किया  भा  रहा  है  ।
 योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नेटवर्क  में  9.04  लाख  टेलीफोन  कनेक्शन  जोड़कर  इसका  विस्तार
 किया  गया  ओर  इस  प्रकार  इसकी  कुल  श्षंख्या  38.02  लाख  लाइनों  तक  पहुंच  योजना  प्रस्तावों
 के  सातवीं  योजना  के  दौरान  कुल  16  लाख  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जीहां  ।

 बदामोदर  घाटो  हारा  बिजलो  उत्पादन

 8516.  श्री  सरफराज  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  विभिन्‍न  परियोजनाओं  द्वारा  कुल  कितनी  मात्रा  में  बिजली  का
 उत्पादन  किया  जा  रहा  है  और  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  और  किस  दर  पर  बिजली  सप्लाई  की  जा
 रही  और  ँ

 क्‍या  बिजली  की  सप्लाई  राज्यों  और  दामोदर  घाटी  निगम  के  बोच  हुए  समझौते  के
 अनुसार  की  जा  रही  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशोला  :  और
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हाइड्रोकाबनों  से  ऊर्जा  का  उत्पादन

 [  श्रमुबाद  ]
 भी  बिजय  एम०  पाटिल  :  क्या  ऊर्शा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कोयले  के  स्थान  पर  हाइड्रोकाबंनों  तेल  ओर/अथवा  प्राकृतिक
 से  ऊर्जा  का  उत्पादन  करने  का  विचार  कर  रही
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 यदि  तो  क्या  पश्चिम  जमंनी  और  ब्रिटेन  गैस  विकसित  देश  अभी  भो  कोयले  से

 बिजली  का  उत्पादन  पर  राज  सहायता  दे  रहे  हैं  जबकि  भारत  कोयले  के  स्थान  पर  अन्य  स्रोतों  से  ऊर्जा

 का  उत्पादन  करने  का  विचार  कर  रहा  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कर्जा  संत्रालय  में  विद्यत  विमाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  से

 हमारे  देश  में  ताप  विद्युत  उत्पादन  के  लिये  उपयोग  किये  जाने  काला  ईंधन  मुख्यतः  कोयला  है  जो
 कि  ऊर्जा  का  श्रमुख  त्रोत  गैस  तथा  इंधन  तेल  जैसे  अन्य  इंघन  भी  उनकी  उनमें  निहित
 लाथत  भादि  के  आधार  पर  उपयोग  किये  जाते  विश्वुत  के  उत्पादन  हेतु  कोयले  के  स्थान  पर
 काॉजेन्स  का  उपयोग  किये  जाने  का  कोई  थ्रस्ताव  नहीं  है  ।

 खादी  प्राभोध्योग  मवन  के  लिए  प्लाट  की  खरीद

 ]

 8518.  श्रीमती  विद्यावती  चतुर्वेदी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  घादी  ग्रामोद्योग  भवन  द्वारा  प्लाट  की

 खरीद  के  बारे  में  22  1988  के  अतारांकित  प्रश्त  संख्या  4208  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  के  लिए  प्लाट  की  खरीद  में  शामिल  अधिकारी  के
 विरुद्ध  जांच  करने  के  लिये  किस  तारीख  को  आदेश  जारी  किये  गये

 जांच  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  किन  कारणों  से  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  से  12.80  लाख  र०

 की  मांग  की  है  और  इस  मांग  के  सम्बन्ध  में  आयोग  ने  क्या  निर्णय  किया  और

 क्‍या  सरकार  ने  यह  राशि  भुगतानकर्त्ता  को  दे  दी  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  क्‍्लोशोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 भौर  खादी  तथा  ग्रामो्योग  आयोग  बी०  आई०  ने  खादी  ग्रामोद्योग

 नई  दिल्‍ली  के  भूतपूर्व  प्रबन्धक  के  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  शुरू  करने  हेतु  19-10-1987  को
 अपने  मुख्य  सतकेता  अधिकारी  को  कार्यवाही  करने  के  लिये  निदेश  दिये  जो  इस  मामले  में  अग्रेतर
 कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 नीति  और  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  उक्त  भूखंड  में

 रहने  वाले  128  शुग्गी-झोपड़ी  निवासियों  को  बसाने  के  लिये  पुनर्वास  प्रभार  के  रूप  में  12.8  2.8  लाख  रुपये
 मांगे  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  दि०  वि०  प्राधिकरण  को  उक्त  राशि  का  भुगतान  करने  का
 निर्णय  कर  लिया  है  ।

 नहीं  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के उपकरमों  रा  अंक्दान

 लिकुबाद  ]

 8519.  डा०  ए०  के०  पहेल  :  क्‍या  उद्योग  मन्भी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  और  राज्यों  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा
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 के  रूप  में  कितना  अंशदान  किया  जाना  अपेक्षित

 इस  सम्बन्ध  में  वषबार  कितना  लक्ष्य  रखा  गया  था  और  अब  तक  वास्तविक  उपलब्धियां
 क्या  रही  हैं  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  अब  तक  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  असफल

 रहे  हैं  !

 उद्योग  मन्ल्ली  ज्ृ०  बेंगल  :  सातवों  पंच-वर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  निबल  आन्तरिक  संसाधनों  के  रूप  में  23013  करोड़  रुपये  का  अंशदास
 किया  जाना  अपेक्षित  था  ।  इसके  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  भतिरिक्त  संसाधन  जुटाने
 की  दिशा  में  उनसे  11490  करोड़  रुपये  पैदा  करने  की  भी  अपेक्षा  की  गई  भारत  सरकार  राज्य  के
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के लिए  उत्तरदायी  नहीं

 सातवीं  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  अर्थात्‌  1985-86  एवं  1986-87  7  के  दौरान  केन्द्रीय
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  कुल  मिलाकर  3438.64  करोड़  रुपये  एवं  3785.57  करोड़
 रुपये  के निबल  आन्तरिक  संसाधन  जुटाने  के  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  इसकी  तुलना  में  उपलब्ध
 जानकारी  के  अनुसार  इन  वर्षों  के दोरान  वास्तविक  उपलब्धि  3185.32  करोड़
 रुपये  एवं  3790.5  करोड़  रुपये  हुई  थी  |  वर्ष  1987-88  7-88  एवं  1988-89  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  स ेआन्तरिक  संसाधन  के  रूप  में  फक्रशः  3956.0  करोड़  रुपये  एवं  5480.96  करोड़
 रुपये  का  अंशदान  किया  जाना  अपेक्षित

 चूंकि  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  निवल  आन्तरिक  संसाधनों  के  उत्पादन  के  बारे
 में  वास्तविक  उपलब्धि  सम्बन्धी  जानकारी  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रमों  से  उपलब्ध  नहीं  इसलिए
 उसे  एकत्र  किया  जा  रहा  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 कर्मचारियों  को  निजो  टेलोफोन  कनेक्शन

 8520.  थी  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्‍्त्रालय  के  कमंचारियों  को  निजी  टेलीफोन  कनेक्शन  की  मंजूरी  देने  में  कोई
 प्राथमिकता  दी  जाती

 |

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  अपने  कर्मचारियों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  निजी  टेलीफोन
 कनेक्शन  मंजूर  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  ?  ई॒

 कर्जा  मन्त्र  तथा  संचार  सम्त्रो  जसम्त  :  जी  नहीं  ।

 )  इस  मन्त्रालय  के  क्रमंचारियों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  निजी  टेलीफोन  प्रदान
 उस  जनता  के  साथ  न्याय  नहीं  होगा  जो  कि  प्रतीक्षा  सूची  के  अनुसार  अपने  टेलीफोन  की

 इंतजार  में  ऐसा  करन  केन्द्रीय  सरकार  के  उन  अन्य  कर्मचारियों  में  भी  असन्तोष  फैलेगा  जिन  पर
 वही  नियम  एवं  शर्त  लागू  होती
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 ॥
 जी  नहीं  ।

 उपयुक्त  भाग  को  मह्े  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बल्क  विटाभिनों  के  मृल्थों  पर  से  नियंत्रण  हटाना

 |

 8521.  श्री  मुरलीधर  माने  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उनके  मन्त्रालय  ने  बल्क  विटामिनों  के  मूल्यों  पर  से  नियंत्रण  हटा  लिया  है  तथा
 विटामिनों  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  लांगू  कर  दिया  और

 यदि  तो  मल्टी-विटामिन  दवाओं  के  मूल्यों  पर  किस  प्रकार  नियंत्रण  रखा  जाता  है
 जबकि  मल्टी  विटामिस  दवाओं  के  निर्माण  में  काम  आने  वाले  बल्‍्क  ड्रग  विटामिनों  को  मूल्य  नियंत्रण  से

 मुक्त  रखा  गया  है  ?

 उद्योग  मनन्‍्त्रो  जें०  बेंगल  :  ओर  केलकर  समिति  ने  सिफारिश  कौ  थी
 कि  सभी  विटामिनों  को  जब  इनका  उपयोग  सृत्रयोग  के  मिश्रण  में  किया  मूल्य  नियंत्रण  की
 में  आना  इस  सिफारिश  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भ्रपुंज  औषधों  के  रूप  में  सभी  चिटामिन  मूल्य
 नियंत्रण  से  मुक्त  रखे  गये  हैं  ।

 प्रोषधियों  को  उत्पाद-शुल्क  में  छूट

 8522.  श्री  घुरलोधर  माने  :  क्‍या  छ्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  15  1988  के  टाइम्सਂ  में  प्राइसिस
 में  गो  अप  बाई  15  परसेंटਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  ह  और

 यदि  तो  बजट  घोषणा  से  पूर्व  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  दी  गई  तेयार  औषधियां

 कौन  सी  हैं  तथा  बजट  प्रस्तावों  के  कारण  प्रत्येक  औषधि  पर  कितना-कितना  उत्पाद  शुल्क  लगाया
 जायेगा  ?

 उद्योग  मन्त्री  ले०  बेंगल  :

 औषध  के  सभी  एकल  घटक  सूत्रयोगों  पर  10.5  प्रतिशत  उत्पादन  शुल्क  लगेगा  ।
 और  गैर  मूल्य  नियंत्रित  औषधों  के  सभी  मिश्रणों  पर  15.75  प्रतिशत  उत्पादन  शुल्क

 सभी  श्रेणी  औषध  और  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  अंन्य  26  विनिदिष्ट  ओऔषधों  पर  कुछ  भी  उत्पादन

 शुल्क  नहीं  लगेगा  ।

 बिवरण

 डेक्सामेथासोन

 डिपाइराडामोल

 हाइड़ालेजाइन

 आइसोसो  रबाइड

 मिधाइलडोपा अ

 +

 (०

 =

 ४४४
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 नेफीडीपाइन

 निकेथामाइड

 प्रोप्रानोलोल

 रेसरपाइन

 वीरापेनिल

 क्लोरप्रोपामाइड

 ग्लीपीजाइड

 ग्लाइनक्लेमाइड

 इन्सुलिन

 फिनफोरमिन

 टालबुटामाइड

 इथीनामाइड

 साइक्लोसीरीन

 मोरफाजिनामाइड

 प्रोथीनामाइड

 पाहराजिनामाइड

 प्रिभाक्‍वी न

 टोटक्वीन  और  सिनकोना  फ्रेश्नीफ्यूग

 मेपाक्रेना

 बिनब्लेस्टिन

 बिनक्रेस्टिन

 लघु  श्ोषघ  निर्माता  पृनित्

 26  1988

 8523.  श्री  मुरलीधर  माने  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ऐसे  अनेक  ओषध  निर्माता  यूनिट  हैं  जिनकः  कुल  कारोबार  25
 करोड़  रुपये  और  100  करोड़  रुपये  के  बीच  होता  है

 यदि  तो  ऐसे  यूनिटों  के  नाम  क्या

 क्‍या  इन  यूनिटों  की  ओषधों  को  श्रेणी  दो  का  होने  के कारण  तैयार  ओषधों  पर  लागू
 मूल्य  नियंत्रण  से  छूट  दी  गई

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इनमें  से  अधिकांश  यूनिटों  का  कुछ  तैयार  औषपधों  के  उत्पादन  के
 सम्बन्ध  में  एकाधिकार  ओर  प्रभुत्व  और
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 (5)  यदि  तो  उनकी  श्रेणी-दो  की  औषधों  और  त॑यार  औषधों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  ऐसे

 लघु  औषध  निर्माता  यूनिटों  के  नाम  क्या  हैं  जो  एकाधिकार  की  स्थिति  में  हैं  और  इनमें  से  प्रत्येक  का

 बाजार  के  कितने  अंश  पर  नियंत्रण  है  ?

 उद्योग  मन्त्रो  जे०  बेंगल  :  और  प्रत्येक  सृत्रयोग  का
 कारोबार  और  औषध  कम्पनियों  का  सकल  बिक्री  कारोबार  मानीटर  नहीं  किया  जाता  अतः
 क्षित  जत्नकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ?

 हां  ।  औषधों  के  मामले  में  सभी  लघु  उद्योग  कुछ  शर्तों  के

 यूल्म  नियंत्रण  से  मुक्त  इस  सम्बन्ध  में  दिनांक  ।6  1987  के  जारी  किए  गए  एक  आदेश
 की  प्रति  जिवरण  के  रूप  में  संलग्न

 जन्‍म»  3

 विवरण

 भारत  सरकार
 उद्योग  मंत्रालय

 और  पेट्रो-रसायन
 पे

 झादद

 16  1987

 का०  आ०  924  औषध  1987  के  पैरा
 28  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  ऐसी  प्रत्येक  औषधि  विनिर्माणकारी  यूनिट  को  जो  किसी
 केन्द्रीय  तकनीकी  प्राधिकरण  या  राज्य  उद्योग  निदेशालय  या  किसी  अन्य  समुचित  प्राधिकरण  के  साथ
 उद्योग  और  1951  (195  का  65)  के  अधीन  सथु  यूनिट  के  रूप  में
 रजिस्ट्रीकृत  उक्त  आदेश  के  पैरा  9,  10,  ।  और  22(2)  के  प्रवर्तन  जहां  तक  उनका  संबंध
 उक्त  आदेश  की  तीसरी  अनुसूची  के  प्रवर्ग  11  में  विनिदिष्ट  सृत्रणोगों  से  निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन
 रहते  हुए  छूट  देती  है  :--

 1.  यह  एक  स्वतन्त्र  यूनिट/कंपनी  है  और  ऐसे  किसी  अन्य  उपक्रम  की  जिसे  औषधि
 1987,  के  उपबंधों  से  इस  प्रकार  छूट  नहीं  दी  गई  समनुषंगी  नहीं

 है  या  किसी  तरह  उसके  स्वामित्वाधीन  या  नियंत्रणाधीन  नहीं

 2.  सूत्रयोग  संबंधित  यूनिट/कंपन;  द्वारा  अपने  निजी  ब्रांड  नाम  में  विषणित  किए  गए  हैं  और
 किसी  अन्य  कम्पनी  के  ब्रांड  नाम  और/अथवा  ट्रेंड  मार्क  में  विषणित  नहीं  किए
 गए

 3.  लकधु  यूनिट  के  रूप  में  रजिस्ट्रीकृत  प्रमाण  पत्र  की  प्रति  के  साथ  ऊपर  (1)  और  (11)
 शर्तों  के  अनुपालन  में  विद्यमान  यूनिटों  की  दशा  में  इस  अधिसूचना  की  तारीख
 से  60  दिन  के  भीतर  और  नई  यू  निटों  की  दशा  में  उत्पादन  के  प्रारम्भ  की  तारीख  से
 60  दिन  के  भीतर  सरकार  को  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।

 टिप्पणी  :--  किसी  लघु  यूनिट/कंपनी  को  उपरोक्त  छूट  उसके  सु  यूनिट/कंपनी  न  रहने  पर
 देय  नहीं

 हु

 आई  )
 भार०  एस७०  संयुक्‍त  सचिव
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 नी  खथ  दद3दाा  भा  जता  उन  आना

 ऊर्जा  के  विकास  और  विस्तार  को  योजनाएं

 8524.  भरी  मुरलीघर  माने  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऊर्जा  क ेविकास  और  विस्तार  के
 लिए  प्रारम्भ  की  गई  योजनाओं  के  राज्यवार  नाम  क्‍या  और

 (a)  विभिन्‍न  राज्यों  में  किन-किन  स्थानों  पर  नये  बिजली  संयंत्र  लगाये  जा  रहे  हैं  और  उनका
 राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  सन्त्रालय  में  विज्ञतत  बिमाग  में  राज्य  संत्रो  सुशोला  :  और

 विद्युत  उत्पादन  स्कीमें  जिनसे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लाभ  प्राप्त  होने  की  परिकल्पना
 की  गई  उन  स्कीमों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  बिबरण  में  दिया  गया

 विवरण

 विद्युत  उत्पादन  स्कीमें  जिनसे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोराम  लाभ
 प्राप्त  होने  की  परिकल्पना  की  गई  है

 क्रम  सं०  स्कीम  का  नाम  लाभ  )

 2  3

 हरियाणा
 *  ].  पश्चिमी  यमुना  नहर  जल  विद्युत  स्कीम  48

 2.  दादूपुर  जल  विद्युत  स्कीम  10

 3  पानीपत  ताप  वि०  केन्द्र  चरण  --  दो  220

 4.  पानीपत  ताप  वि०  केन्द्र  चरण--तीन  210

 हिमाचल  प्रदेश

 5  आन्ध्रा  जल  विद्युत  स्कीम  17

 6.  रागटाग  नल  विद्युत  स्कीम  2

 7  भाभा  जल  विद्युत  स्कौम  120

 8.  थिराट  जल  विद्युत  स्कीम  4.5

 9.  चमेरा  जल  विद्युत  स्कीम
 ,

 180

 जम्मू  व  कश्मीर

 10.  अप्पर  सिंध  जल  विद्युत  स्कीम  चरण--दो  70

 11.  करनाह  जल  विद्युत  स्कीम  2

 12...  स्‍्टाकना  जल  विद्युत  स्कीम  4

 13...  सलाल  चस  विद्युत  स्कीम  345
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 पंजाब

 14.  मुकेरियन  जल  विद्युत  स्कीम  162

 15...  यू०बी०डी०सी०  जल  विद्युत  स्कीम  चरण--दो  45

 16...  दोधार  मिती  जल  विद्युत  स्कीम  1.6

 17.  धारीवाल  जल  बिद्युत  स्कीम  2.4

 18...  तूही  जल  विद्युत  स्कीम  0.8

 19...  रोहती  जल  विद्युत  स्कीम  0.8

 20.  निदामपुर  जल  विद्युत  स्कीम  0.8
 21.  रोपड़  ताप  विद्युत  केन्द्र  चरण--दो  420

 22.  आनन्दपुर  साहिब  जल  विद्युत  स्कीम  134

 राजस्थान

 23...  कोटा  ता०वि०  केष्द्र  विस्तार  210

 2  रामगढ़  गैस  टर्बाइन  केन्द्र  3

 25.  माही  जल  विद्युत  स्कीम  140

 26.  मंगरोल  जल  विद्युत  स्कीम  6

 7.  वरनवाला  जल  विद्युत  स्कीम  2

 28.  सूरतगढ़  जल  विद्युत  स्कीम  4

 29.  पुगल  जल  विद्युत  स्कीम  2.1

 30.  अनूपगढ़  नहर  जल  विद्युत  स्कीम  9

 31.  जक्खप  जल  विद्युत  स्कीम  9

 उत्तर  प्रदेश

 32...  मनेरी  भाली  जल  विद्युत  स्कीम  चरण--तीन  304

 33.  अनपारा  ता०वि०  केन्द्र  630

 34.  टांडा  ता०  वि०  केन्द्र  440

 35.  उच्चाहार  ता०वि०  केन्द्र  420

 36...  सिंगरौली  सुपर  ता“०विद्युत  केन्द्र  चरण---एक
 सोपान--दो  सरकार  )  1000

 37...  रिहस्द  सुपर  ता०वि०  केन्द्र  है|
 »  :  केन्द्रीय  क्षेत्र  1000

 38...  नरोरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  |  470
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 2 3 गुजरात 39. उकई बायां तट नहर जल बिद्युत स्कीम $ 40. कढ़ाना पम्पड स्टोरेज जस विद्युत स्ट्रोक बानकबोरी ता०वि० केन्द्र विस्तार 630 42... सिक्‍का ता०वि० केन्द्र 43. गांधी नगर ता०वि० केन्द्र विस्तार मध्य प्रदेश 44 हासदेव जल विद्युत स्कीम 45... बारगी जल विद्युत स्कीम 90 46... कोरबा प० ताप० वि० केन्द्र विस्तार 47. संजय गांधी ता०वि० केन्द्र 48. बानसागर जल विद्युत स्कीम 49. कोरबा सुपर ता०वि० केन्द्र ] 500 50... कोरबा सुपर ता०वि० केन्द्र 9 केन्द्रीम क्षेत्र विन्ध्पाचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र महाराष्ट्र 52. भीरा तेल रेस जल विद्युत स्कीम 80 53. तिल्‍्लारीजल विद्युत स्कीम 60 54. पावन जल विद्युत स्कीम 55. भण्डारदारा जल विद्युत स्कीम 56. कडकवासला जल विद्युत स्कीम 57. भटसा जल विद्युत स्कीम 58. चन्द्रपुर ता०वि० केन्द्र विस्तार 420 59... उरण गैस केन्द्र विस्तार 324 60. खाप्परखेड़ा ता० वि० केन्द्र विस्तार ! 420 पारली ता०वि० के-द्र विस्तार 62... उज्जनी पम्पड स्टोरेज जल विद्युत स्कीम 63. उरण गैस टर्बाइन केम्द्र यूनिट--मं ० 8 64... वेटरान जल विद्युत स्कीम
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 ty  दैच  जल  विद्युत  स्कीम  (एम०पी०/महाराष्ट्र  )
 श्रांन्न  प्रदेश

 बालीमेला  जल  विद्युत  स्कीम

 नागार्जुनसागर  जल  विद्युत  स्कीम  दो
 श्रीसैलम  जल  विद्युत  स्कीम  चरण---वो

 पैस्ना  एहोबिलम  जल  विद्युत  स्कीम

 नागार्जुनसागर  एल०बी  ०  नहर  जल  विद्युत  स्कीम॑

 नागार्जुनसागर  आर०बी०  नहर  जल  विद्युत  स्कीम

 पोचमपाद  जल  विद्युत  स्कीम

 विजयवाड़ा  ता०वि०  केन्द्र  बिस्तार

 काकटिया  नहर  जल  विद्युत  स्कीम

 रामामुंडम  सुपर  ता०वि०  केन्द्र  विस्तार

 करनटिक

 वरांही  नहर  जल  विद्युत  स्कीम

 सूपा  हैम  जल  बिद्युत  स्कीम

 घाटप्रभा  जल  विद्युत  स्कीम

 रावबूर  ता०वि०  केन्द्र

 मल्लापुर  जल  विद्युत  स्कीम

 कलमलाईजनकाल  जल  विद्युत  स्कीम

 सिरवार  जल  विद्युत  स्कीम

 मदुर  ब्रांच  जल  विद्युत  स्कीम  व  दूसरी  मिनी/माहक्रो

 केरल

 इृदमलायर  जल  विद्युत  स्कीम

 कक्‍्कड़  जल  विद्युत  स्कीम

 इद्क्‍्की  जल  विद्युत  स्कीम  चरण---दो

 कल्लाड़ा  जल  विद्युत  स्कीम

 तमिलनाडु

 सरश्वालर  जल  विद्युत  स्कीम

 कदमपराई  जल  बिद्युत  स्कीम

 लिखित  उत्तर

 390

 400
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 90.  इुन्डाह  जल  विद्युत  स्कीम  चरण--पांच

 91...  लोअर  मैद्दूर  जल  विद्युत  स्कीम

 ६92...  वैगाई  माइक्रो  जल  विद्युत  स्कीम
 हि  93  पाइकारा  माइक्रो  जल  विद्युत  स्कीम

 94...  लोअर  भवानी  जल  विद्युत  स्कीम

 95...  मैँट्दूर  ता०वि०  केन्द्र

 96,  मैददूर  ता०बि०  केन्द्र  विस्तार

 97...  टूटीकोरिन  ता०विः  केन्द्र  विस्तार

 98.  नेवेली  दूसरा  माइनकट  ता  ०थि०  केन्द्र  है|
 99.  नेवेलीं  दूसरा  माइनकट  ता०वि०  केन्द्र  विस्तार  »  केन्द्रीय  क्षेत्र

 100.  कलपाक्कम  परमाणु  विद्युत  परियोजना  यूनिट  |

 बिहार

 101.  पतरातू  ताप  विद्युत  केन्द्र

 102...  नाथ  कोयल  जल  विद्युत  स्कीम

 103.  सोन  पश्चिमी  लिंक  नहर  जल  विद्युत  स्कीम

 गंडक  नहर  जल  विशुत  स्कीम

 105...  मुजफ्फरपुर  ता०बि०  केन्द्र

 106.  तेनूघाट  ता०वि०  केन्द्र

 107...  सोन  पूर्वी  लिंक  नहर  जल  विद्युत  स्कीम

 108.  पंचेत  हिल्‍ल  जल  विद्युत  परियोजना

 109.  बोकारो  ता०बि०  केन्द्र  )

 110.  बोकारो  ता०वि०  केन्द्र  विस्तार

 111.  भैस  टर्बाहनें  )

 उड्डीसा  ल्‍

 112...  अप्पर  कोलाब  जल  विद्युत  स्कीम

 113...  हीराकुड  जल  विद्युत  स्कीम  तीन
 114.  रेंगाली  जल  विद्युत  स्कीम

 जल  विद्युत  स्कीम

 116...  ..  रेंगाली  जल  विद्युत  स्कीम  बिस्तार

 26  1988
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 विक्किम

 117...  रांगनोघू  जल  विद्युत  स्कीम  चरण--दो  २5

 118.  रिम्बी  जल  विद्युत  स्कीम  1

 पदिचमो  बंगाल

 1.9...  रमन  जल  विद्युत  स्कीम  50

 120  कोलाधघाट  ता०वि०  केन्द्र  420

 121.  कोलाधाट  ता०वि०  केन्द्र  विस्तार
 ”

 डी०पी०एल०  ता०वि०  केन्न  विस्तार  110

 नहर  जल  विद्युत  केन्द्र  22.5

 124.  रिछींगटान  जल  विद्युत  केन्द्र  आगुर्मेंटेशन  1

 125.  फाजी  जल  विद्युत  स्कीम  आगुमेंटेशन  12

 126.  फरक्का  सुपर  ता०वि०  केन्द्र  चरण---एक  630

 झण्डेमान  निकोबार  दीप  समह
 127.  डीजल  स्कीमें  12

 झसम

 128.  लोअर  बोरपानी  जल  विद्युत  स्कीम  100

 129.  लकवा  गैस  स्टेशन  विस्तार  15

 130.  चन्द्रपुर  ता०वि०  केन्द्र  विस्तार  30

 131.  बोंगायगान  ता०वि०  केन्द्र  60

 132.  लकवा  ता०वि०»  केन्द्र  सोपान--दो  60

 133...  घानसीरी  जल  विद्युत  स्कीम  20

 झणिपुर

 134.  लोकछाओ  जल  विद्युत  स्कीम  0.4

 135...  कैथासमन्बी  जल  विद्युत  स्कीम  0.6

 136.  लायमश्लाग  जल  विधुत  स्कीम  !

 137.  नंगसुंगंग  जल  विद्युत  स्कीम  1.5

 138...  गेनल  माइक्रो  जल  विद्युत  स्कीम  0.4

 139.  बू
 विद्युत

 स्कीम

 141
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 140...  डीजल  2

 मागालंेण्ड

 141...  डिक्खू  जल  बिद्युत  स्कीम  1

 त्रिपुरा

 142.  महारानी  धुत  सकी म
 143...  बारामूरा  गस  ता०वि०  केन्द्र  10

 144...  न्यू  गैस  टर्बाइन  .

 प्रदणाचल  प्रदेदा

 टागो  जल  विद्युत  स्कीम  4.5

 146.  सैरसा  जल  विद्युत  सः  क्रीम  1.5

 147.  स्‍्माल  हाइडल्स  3.60

 जल  विद्युत  स्कीम  100
 व्रिमोरक

 149.  स्माल  हाइडल  0.9
 150.  स्माल  डीजल्स  6

 कुल  22245.25

 इसके  गँस/तरल  इंधन  पर  आधारित  निम्नलिखित  विद्युत  उत्पादन  स्कीमों  को  भी
 सातवीं  योजना  के  दौरान  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  सम्मिलित  की  गईं

 |

 गुजरात
 गंस  पर  आधारित  कवास  कम्बाईनड  साइकिल  300
 परियोजना

 उतर  प्रदेदा

 गैस  पर  आधारित  औरैया  कम्बाईनड  साइकिल  400
 परियोजना  !

 राजस्थान

 गंस  पर  आधारित  अंटा  गैस  टर्बाइन  परियोजना
 क्षेत्र  )

 दिल्लो

 आई०पी०  के  निकट  गैस  टर्बाइन्स  180

 14२:



 6  1910  खिलिद  उमर

 कर्यावह्ष  में  ग्रोध्ोगिक  विक्वास

 8535.  थो  थोढांद  दख  वरसिहराज़  वड्ियर  :  क्या  रश्योप  अंक  प्रह  बताते  की  कफ  करेंगे  कि  :

 )  कथा  कर्ताटक  में  द्ौद्योगिक  विकास  की  धद्षि  बहुत  ही  अमसनन्‍्तोषद्घबक  सही

 यदि  तो  उक्त  राज्य  में  भोशोषिक  विकाश्न  को  गति  धीमी  होने  के  लिए  उस्तरंशवी

 विभिन्‍न  कारण  क्‍या

 उक्त  राज्य  में  औद्योगिक  विक्षात्र  की  क्षति  तेज  करते  के  लिए  कथा  कदड  उठाए  गए
 भर  .

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 डस्ोन  में  बंभालन  ओोसोजिक  विकास  विमान  हें  राश्य  संत्री  एम०  :
 से  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  औद्योगिक  उत्पादन  के  राज्यवार  मासिक  सूचकांक  का  संकग्नन  नहीं
 करता  उद्योग  मन्त्रालय  भी  औद्योगिक  उत्पादन  की  राज्यवार  सूचना  ,  नहीं  रहता  केन्द्रीय
 सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  संकलित  औद्योगिक  उत्पादन  के  समग्र  सूचकांक  के
 1987  के  दोरान  ओक्तोधिफ  उत्पादन  की  वृद्धि  दर  9.796  रही  जव्कि  बिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के
 दोरान  यह  दर  7.1%

 सरकार  ने  ओौद्योगिक  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  कई  राजकोषीय  तथा  वित्तीय  प्रोत्साहन
 प्रदान  किये

 पाउनगरतेब  कुर्सप्रकात  जिसपर  कए  शिर्खाश्

 8526.  भरी  भोकांत  बत  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  क्ताटे  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  देश  में  माइकोबेब्र  द्र/समिल्नन  क्िस्टड्  का  निर्माण  कहने  के  लिए  कदम  उठा
 रही

 कमा  इफप्टिप्रन  टेलीज़ोश  इाहस्टटुज  थीर  भाषड्  इजेक्ट्राणिक्म  लिमिहेश  इत  हिल्ला  कें
 फंगूछा  फ्रमन्न  कर  रहे

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  संचार  मन्‍त्री  बसस्त  :  और

 और  6  जी०  एच०  जैड०  तथा  13  जी०  एच०  जे३०  फ़िक्तेंसी  बेंड  वाली  डिजिटल
 माइक्रोवेव  प्रणालियों  के  जिनिर्माण  के  लिये  औै०  भैससे  एत०  ई०  सौ०  जापान  के  शाथ  सकनौक्षी  सहयोग
 के  लिए  दो  कम्पनियों  न ेएक  करार  प्रर  हस्ताक्षर  छिल्मे

 भारत  एवं  जापान  सरकारों  ने  विदेशी  सहयोग  का  पहले  ही  अमुमोदन  कर  दिया  है  4

 दोनों  कम्पनियों  द्वारा  संयुक्त  दो  बेंड  के  460  द्रांझ  शिस्किकर्से  का  गार्षिकर  तोर  पर  ब्िनिर्माण
 करने  का  प्रस्ताव

 उत्पादन  1989  के  दौयड़  शुरु  होड़े  की  अम्थ कर  है  ।
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 उच्च  प्रौद्योगिको  से  तेयार  को  जाने  बाली  औषधियों  का  ध्ायात

 8527.  भी  ससत्येग्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  अहुराष्ट्रीय  औषध  निर्माता  कम्पनियां  उच्च  प्रौद्योगिकी  से  तैयार  की  जाने
 वाली  भऔौषधों  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  भारत  में  इन  के  निर्माण  पर  आने  वाली  लागत  की  अपेक्षा
 अधिक  मूल्यों  पर  आयात  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  औषधों  को  देश  में  इनकी  उत्पादन  लागत  से  अधिक  मूल्यों  पर  आयात  करने  की
 मति  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  संत्रो  जे०  बेंगल  :  ऐसा  कोई  मामला  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं
 आया  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 प्रोद्योगिक  लाइसेंस  देते  के  लिए  पूंओो  निवेश  को  सीमा  में  बढ़ि
 8528.  डा०  कृपा  सिधु  मोई  :  क्या  उदच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  औद्योगिक  लाइसेंस  देने  के  लिए  पूंजी  निवेश  की  सीमा  में  वृद्धि  करने  का
 विभार

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  करने  का  विचार  है  तथा  क्‍या  सरकार  द्वारा  उनके  मन्भालय
 के  तत्संबंधी  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी  गई

 पूंजीनिवेश  की  सीमा  में  वृद्धि  किन  परिस्थितियों  में  की  गई  भौर

 इस  मामले  में  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जायेगा  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  श्रोशोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  :
 से  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण  के  उदेश्य  के  लिए  छूट  की  सीमा  23-4-83  को  बढ़ाकर  5  करोड़
 रुपये  कर  दी  गई  लाइसेंसीकरण  प्रणाली  को  उदार  बनाने  के  हिस्से  के  रूप  में  इस  सीमा  को  बढ़ाने
 हेतु  कारंवाई  प्रारम्भ  की  गई  है  और  इसके  ब्यौरे  अभी  तैयार  किये  जा  रहे  इस  समय  यह  बता
 पाना  कठिन  होगा  कि  इस  विषय  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  कितना  लिश्चित  समय

 एकीछत  ऊर्जा  विकास  योजना

 8529.  डा०  कृपा  सिधु  मोई  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  देश  में  ऊर्जा  की  मांग  के  बढ़ने  की  जानकारी

 क्‍या  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  एकीकृत  ऊर्जा  विकास  योजना  तैयार
 की  गई  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्रालय  में  बिद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुझीला  :  हां  ।

 और  एक  समस्वित  ग्रामीण  ऊर्जा  आयोजना  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा
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 ऊर्जा  की  दृष्टि  से  मितव्ययी  एक  समन्वित  माडल  तैयार  करने  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  कायंवाही
 आरम्भ  की  गई  है  जिसकी  सहायता  से  ऊर्जा  के  विकास  सम्बन्धी  विकल्पों  का  इृष्टतम  मिश्रण  तेयार

 किये  जाने  की  सम्भावना  है  ताकि  विद्युत  की  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 विशापन  झोर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  हारा  समाथा  रपत्रों  को  विज्ञापन  देगा

 8530.  थी  संवद  दाहशुहीन  :  क्या  सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस.समय  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  समाचारपन्नों  को  किस  दर  पर

 विज्ञापन  दिये  जाते

 क्‍या  भाषा  के  अनुसार  दरों  में  अन्तर  होता

 क्‍या  किसी  विशेष  समाचारपत्र  में  विशापन  देने  का  अन्तराल  उसकी  प्रामाणिक  बिक्री  के
 आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  और

 3।  1987  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दौरान  अनुसूची  में  दी  गई  विभिन्‍न  भाषाओं
 में  दिये  गये  विज्ञापनों  का  मूल्यानुसार  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदोय  कार्य  मत्री  तथा  सूचना  प्रोर  प्रसारण  मंत्री  एज०  के०  एल०  मगत  ):
 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  विभिन्‍न  समाचारपन्रों/नियतकालिक  पत्रों  को  प्रस्तावित
 विज्ञापन  दरें  दर  ढांचे  के  उपबन्धों  के  अनुसार  उनकी  प्रसार  संख्या  पर  आधारित  होती  हैं  जो

 पतन्रों|नियतकालिक  पत्रों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  पर  समान  रूप  से  लागू  होती

 नहीं  ।

 बिज्ञापनों  को  समाचारपत्रों।नियतकालिक  पत्रों  को  प्रचार  आवश्यकताओं  तथा  धनराशि
 की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रिलीज  किया  जाता  समाचारपत्रों  की  प्रचार  संब्या  और
 उनके  लक्षित  पाठकों  का  भी  ध्यान  रखा  जाता

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 वर्ष  ।987-88  1987)  के  दौरान  विभिन्‍न  अनुसूचित  भाषाओं
 के  समाचारपत्रों/नियतकालिकपत्रों  को  दी  गई  धनराशि

 भाषा  ह  घनराध्ति  में  )

 1  2  ॥  3
 “1

 उर्दू  29,70,768.00

 2.  पंजाबी  12,64,136.00

 3...  मराठी  35,75,688.00

 4.  गुजराती  27,38,384.00

 5...  सिंधी  1,68,6  9.00

 6.  असमिया  5,61,074.00

 7  बंगला  31,40.930.00
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 1  2  3

 उड़िया  10,07,300.00
 .  तमिल  22,53,168.00

 10.  तेलुगु  7,66,012.00

 11.  मलयालम  20,  24,5  98.00

 12.  कन्‍नड़  9,3  ',884.00

 दिल्‍ली  में  रेडियो  टेलोफोन  सिस्टमਂ  प्रारश्म  करना

 8531.  श्री  सैयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परीक्षण  के  तौर  पर  रेडियो  टेलीफोन  सिस्टमਂ  प्रारम्भ  करने  के  पश्चात
 सरकार  दिल्‍ली  में  एक  सम्पूर्ण  प्रणाली  की  स्थापना  के  लिए  एक  परियोजना  पर  विधार  कर  रही

 क्‍या  उपकरण का  द्रेश  में  ही  निर्माण  किया  जा  रहा  ह ैऔर  अथवा  आयात  किया

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्‍या

 परियोजना  की  प्रति  लाइन  अनुमानित  गैर-आवबर्ती  लागत  कया

 परियोजना  की  प्रति  लाइन  अनुमानित  आवर्ती  लागत  क्‍या  और

 .  उपभोक्ता  को  वाधिक  कितना  प्रभार  अदा  करना  होगा  ?

 ऊर्जा  मम्त्रो  तथा  संचार  सन्त्री  बसन्‍्त  :  एन०  सी०  आर  क्षेत्र
 वाली  एक  योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 फिलहाल  इस  उपस्कर  का  विनिर्माण  देश  में  नहीं  किया  जा  रहा  बम्बई  से  प्राप्त

 अनुभवों  के  आधार  पर  आयात  करने  स्थानीय  बिनिर्माण  के  बारे  में  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 प्रस्तावित  योजना  के  लिए  अभी  तक  किसी  परियोजना  को  मंजूरी  नहीं  दी  गई

 और  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बम्बई  के  लिये  प्रस्तावित  दरें  इस  प्रकार  हैं  :--

 पंजीकरण  कराते  समय  जमा  की  जाने  5,000  २०
 वाली  राशि

 कनेक्शन  देते  समय  की  जमा  राशि  45,000  ०

 मासिक  किराया  नि  10,00

 काल  प्रभार  एयर  कनवर्शेशन  समय
 और  जावक

 दोनों  कालें  )  के  लिए  प्रति
 मिनट  1.50  रु०  सामान्य
 प्रभार  के  अतिरिक्त  ।

 उपकरण  उपभोक्‍षता  के  अपने  उपर्युक्त  शुल्क  दरों  की  पुनरीक्षा  को  जा  रही
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 राज्यों  में  जल-विद्युत  संयंत्रों  को  स्वापना  करमा

 8532,  श्री  राबाकांत  डिगाल  :  क्या  ऊर्जा  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  कितने  जल-विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किये
 गये

 ऐसे  जल-बविद्युत  संयंत्रों  की  संघ्या  कितनी  है  जिनमें  इस  बीच  उत्पाद  शुरू  हो  गया

 प्रत्येक  जल-विद्युत  संयंत्र  की  क्षमता  कितनी  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंग्रालय  में  विद्युत  बिमांग  में  राज्य  मग्जी  सुशोला  :  से
 1985-86,  1986-87  तथा  1987-88  के  दौरान  रोटेट  की  गई/चालू  की  गई  जल-बिश्युत  उत्पादन

 यूनिटों  तथा  इनकी  क्षमता  के  बारे  में  राज्यवार  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  देश  के  विभिन्‍न
 राज्यों  में  कुल  2785  31  मेगावाट  क्षमता  की  104  जल-विद्वत  यूनिटों  में  से  141 1.56  मेगावाट  की
 प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  92  यूनिटें  चालू  की  जा  चुकी  हैं  जबकि  कुल  374.25  मेगावाट  की  12  यूनिटें
 रोटेट  की  गई  चालू  की  गई  92  यूनिटों  में  से  2380.95  मेगावाट  प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  44

 बृह  त/मध्यम  यूनिट  हैं  जबकि  30.61  मेगावाट  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  की  48  माइक्रो/भिनी/लधु
 जल-विद्युत  केन्द्रों  बाली  यूनिटें  ऐसे  बृहत  तथा  मध्यम  जल-विद्युत  केन्द्र  जिन्होंने  अब  तक  विद्युत  का
 उत्पादन  करना  आरम्भ  कर  दिया  इनकी  संख्या  43  है  माइक्रो/मिनी/लघु  ज़ल-विशत  केन्द्रों  के  बारे
 में  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  1985-86,  1986-87  7  तथा  1987-88  )  के  दौरान

 रोटेट/चालू  किये  गये  जल  विद्युत  उत्पादन  यूनिट

 जल  विद्यूत  केन्द्रों  क ेनाम  यूनिटों  का  संख्या  x  कुल  प्रतिष्ठापित
 प्रतिष्ठापित  क्षमता  क्षमता

 )  मिली
 2  3

 जालू  किए  गए  जल  विद्युत
 केसा/यूलिटे

 (1)  सुरुय  झोर  सध्यम

 उत्तरी  क्षेत्र

 रा०  ज०  बि०  मिगम

 सलाल  ३3>८116  345

 हरियाणा
 पश्चिमी  यमुना  नहर

 सोपान  298  16
 सोपान  2x8  16
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 2  3

 हिमाचल  प्रदेश

 आंध्रा  3x 5.65  16.95

 पंजाब

 आनन्दपुर  साहिब  4x 33.5  134

 राजस्थान  2x5

 माही  बजाज  सागर  29  25  50

 उप  जोड़  16  यूनिटें

 पा

 577.95
 _  a

 पहश्चिमो  क्षेत्र

 महाराष्ट्र

 भंडारधारा  1x10  10

 पेंच  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  1x80  80

 का  सांझा  )  1x80  80

 टिल्लारी  1x 60  60

 भोरा  टेल  रेस  2x40  80

 उप  जोड़  6  यूनिटें  310

 वक्षिणो  क्षेत्र

 प्रांश्र  प्रदेदा

 नागार्जुनसागर  पम्प  स्टोरेज  स्कीम  1x 100  100

 श्रीसेलम  चरण-दो  1x110  110

 2x 110  220

 पोचमपाद  2x9  9  18

 कर्ताटक

 काली  नदी  2x 50  100

 केरल

 इृदामलयार  29८  37.5  75

 इदुक्‍्की  क्र रण-दो  2 x  130  260

 1x  130  130
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 तमिलनाडु

 सरवालर  1x  20  20

 कदमप  राई  पर्प  स्टोरेज  सकी म  22९  100  200

 लोअर  मंत्तूर  2x15  30

 उप  जोड़  18  यूनिट  1°63

 पुर्डी  क्षेत्र
 उड़ोसा

 रेंगाली  2x 50  100

 अपर  कोलाब  1x80  80

 उत्तर  पुर्थों  क्षेत्र

 मोीपको

 कोपिली  1x  50  50

 उप  जोड़  पूर्वी  |  यूनिट  50

 जोड़  अखिल  भारत  (1)  44  यूनिट  .  2380.95  मेगा०

 (11)  समितो/माइको/लघु
 उतरो  क्षेत्र

 हिसाचल  प्रदेश

 रोगटोंग  23८  0.5

 न  2x  0.5  1

 जम्मू  ध्ोर  कश्मोर

 सतकना  1x2  2.

 1x2  2  2

 लंके  रखी  1x  9  0.025  0.025

 पंजाब
 '

 निदामपुर  22८0.5  1.0

 दोधर  39८0.5  1.5

 राजस्थान

 अनूपगढ़  6x 1.5  9.0
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 1  2  3
 _  0.4

 उसर  प्रदेश

 सुरिनगेड  1x  0.4  0.4
 19८0.2  0.4  0.4

 चमोली  विस्तार  4x 0.005  0020

 केदारनाथ  4)  0.005  0020

 तपोवन  0.$

 उप  जोड़  ...  27  यूनिें  5

 पश्चिसो  क्षेत्र

 गुजरात
 उकई  बायां  तट  नहर  29»  2.5  5

 महा  राष्ट्र
 बेतरणा  बांध-दो  0.075  0.975

 योकेश्वर  0.075  0.075

 उपजोड़
 ...

 044

 बक्षिणों  क्षेत्र
 ््

 झांध्र  प्रदेश

 ककतिया  नहर  के  दसवें  मील  पर  29»  0.22  044
 ककतिया  नहर  के  मील  पर  3५८0.22  0.66
 ककतिया  नहर  के  मोल  पर  3X  0.5  0.69

 शरणाचअल
 उप  जोड़  क्षेत्र  )  8  यूनिट  0.4

 उत्तरो-पूर्वों  क्षेत्र

 सजिपुर
 नंग  संग  खंग  39<  0.5  1.2

 धरणाचल  प्रदेदा

 टिसु  43८
 ग॒  0.4

 ब्िपुरा

 महारानी

 उपजोड़  29  7

 झ बन्‍ड:सस स ः जोड़ अखिल भारत 48 यूनिट ; जोड़ ____ 92 यूनिट
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 1  2  3

 वे  पूनिटें  जिःहें  1987-88  में  रोल  किया
 गया  परन्तु  चालू  नहों  किया  गया

 (1)  कव्प/मष्यम
 मध्य  प्रदेश

 बारगी  1x45  45

 महाराष्ट्र

 पवाना  1,८10  10

 प्राप्त  प्रदेश

 पोचमपाद  1x9  9

 तमिलनाडु

 कदमपराई  पम्प  स्टोरेज  स्कीम  1x 100  100

 लोभर  म॑त्तूर  4x15  60

 कुंडाह  फेज-पांच  1x20  20

 उड़ोसा
 अपर  कोलाब  19 80  80

 नोपको

 कोपिली  1x 50  50

 उप  जोड़  (1)  10  यूनिदें  374

 (7)  माइक्रो|मिनी/लघु
 उतस्तर-पूर्षो  क्षेत्र
 लाफालें१

 दिवख्ख्‌  fore 1x0.25  0.25

 उप  जोड़  tafe  025

 जोड़
 न  (1)-+-  +  (11)  12  यूनिट

 7
 374.2  5

 _  जोड़  ७  ढअयूनिंट  2785.81
 प्रशंसनीय  उत्पादकता  पुररकार  योजना

 8533.  श्रो  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ताप  विद्युत  उत्पादन  में  प्रशंसनोय  उत्पादकता  पुरस्कार  योजना  अभी  भी  चल

 रही
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 यदि  तो  इस  योजना  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या

 गत  तीन  वर्षों  में  इस  योजना  से  क्या  लाभ  हुए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मम्न्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्री  खुशीला  :

 इस  स्कीम  का  मुख्य  उद्देश्य  ताप  विद्युत  केन्द्रों  क ेबीच  प्रतिस्पर्धात्मक  भावना  को
 हित  करके  ओर  उपयुक्त  नकद  प्रोत्साहनों  के  माध्यम  से  कमंचारियों  को  प्रेरित  करके  अधिकतम  ताप

 विद्युत  उत्पादन  प्राप्त  करना

 ओर  विशेष  रूप  से  इस  स्कीम  के  परिणामस्वरूप  ताप  विद्युत  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि
 की  मात्रा  बता  पाना  संभव  नहीं  क्योंकि  त'प  विद्युत  उत्पादन  में  सुधार  कई  पहलुओं  पर  निभंर
 करता  ताप  विद्युत  1985-86  के  114119  मिलियन  यूनिट  की  तुलना  में
 1987-88  में  बढ़कर  149350  मिलियन  यूनिट  हो  गया  ।

 सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  कार्यान्यित  को  जा  रही  बिजली  परियोजनायें

 8534.  श्री  राघाकांत  डिगाल  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  देश  में  कितनी  बिजली  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  जा

 रही

 ये  परियोजनाएं  किन  स्थानों  पर  स्थित  हैं  तथा  इनकी  क्षमता  कितनी

 कया  कुछ  ताप  बिजली  केन्द्रों  के  लिये  सोवियत  संघ  ने  समस्त  धन-राशि  देने  का  प्रस्ताव
 किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्यत  विभाग  पें  राज्य  मन्‍्त्री  सुझीला  :  और
 सोवियत  संघ  की  सहायता  से  फिलहाल  निम्नलिखित  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाएं

 घीन  है  :

 मध्य  प्रदेश  में  विध्याचल  सुपर  ताप  विज्युत  चरण-एक  (6x  210
 मेगावाट  )

 बिहार  में  कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (4 210  मेगावाट  )

 उत्तर  प्रदेश  में  टिहरी  जल  विद्युत  काम्पलेक्स  (2400

 नहीं  ।  वि

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 क्ेरल  में  सौर  झौर  पवन  ऊर्जा  के  विकास  के  लिये  कार्यक्रम

 8535.  ही  बो०  एस०  विजयराधवन  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  सोर  और  पवन  ऊर्जा  के  लिये  कुल  कितनी  घनराशिक
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 नियतन  किया  गया

 क्या  कैरल  में  इस  वर्ष  उन  ऊर्जा  ज्ञोतों  क ेविकास  के  लिये  बड़े  पैमाने  पर  कोई  कार्यक्रम

 शुरू  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मनन्‍्त्री  तथा  संचार  मंत्री  बसन्‍्त  :  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  1988-89  988-89  के  दौरान
 सौर  सौर  तापीय  तथा  पवन  ऊर्जा  के  लिये  छुल  आवंटन  9.5  करोड़
 7  करोड़  रुपये  तथा  5  5  करोड़  रुपये

 और  ये  कार्यक्रम  केरल  राज्य  सहित  पूरे  देश  में  चलाए  जा  रहे  सम्बन्धित
 राज्य  सरकार/नोडल  एजेंसियों  के  परामर्श  से  केरल  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  इस  वर्ष  के  लिए  कार्यक्रम
 बनाये  गये  हैं  ।

 केरल  में  विद्यत  क्षेत्र  में  केस्तीय  सरकार  हारा  निवेश

 8536.  श्री  बो०  एस०  विजयर।धबन  ;  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केरल  में  विद्युत  क्षेत्र  में  अब  तक  कितना  निवेश  किया  गया

 अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  यह  कितना

 कया  केरल  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  और  अधिक  निवेश  करने  का  कार्यक्रम  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मरत्रालय  में  विद्युत  बिमाग  में  राज्य  सम्त्रो  सुशोला  :  और
 विद्युत  क्षेत्र  में  निविश  किसी  विशेष  राज्य  के  लिये  नहीं  किया  जाता  है  अपितु  समग्र  क्षेत्र  क ेसिए

 किया  जाता  है  क्योंकि  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  विद्युत  परियोजनाएं  क्षेत्रीय  स्कीमें  होती  केन्द्रीय  निवेश  के
 बारे  में  राज्यवार  समुचित  आंकड़े  योजना  आयोग  द्वारा  नहीं  रखे  जाते

 और  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिक रण  ने  केरल  की  2 ~  210  मेगावाट  की  कयरामकुलम
 ताप  विद्युत  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  ।  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  तथा  जल  की  उपलब्धता
 एवं  विक्तीय  संसाधन  जैसे  आवश्यक  निवेश  सुनिश्चित  किये  जाने  के  पश्चात्‌  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय
 लिया  जा  केरल  सरकार से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  कि  परियोजना  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कार्यान्वित
 किया  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  अपने  प्रस्ताव  क॑  बारे  में  और  सूचना  प्रस्तुत

 जिसकी  प्रतीक्षा

 दोधपूर्ण  मार-प्रबन्ध  के  कारण  ऊर्जा  के  उत्पादन  में  हाति

 8537.  भी  विजप  एन०  पाटिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दोषपूर्ण  भार-प्रबन्ध  के  कारण  ऊर्जा  के  उत्पादन  में  होने  वाली  हानि
 को  रोकने  के  लिए  कोई  वेशानिक  प्रणाली  तैयार  की  और

 यदि  तो  इन  दोषों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  और
 उपलब्ध  ऊर्जा  उत्पादन  का  इष्टतम  समुपयोजन  करने  के  लिए  भार  प्रबन्ध  सम्बन्धी  विभिन्‍न
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 उपाय  किये  जाते  इनमें  ये  शामिल  उपभोक्ताओं  को  अलग-अलग  समूहों  में  विभकत
 व्यस्ततमकालीन  घंटों  को  छोड़कर  बाकी  अवधि  के  दौरान  विद्युत  का  अधिक  उपयोग  किए  जाने  को

 प्रोत्साहन  फालतू  विद्युत  वाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  विद्युत  की  सप्लाई  करना

 फालतु  विद्यत  वाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  विद्यूत  की  सप्लाई  में  सहायता  प्रदान  करने  की

 दृष्टि  से  क्षेत्रीय  प्रिड  बनाने  के  लिए  विभिन्न  क्षेत्रों  को  आपस  में  सम्बद्ध  किया  गया  है  जिसके  आधार
 पर  राष्ट्रीय  विद्युत  ग्रिड  बनाने  का  उद्देश्य

 ह

 पोलिएस्टर  फिलामेंट  याले  के  निर्माण  के  लिए  संससं  मोदोपान
 संसस॑  सेंटुरी  ऐका  लि०  शोर  भसस॑  पेट्रो-फिल्स  कोझ्मापरेटिव

 लि०  की  लाइसेंस  क्षमता

 8538.  भ्री  सीताराम  जे०  गाजलो  :  क्या  उज्चोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83,  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  मैसस  मोदीपान

 सेन्ट्री  मैससं  ऐका  लि०  और  मैससं  पेट्रोफिल्स  कोआपरेटिव  लि०  की  पालिस्टर  फिलामेंट  यान
 की  लाइसेंस  क्षमता  कितनी

 क्‍या  उपर्युक्त  लाइसेंस  क्षमता  को  पालिस्टर  फिलामेंट  यान॑  के  डेनियरों  के  उत्पादन  से
 संबद्ध  किया  गया

 इन  वर्षों  में  इन  कम्पनियों  का  पालिस्टर  फिलामेंट  याने  का  वास्तविक  उत्पादन  कितना

 क्बा  किसी  वर्ष  विशेष  में  वास्तविक  उत्पादन  लाइसेंस  क्षमता  से  125  प्रतिशत  अधिक
 और

 (४)  क्‍या  इस  प्रकार  अधिक  उत्पादन  सरकार  की  विकासोन्मुख  उदारीकृत  औद्योगिक  नोति
 के  अनुसार  किया  गया  है  ?

 उद्योग  संत्री  जे०  बेंगल  :  से  लाइसेंसशुदा  क्षमता  और  उत्पादन  के  बारे

 में  जानकारी  नीचे  दी  जाती  है  :

 लगभग

 वर्ष  मैं०  मोदीपोन  लि०  सेच्री  इंका  मे»  पेट्रोफिल्स  कोआप  रेटिब  लि०

 उत्पादन  लाइसेंसशुदा  उत्पादन  लाइसेंसशुदा .  उत्पादन

 क्षमता  क्षमता  क्षमता

 id
 1982-83  576  2,010  1,500  2,780  7,000  4,890

 1983-84  1,723  ३,690  1,500  4,950  7,000  ><  6,570

 1984-85  1,723  3,720  6,540  5,800  9,000  8,150

 1985-86  1,723  3,270  6,540.  6,360  9,000  8,160

 x  1984  में  क्षमता  अनुमोदित  करके  9,000  टन  प्रति  वर्ष  कर  दी
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 विवरण  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  कुछ  वर्षों  तक  कुछ  मामलों  मुख्यतया  डेनियोर  में
 परिवतित  प्रक्रिया  में  सुधार  आदि  के  कारण  उत्पादन  लाइसेंसशुदा  क्षमता  के  125  प्रतिशत से
 अधिक  है  ।

 उत्पावकता  को  ब्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  समय  समय  पर  एकक  द्वारा  प्राप्त
 अधिकतम  उत्पादन  के  आधार  पर  क्षमता  के  अनुमोदन  के  बारे  में  सरकार  नीति  की  धोषणा
 करती  रही  है  ।

 पंजाब  को  राजसहा  यता

 8539.  थी  क्षमल  चोधरी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  पंजाब  में  औद्योगिक  जोनों  में  शामिल  जिलों  के  नाम  क्‍या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पंजाब  तथा  होशियारपुर  जिलों  को  कितनी  सहायता  दी
 गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एस०  :
 ओर  संभवतया  माननीय  सदस्य  पंजाब  में  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलों  के  बारे  में  पूछ  रहे

 पंजाब  के  फिरोजपुर  और  गुरदासपुर  जिलों  को  ओौद्योगिक  रूप
 से  पिछड़े  जिले  माना  गया  एक  विशेष  मामले  क़े  रूप  में  |  1985  से  वर्ग  के

 पिछड़े  जिलों  को  उपलब्ध  सुविधायें  अमृतसर  जिले  को  भी  दी  गई  1971  में  केन्द्रीय  निवेश

 सहायता  योजना के  प्रारंभ  होने  से  1987-88  तक  की  अवधि  में  पंजाब  सरकार  को  20.27  करोड़
 रुपये  की  प्रतिपूर्ति  की  गयी  है  ।  केन्द्रीय  राजसहायता  के  प्रतिपूति  संबंधी  ब्यौरे  राज्य-बार  तथा
 वार  नहीं  रखे  जाते  ।

 नारियल  जटा  बोर्ड  के  कं  जारी

 8540.  क्रोमतो  एन०  पो०  ऋाँसी  लक्ष्मी  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नारियल  जटा  बोर्ड  के  केरल  और  पश्चिम  बंगाल  से  बाहर  कार्यरत  कर्मचारियों  को
 चिकित्सा  प्रतिपूर्ति  का  लाभ  नहीं  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  केरल  और  पश्चिम  बंगाल  में  कार्य रत  कंचारियों  की  तुलना  में  उनके  मास

 इस  भेदभाव  के  क्या  कारण  और

 नारियल  जटा  बोर्ड  के  केरल  और  पश्चिम  बंगाल  से  बाहर  कार्य रत  कम  चारियों  के  लम्ये

 समय  से  लम्बित  पड़े  चिकित्सा  दावों  को  निपटाने  के  लिए  तत्काल  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  (१)
 से  कंयर  बोर्ड  ने  केरल  में  तथा  केरल  से  बाहर  कार्यरत  अपने  करमंचारियों  को  केन्द्रीय  सेवा

 1944  के  अधीन  प्राप्त  होने  वाली  चिकित्सा  सेवा  सुविधाएं  उपलब्ध  करा

 दी  दिल्ली  तथा  बम्बई  जैसे  स्थानों  में  इन  नियमों  को  लागू  करने  में  कुछ  कठिनाइयां  सामने

 आई  कयर  बोर्ड  को  समस्या  का  समाधान  करने  के  निर्देश  दिए  गये  हैं  ।

 बिहार  में  श्निवासो  मारतीयों  हारा  स्थापित  किए  गये  उच्चोग

 8541.  भी  खेयद  शाहबुह्दोत  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बिहार  में  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  अथवा  उनके  सहयोग  से  स्थापित  किए  गये  उद्योगों

 का  ब्योरा  क्या  और

 की  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  में  इन  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  के

 कितने  प्रस्ताव  विशेष  अनुमोदन  समिति  भारतीय  )  के  समक्ष  लम्बित  पड़े  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ग्रोशोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 के  में  विशेष  अनुमोदन  समिति  के  गठन  के  बाद  से  बिहार  में  फल

 एवं  सब्जी  के  रस  व  खाद्य-उत्पादों  के  विनिर्माण  हेतु  इकाई  की  स्थापना  करने  के  लिये  केवल  एक
 वासी  भारतीय  प्रस्ताव  का  में  अनुमोदन  किया  गया  इस  उद्योग  के  लाइसेंस-मुक्त  होने
 के  कारण  आवेदक  को  स्वीकृति  सचिवालय  रजिस्ट्रेशन  प्रदान  किया

 गया  है  ।

 बिहार  में  औद्योगिक  इकाइयों  को  स्थापना  करने  के  लिए  औद्योगिक  स्वीकृति
 औद्योगिक  विकास  विभाग  के  निर्णयाथं  औद्योगिक  लाइसेंस  की  मंजूरी  के  लिए  कोई  अनिवासी

 भारतोय  प्रस्ताव  लम्बित  नहीं  पड़ा  है  ।

 बिहार  में  कहलगांव  में  सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र  का  पुरा  होना

 8542.  भरी  सेयद  शाहब्ुद्दोन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कहलगांव  में  सुपर  ताप  संयंत्र  के  कायं  को  पूरा  करने  में  कितनी  प्रगति
 हुई

 कया  मूल  निर्धारित  समय  की  तुलना  में  कोई  विलम्ब  हुआ  और

 यदि
 तो  विलम्ब  का  क्‍या  कारण  है  और  मूल  अनुमानों  की  तुलना  में  कितना  और

 अधिक  व्यय  होगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  सुशोला  :  से
 कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  का  निर्माण  कार  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा
 परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  कुल  3352  एकड़  भूमि  में  से  लगभग  लगभग  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण
 किया  जा  चुका  है  ।  कार्य-स्थल  को  समतल  करने  संबंधी  कायं  का  लगभग  60  प्रतिशत  भाग  पूरा  किया
 जा  चुका  है  और  अस्थाई  टाउनशिप  का  निर्माण  काय॑  पूरा  होने  की  उन्नत  अवस्था  में  मुख्य  उपस्कर
 पैकेजेस  हेतु  आडंर  दे  दिए  गये  हैं  ओर  शेष  पैकेजेस  के  सम्बन्ध  में  भी  आर्डर  देने  से  पहले  की  जाने  वाली
 कार्यवाही  आरंभ  कर  दी  गई  है  ।

 तेल  झोर  प्राकृतिक  गेस  प्ायोग  के  लिए  का  मिर्माण

 8543.  भी  हरिहर  तोरन  :  क्या  पेट्रोलियम  श्लौर  प्राकृतिक  गस  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ते  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  लिए  प्लेटफाम  का  निर्माण  करने  का

 ठेका सिंगापुर की एक कम्पनी को दिया और यदि तो प्लेटफामं कहां स्थापित किया जामेगा ओर परियोजना पर आने वाली लागत सम्बन्धी ब्योरा क्‍या है ?
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 पेट्रोलियम  धर  प्राकृतिक  गंस  संत्रालय  में  उप  संत्रो  रफीक  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  में  गांवों  का  विशज्युतीकरण

 8544.  भ्रो  एच०  जो०  रामुलु  :  कया  ऊर्जा  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  अब  तक  जिलेवार  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण
 किया  गया

 गया है; और  क्‍या  जिन  गांवों  के  विद्युतीकरण  की  मांग  की  गई  थी  उन  सबका  विद्युतीकरण  नहीं  किया
 गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  अग्रेतर  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विशुत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  ग्राम

 विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  वित्त-पोषित  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  के  अन्तगंत  दर्शाने वाली  की  स्थिति
 के  अनुसार  कर्नाटक  में  विद्युतीकरण  किये  गये  गांवों  की  जिलेवार  संख्या  को  दर्शाने  वाली  उपलब्ध  सूचना
 बिवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 और  जिलेवार  लक्ष्यों  तथा  गांवों  के  विद्युतीकरण  करने  से  सम्बन्धित  प्राथमिकता  के
 बारे  में  निर्णय  राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  लिया  जाता  कर्नाटक  के  दौरान  कनटिक  में  700  गांवों
 का  विद्युतीकरण  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  कर्नाटक  बिजली  बोडं  ने  सूचित  किया  है  कि
 1  8  के  दोरान  तक  746  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  जा  चुका

 विवरण

 की  स्थिति  के  अनुसार  विद्युतीकृत  गांव-ग्राम  विद्युतीकरण
 निगम  की  स्कीमें

 राज्य  :  कर्नाटक

 क्रम  सं०  जिला  विद्युतीकृत  गांव

 2  3

 बंगलोर
 2  बेलगाम  589

 3  बेलारी
 4  बिदार  234

 5  बिजापुर  757

 6.  चिकमंगलूर
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 7...  चित्रादुर्गा  243

 8.  कोरग  )  127

 9.  दक्षिण  कन्‍नदा  '  101

 10.  धरवार  432

 11...  गुलबर्ग  581

 12.  हसान  790

 13.  कोलार  467

 14.  मंडया  294

 15.  मैसूर  350

 16.  रायचूर  570

 17.  शिमोगा  527

 18.  तमक्र  442

 19.  उत्तर  कन्‍्नाद  646
 भा +आ+«भभनआ

 केरल  में  डाकधर  खोलना

 8545,  भ्रो  टी०  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  वर्ष  1988-89  के  दौरान  नये  डाकघर  खोलने  तथा  वर्तमान  डाकधरों  का
 दर्जा  बढ़ाने  के  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  केरल  में  कितने  डाकधर  कहां-कहां  खोले  जाने  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  तथा  संचार  मंत्रो  बसंत  :  जी  अभी  तक

 इस  स्थिति  में  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  लाइसंस  जारो  करना

 8546.  भरी  टी०  बशीर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कूरेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  के  दौरान  केरल  में  नये  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  कोई
 नये  लाइसेंस  जारी  किये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  सरकारी  तथा  गैर-सरकारो  क्षेत्रों  को
 अलग  कितने  लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  ?

 ध  उद्योग  मंत्रालय  में  श्लोद्लेगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  संत्रो  एम०
 वित्तीय  ब्ष  1987-88  के  दोरान  केरल  राज्य  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  सात  औद्योगिक
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 लाइसेंस  दिये  गये  थे  ।  इनमें  से  दो  उपक्रमोंਂ  की  स्थापना  करने  के  लिए  थे  ।

 उपर्युक्त  सात  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  से राज्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को चार  और  गैर

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों/पारटियों  को  तीन  औद्योगिक  लाइसेंस  दिये  गये  थे  ।

 केरल  में  ब्रह्म  पुरम  में  ऐेस  पर  भ्राधारित  ताप  बिजलो  संयंत्र  को  स्थापना

 8547.  भ्री  टी०  बश्ञीर  :  वया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  के  रल  में  ब्रहमपुरम  में  गेंस  पर  आधारित  ताप  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मसभालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  सुझीला  :  और
 कोचीन  में  एल  ०एस  ०ए०पी०एस०  इंधन  तेल  प्राकृतिक  गैस  पर  आधारित  90  मेगावाट

 के/एक-संबुक्त  साइकिल  विद्युत  संयंत्र  को  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  संभाव्यता  रिपोर्ट  केरल

 प्राधिकारियों  से  1988  में  प्राप्त  हुई  प्रस्तावित  परियोजना  पर  107  करोड़  रु०  लागत

 आने  का  अनुमान

 उड़ोता  में  कांच  भोर  मिट्टी  प्रश्लोतिक  काप्प्लेक्स

 8548.  भरी  चिग्तामनि  जेसा  :  क्या  उद्योग  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  केस्द्रीय  सरकार  से  सम्बलपुर  जिले  में  झारसूगुदा  में  कांच  और
 चीनी  मिट्टी  औद्योगिक  काम्प्लेक्स  क ेसफलतापूर्वक  क्रियान्वयन  के  लिए  सामान्य  सेवा  और  सुविधा  केन्द्र

 हेतु  आथिक  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  कांच  और  चीनी  मिट्टी  अनुसंधान  संस्थान  के  सहयोग  से  कांच
 और  चीनी  मिट्टी  काम्प्लेक्स  के  उत्पादों  का  अभिनिर्धारण  और  परियोजना  की  रुपरेखा  तैयार  कर  ली
 गई  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कौन  से  कदम  उठाये  गये  हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रोल्लोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  एस०  ध्रशणाचलम  )  :  से
 उड़ीसा  सरकार  ने  सम्बलपुर  जिले  में  झ्ारसुगुढा  में  प्रस्तावित  कांच  और  चीनी  मिट्टी  औद्योगिक

 काम्प्लैक्स  के  लिए  सामान्य  सेवा  और  सुविधा  केन्द्र  हेतु  बाह्य  घन  का  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  इस
 सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 सामर  बिशासन  सें  गुल्य ता  नियंश्रल्न  पर  गोध्डी

 8549.  भी  एच०  ए०  डोरा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  मेंस  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृषा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  नागर  विमानन  में  गुणवत्ता  नियन्त्रण  पर  काठमांडू  में  एक  गोष्ठी  का

 आयोजन  किया  गया

 क्या  भारतीय  प्रतिनिधियों  ने  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  क्षेत्र  में  सुरक्षा  उपाय  बढ़ाने  और

 उत्तम  सेवाओं  के  लिए  और  अन्य  देशों  क ेसाथ  सहयोग  करने  का  प्रस्ताव  किया  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  प्लोर  प्राकृतिक  णैत  मसत्वालय  में  उप-सन्ख्ती  रफोक  :  इंडियन
 आयल  कारपोरेशन  ने  नेपाल  आयल  कारपोरेशन  के  सहयोग  से  10  और  11  988  को  विमानन
 इंधन  में  किस्म  नियंत्रण  पर  एक  सेमिनार  काठमांडू  में  आयोजित  किया  ।

 विमानन  ईंधन  की  विपणन  और  उपयोग  में  सम्बन्ध  विभिन्‍न  देशों  की  विभिन्‍न
 एजेंसियों  में  तकनीकी  अन्तर  कायंवाही  करने  में  अतिरिक्त  उत्पादों  की  किस्म  पर  विशेष  जोर  दिया
 भाग  लेने  वाले  देशों  को उनकी  विमानन  सुविधाओं  तथा  विमानन  ईंधन  की  किस्म  आदि  को  बढ़ाने  में
 तकनीकी  सहयोग  की  आफर  की  गई  ।

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  ने  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में सेवाएं  आफर  की  :

 (1)  विमानन  में  कामिकों  का  प्रशिक्षण  तथा  गैर  विमानन  ईंधन  को  उठाना-धरना  ।

 (2)  विकासात्मक  प्रशिक्षण  स्रोतों  तथा  सेमिनारों  के  द्वारा  मानक  साधनों  का  विकास  ।

 (3)  जानकारी  और  सूचना  में  सहयोग  करने  तथा  उसे  अद्य तन  बनाने  के  लिए  उनके
 प्रतिष्ठानों  पर  हमारे  विशेषज्ञों  द्वारा  समय-समय  पर  दौरा  ।

 (4)  ऊर्जा  संरक्षण  में  सहयोग  ।

 (5)  इंधन  परीक्षक  सुविधाएं  स्थापित

 (6)  पी०  ओ०  एल०  को  उठाने-धरने  से  सम्बद्ध  कोई  अन्य  सहायता  ।

 कम्पनियों  का  परिसमापन

 8550.  ड1०  वत्ता  सामसत  :  क्या  उच्चयोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1987  को  राज्य-वार  कितनी  कम्पनियां  परिसमापन  में  और

 इन  कम्पनियों  के  परिसमापन  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मसजालय  में  प्रोश्योणिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सर्जरी  एम०  :

 इस  बारे  में  एक  विधरण  संलग्त

 प्रत्येक  कम्पनी  के  परिसमापन  के  कारणों  को  संकलित  करने  में  लगने  वाला  समय  और

 प्रयास  प्राप्त  किये  जाने  वाले  प्रयोजन  के  अनुरूप  नहीं  कम्पनी  1956  की  धारा  433

 के  अन्तगंत  न्यायालय  द्वारा  किसी  कम्पनी  को  उक्त  धारा  में  वर्णित  एक  या  एक  से  अधिक  आधारों  पर

 परिसमाप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 बिबरण

 परिसमापनाधीन  कम्पनियों  के  राज्यवार  आंकड़े

 ऋम  सं  ०.  राज्य  का  नाम  परिसमापन  में  जाने  वाली
 कम्पनियों  की  संख्या

 -*  प्पप  पएण  /ईण/-/एइए/-/णएएआः
 2  ह  3
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 ्््  अभीिायमीवििन-+  --

 पश्चिम  बंगाल

 उड़ीसा

 दिल्ली

 मध्य  प्रदेश

 आन्ध्र  प्रदेश

 राजस्थान

 पंजाब

 उत्तर  प्रदेश

 तमिलनाडु

 बिहार

 कम्पनियों  के  बिदद्ध  न्याणालयों  में  मामले

 लिखित  उत्तर

 8551.  डा०  बसा  सामन्‍्त  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  देश  में  31  1987  से  कहले  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  कम्पनी  के
 अन्तगेंत  कुल  कितने  मामले  दायर  किये

 व्ं  1984-85,  1985-86  और  1986-87  में  कितनी  कम्पनियों  पर  अभियोग
 चलाया  और

 उन  क्षपराधों  का  स्वरूप  क्या  जिनके  लिए  इन  कम्पनियों  पर  अभियोग  चलाये  गये  थे  ?

 उद्योग  संग्रालय  में  फ्रोघ्चोग्रिक  विकरस  विसाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 31-  2-1987  को  कम्पनियों  एवं  उनके  निदेशकों  के  विरुद्ध  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  34,559

 अभियोग  के  मामले  लम्बित  पड़े  हुए

 161
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 कम्पनी  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  अभियोजित  कम्पनियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार

 है  :--

 1984-85  5  1985-86

 6,500  6,039  “5,727  ह

 विवरण  के  रूप  में  एक  सूची  संलग्न
 जे

 विवरण

 उन  अपराधों  का  स्वरूप  जिनके  लिए  1984-85,  85-86  तथा  86-87  के

 दौरान  अभियोग  दांयर  किये  गये

 ऋ०  सं०  कम्पनी  अधिनियम  चूकों  का  स्वरूप  का

 ,  ,1956  की  धारा

 1.  2  3
 का

 —— न फफड़सफफफफकसफसफफसफफसफ  फससउसअओ:-सससककइससफसककसअउसकअइइकफककअ  स-+सजसससफस्‍स्‍सससकस्‍ककइस्‍उस्‍क्‍इ-ल्लडडकसस  लसककससासइइ
 22  (2)  कम्पती  का  नाम  परिवर्तन  करने  के  विदेशों  का  कम्पनी

 और  उसके  अधिकारियों  द्वारा  अनुपालन  न  करना

 2.  निक्षेपों  की  स्वीकृति  एवं  आमंत्रण  का  बनाये  गेये
 ध  नियमों  की  शर्तों  आदि  के  अनुरूप  न  हीना  ।

 3.  नियम  10/11  निक्षेपी  की  बाषिक  विवरणियां  आदि  दोधर  न  करना  ।

 4.  60  प्रकाशन  से  पूर्व  विवरण  पत्रिकाओं  के
 पंजीकरण  से  संबंधित  अपेक्षाओं  का  उल्लंघन

 5.  70  (4)  कुछ  मामलों  में  उस  दशा  में  आवंटन  का  बर्जन  जब  तक
 कि  रजिस्ट्रार  को  दिए  गए  प्रोस्पेक्ट्स  क ेबदले  विवरण

 |  पन्न  दायर  न  किया  गया  हो

 6.  41/150  सदस्यों  का  रजिस्टर  रखने  में  चूक
 -

 146  कम्पनी  के  पंजीकृत  कार्यालय  का  रख-रखाव  न
 us  गा  करना  ।

 8.  147  (2)  कम्पनी  द्वारा  नाम  का  श्रकाशन  न  करना  ।

 9.  159/162  रजिस्ट्रारों  के  पास  वाधिक  विवरणियां  दायर
 करना  |

 |

 10...
 .  ..

 165  का  व्यापार  आरम्भ  होने  के  बाद  सांविधिक more  कफ
 ‘  बैठक  जॉयोजित

 11...  166/168  बाधिक  साधारण  बैठक  सम्पन्न  न  करना  Po  ७),  |

 #«
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 27.

 28.

 207

 *

 210(5)

 211

 218

 233  (४)

 220  (3)

 295  (4)

 303  (3)

 234  (1)  (4)

 274:

 लिखित  उत्तर

 -  “5  “5  ऑन  अत  ननन  नल  तन  नननततत+

 प्रबन्धकी  यकामिकों  के  न्यूनतम  पारिअश्रमिक  का
 तान

 अदस  लाभांश  को  विशेष  लाभांश  लेखा  और  सामान्य
 राजस्व  लेखा  में  स्थातान्तरित  न  करना

 42  दिन  के  अन्दर  लाभांश  न  बांटने  के  लिए  दंड

 लेखा  वहियों  का  उचित  रूप  में  न  रखा  जाना

 वाधिक  साधारण  बैठकों  में  वाधिक  लेखाओं  को  प्रस्तुत
 न  करना

 तुलनपत्रों  तथा  लाभ  और  हानि  लेखाओं  के  फार्म
 और  विषय  वस्तु  का  सही  भौर  स्वच्छ  रुपसे  त

 दिखाना/निर्धारित  फार्म  में  न  होता

 तुलनपत्र  या  लाभ-हानि  लेखा  के  अनुचित  रूप  से
 जारी  परिचालन  या  प्रकाशक  के  लिए  दंड

 कुछ  मामलों  में  लागत  लेखाओं  की  लेखापरीक्षा  न
 कराना  ।

 कम्पनी  रजिस्ट्रारों  के  पास  तुलनपत्र  दायर  न
 करना

 केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  के  बगैर  निदेशकों
 आदि  को  ऋण

 निदेशकों  के  परिवर्तन  की  विवरणी  प्रस्तुत  न
 करता

 कम्पनी  रजिस्ट्रार  द्वारां  मांगी  गई  सूचना/स्पष्टी-
 करण  प्रस्तुत  न  करना

 ह

 धारा  372  या  373  के  उल्लंघन  के  लिये  दंड

 कम्पनी  द्वारा  पूर्णकालिक  सचिव  का  न  रखा  जाना

 लम्बित  पड़े  समापन  से  सम्बन्धित  सूचना  का
 विवरण  प्रस्तुतन  करना

 निर्णायक  साक्ष्य  होने  के लिए  अंशदायी  पर  आदेश

 रजिस्ट्रारों के पास दस्तावेज दायर करने के लिए निदेश देने हेतु अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की सुनवाई करने वाले न्यायालय की शक्तियां



 लिखित  उत्तर

 2

 29.  628

 30.  252

 31.  445  (1)

 32.  17  हु

 33.

 34...  कम्पनी  का

 अधिग्रहण )
 निम्नमम  1975  के

 नियम  ]।

 35.  68

 36.  77  (4)

 37.

 cya
 38.  212

 39.  217

 40.  252

 41.  594:

 42.  370

 43.  371

 44,  372

 26  1988
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 झूठे  वक्‍तव्य  के  लिए  दंड

 निदेशकों  की  न्यूनतम  संख्या  न  बनाये  रखना

 रजिस्ट्रारों  के पास  परिसमापन  आदेशों  को  दायर
 करने  में  चूक

 धारा  ।7  की  अपेक्षाओं  का  अनुपालन  न  करना

 कम्पनी  अधिनियम  1956  की  धारा  का

 अनुपालन  न  करना

 मिक्षेपों  की  वापिक  विवरधिप्मां  प्रस्तुत  न  करना

 लीगों  को  पैसों  के  निक्षेप  क ेलिए  कपटपूर्ण
 लाना

 अपनी  स्वयं  को  कम्पनी  द्वारा  खरीद  के  लिए  ऋण
 या  धारित  कम्पनी  के  शेयरों  को  क़शीदमै!प्रर
 बस्ध  का  उल्लंघन

 ह

 पूंजी  शेयरों  के  संकलन  को  अधिसूचित  करने  में

 बूक़  और  30  दिन  के  अन्दर  शेयरों  को  स्टाक  में
 परिवतन  करना

 तुलन-पत्र  के  साथ  उपधारा  1  द्वारा  अपेक्षित
 जातों  को  संलग्न  न  करना

 उपधारा  (1)  से  (3)  तक  बोर्ड  की  रिपोर्ट  का
 अनुपालन  नहीं  करना

 तिदेशकों  की  कम  से  कमर  संख्या  बनाये  रखना

 सोज  सेलिंग  एजेन्ट  की  नियुक्ति  के  संबंध-में  नियमों
 का  उल्लंघन  ल्‍

 केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  के  बगैर  उसी  प्रबंध  के
 अन्तगंत  कम्पनियों  को  ऋण  आदि

 घारा  369,  १70  और  के  उल्लंघन  के
 सिये  दंड

 शेअरों  की  खरीद  के  संबंध  में  अधिनियम  के  उपबंधों
 का  अनुपालन  न  करना



 6  19.10  लिखित  उत्तर

 2  दि  3

 45.  445  (1)  रजिस्ट्रार  के  पास  परिसमापन  आदेशों  को  भ्रस्तुत
 करने  में  चूक

 46...  598  विदेशी  कम्पनियों  को  लागू  अधिनियम  के  उपरबंधों
 को  अनुपालन  न  करने  के  लिए  दंड

 अधिनियम  में  या  भारतीम  कम्भनी 47.

 19178  में  जहां  विशेष  रूप  से  दंड  का  प्रावधान  नहीं
 के  लिए  वंड

 48  297  कतिपय  अनुबन्धों  के  जिनमें  निदेशक  विशेष  रूप
 से  इच्छुक  बोर्ड  की  स्वीकृति  न  लेना

 49.  299  (4)  निदेशकों  द्वारा  हितों  को  प्रगट  न  करना

 50.  300  (4)  बोडं  की  कायंवाही  में  इच्छुक  निदेशकों  द्वारा  भाग
 लेना  तथा  मत  देना

 51...  63]  लिमिटेड  या  प्राइवेट  लिमिटेड  शब्द  का  अनुचित
 प्रयोग  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम  1913  के  अन्तर्गत

 2005  लेखा  विवरणियां  न  प्रस्तुत  करना

 कर्माटक  में  इलेक्ट्रासिक  टेलोफ़ोत  ९कसचेंज

 8552.  श्री  एच०  जोी०  राधुल  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्माटक  में  कुछ  ओर  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव
 कार  के  विचाराधीम  है

 ब्र

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रयोजनाथे  कर्नाटक  के  रायचूर  जिले  का  चयन  किया  गया
 ए्‌

 वहां  हलेक्ट्रासिक  टेलीफोन  एक्सबैंज  कज  तक  ख्ार्य  कंरमा  आरम्भ  कर  देगा  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्री  तथा  संचार  अस्त्री  बसंत  :  जी  हां  ।

 कर्नाटक  के  रायभूर  जिसे  में  फिलहाल  इलेक्ट्रालिक  एक्सचेंज  स्थापित  किए  जामे  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्त  र  को  मद्देनजर  रश्ववे  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कनटिक  में  कार्यान्वयन  हेतु  लंबित  ताप  बिद्युत  शौर  पनविद्यत  संयंत्र

 8553.  भी  एच०  जो०  रामुलु  :  क्‍या  ऊर्जा  बंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कन  टिक  वाप्त  विद्युत  संयंत्र  और  पतबिजली  संयंत्र  परियोजनाएं  किस-किस

 अवस्था  में  कार्यात्वयन  के  लिए  लंबित  और

 105
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 जा  रहे

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  रोहतगी  :  कर्नाटक
 के  प्रस्तावित  ताप  विद्युत  तथा  जल  विद्युत  संयंत्र  जो  कि  कार्यान्‍्वयन  किए  जा  के  लिए
 लंबित  पड़े  उनकी  स्थिति  निम्नानुसार  --

 न नतीततत>नन+."3>वनननननीनाननन-ननन-ननानन+ न  नमन  नमन  मम  »+-म-म-म  «मनन  कम  meen  ०.  +  ऑिनरनरनगनगनगननन  नीननननननन्‍ग  नाना  59५  ५  ०  ee  ४ਂ  लिए  निहित
 ऋण्सं०  स्कीम  का  माम  क्षमता  स्थिति

 दे  )

 .  गुर  शाखा  नहर  अनुमोदन  किए  जादे  के  लिए  निहित
 अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  का  समाधान
 किया  जाना

 2...  बुन्दावन  जल  विद्युत  296  आयोजना  तथा  लागत  पहलुओं  के  बारे

 परियौज॑ना
 ा  में  टिप्पणियां  परियोजना  प्राधिकारियों

 को  भेज  दी  गई  उत्तर  की  प्रतीक्षा

 3...  शिवासमुन्द्रम  जल  :  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  तकनीकी

 परियोजना-मौसमी  आधिक  दृष्टि  से  मूल्यांकनःकिया  जा

 स्कीम  ।  ह॒  रहा  इसमें  अन्‍्तर्राज्यीय  पहलू ना  |
 निहित  हैं  जिनका  समाधान  किया

 4.  .  मंगलौर  ताप  विद्युत  .-  विद्युत
 केन्द्र  की  धारा  29  के  उपबंधों  का

 पालन  किया  जाना  हैं  ।

 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  परियोजना  रिपोर्टों  की  व्यापकता  केन्द्रीय

 LY  बद्युत  प्राधिक  रण/केन्द्रीय- जल  आयोग  के  विभिन्‍न  टिप्पण/प्रेक्षण  के  बारे  सें  परियोजना  प्राधिक्रूरियों
 .  उस्तर  दिया  जाना  तथा  निधियों  के  आबंटन  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  परियोजनाओं

 [  ।  प्रदात  की  गई  सम्बन्धित  प्राथमिकता  पर  निर्भर  करता  परियोजनाओं  के  कार्योन्वयन  को  शीघ्र
 वोकृति  देने  के  लिए  प्रकार  के  प्रयास  किये  जाते  हैं  । ॥॒ है

 /  |
 बः

 )

 स्रध्यक्ष  महोदय
 :
 मैंने  किसी  को  भी  अंनुमंति  नहीं  दी  है

 भरी  सेफुद्दीन  चौधरी  :
 आप

 हमें  अनुमति  क्यों  नहीं  दे
 सकते  ?

 झध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैं आपके नियमों से बंधा तथा नियम यह कहता है कि घुनाव 36



 9,  1910  )  लिछित  उत्तर

 ,  आयोग  एक  स्वायत्त  संस्था

 ा  ,...._  )  ho

 प्रध्यक्ष  महींदथ  :  इसे  पर  कोई  प्रश्न  नहीं  चुनांव  आयोग  स्वयं  ही  शिकायत  कर  सकता

 मैं  इसे  नहीं  कर  सकता  ।  पा

 )  जि

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  विपध्वान  में  तब्द्ीली  फिर  मेरे  पाम्  आएं  ।  किश्लात्  में  तब्दीली

 नहीं  कर  सकता  ।  ऐसा  करने  का  मुझे  कोई  अधिकार  नहीं  है  तथा  मैं  ऐसा  नहीं  करूंगा  ।

 )

 महोदय  :  ये  लोग  भी  शिकायत  करते  आप  भी  लिकायत  करते  मैं  इसे  सही
 समझता  हूं  ।

 (  राव  धान  )  कं  कह  भी

 भी  संफुद्दीमਂ  चौधरी  जी  आप  हमेशा  जोर  से  चिल्लाते

 )

 झ्रध्यक्ष  महोबय  :  कोई  प्रश्न  नहीं  अनुमति  नहीं  कुछ  नहीं  मैंने  किसी  को  भी

 अनुमति  नहीं  दी  है  ।  कृपया  |  हे

 श  ्

 ...  )
 ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसी  के  लिए  तो  चुनाव  आयोग  का  गठन  किया  गया  है
 तह  पक  अफडिर  कप्ररए

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  तिवारी  जी  ।
 हक

 एक  अलग  दी  ॥  का  2  6  np in
 )  ह

 घ५  एक अलग
 हु

 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  सिफ  तिवारी  जी  को  दी  है  अन्य  किसी  को  नहीं

 )

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  कृपया  अध्यक्ष  महोदय  ने  मुझे  अनुमति  यह  है  ।  यह
 एक  अलग  बात  है  ।  है  हीए  कीफ  ( sawwre)  णता  ह  2

 समाचार  पत्रों  में  हमने  पढ़ा  है  कि  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  पंजाब  के  एक  अलग  दर्जे
 की  मांग  की  अभिभ्राय  यह  है  कि  पंजाब  को  स्वायत्तता  का  दर्जा  दे  दिया  जाए  |  मैं  यह  जातना
 बाहूंगा  शि  क्या  भार॑तीय

 कम्यूनिस्ट  पार्दी  अपने  इस  पुराने  मृत  को  दोहरा  रही  है  कि  भारत  बढ़त  सी

 राष्ट्रीयताथों का दैशे ै ड्यवधान ) ॥॒ हष्यक्ष महोवय : आप इसे मुझे दे दीड़िए ।., (३ | + * ) है एन वि हआ शो झ्ांताराम नाथक्ष : संविध्यात संशोधन भारत के संविधान का एक अंछ ।



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  26  1988
 9»  ०  —  ््ा

 है  |  बाहर  कहीं  संशोधन  को  अवध  करने  के  लिए  तथा  संविधान  को  नष्ट  करने  के  लिए  चुने  हुए
 प्रतिनिधियों  द्वारा  शपथ  ली  जा  रही  चुमे  हुए  प्रतिनिधि  कहीं  पर  संविधान  को  खत्म  करने  की  शपथ
 ले  रहे  यहां  पर  हमने  संशोधन  को  पारित  किया  है  तञ्रा  यह  संविधान  का  अंग

 )

 ]

 थी  मोहस्मव  भहफूज  झली  लां  :  बिहार  के  गवनर***

 )

 धध्यक्ष  महोदय  :  यह  बिहार  गवनं  मेंट  करेगी  ।

 )

 [  प्रमुषाद  ]

 प्रध्यक्षप्रहोक्षय  :  पदि  में  सभा  काशंरक्षक  हूं  तो  में  भी  तो  निम्रमों  क ेकारण  ही  संरक्षक  हूं
 मैं  किसी  भी  नियम  का  उल्लंघन  नहीं  कर  सकता  ।

 क्षष्यक्ष  महोवय  :  आप  मेरी  बात  मैं  बोल  रहा  हूं  ।

 )

 धाण्यक्ष  थहोबध  ।  भाप  बात  क्‍यों  नहीं  सुनते  ?

 ]

 पहले  मुझे  अपनी  बात  समाप्त  करने  दें  ।  जब  हरियाणा  के  चुनाव  तब  इन  लोगों  को
 यत  थी  ।  अब  आपको  शिकायत  है  ।  यह  तो  एक  ही  प्रश्न  है  ।  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 )**

 12.06  भ्र०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 भरत  के  नियंत्रक  भौर॑  महालेखा  परीक्षक  का  ब  1986-87  का  प्रतिवेदन,भ्रंध
 सरकार  वर्ष  1986-87  के  लिए  विनिप्नोग  लेखे

 मांग--दो--बविस्तृुत  बिलियोंग  लेले  भौर  बर्थ  1986-87  के  लिए
 रेलने  के  ब्लाक  शादि

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्ीला  :  श्री  एडुआर्डो  फंलोरोकी
 ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :

 +$  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 हे  लक  कब  ee
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 6  1910  प्रावकलन  समिति

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  151 (1)  के  अन्तर्गत  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 के  ब्ष॑  1986-87  के  प्रतिवेदन  सरकार  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल»  ]

 (2)  वर्ष  1986-87  के  लिए  विनियोगं  भाग  -  एक  -  समीक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 (3)  वर्ष  1986-87  के  लिए  विनियोग  भाग  विनियोग
 लेखे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रंथालय  में  रखी  गई  ।  बेलिए  संख्या  एल  2  टी  ०--6001/88  ]

 (4)  वर्ष  1986-87  के  लिए  ब्लाक  लेखे  जिनमें  ऋण  लेखे  शामिल
 तुलन-पत्र  और  लाभ  और  हानि  रेल  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण )  ।

 |
 प्रंयालय  में  रक्षो  गई  |  देखिए  संश्या  एल०  ]

 चहंडे  झ्काउम्टे्ट  के  प्रम्तमंत  शषिसचतना

 डच्योग  मंत्रालय  सें  श्रोद्योगिक  विकास  बिसाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :

 चाटंड  अकाउन्टेट  1949  की  धारा  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  सख्या  ।  सीए

 (7)/160/87,  जो  5  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा
 चार्टर्ड  अकाउन्टेन्ट  1964  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  सभा  पटल  पर  रखता

 ह

 में  रखो  वेलिए  संश्या  एल»  टी  २--6003/58  |

 प्रावकलन  समिति

 ।  सिफारिशों  पर  सरकार  हु।रा  की  गई  कार्यवाही  को  द्शानि  बाले  विवरण

 हुसेन  दलदाई  :  मैं  प्रावकलन  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  के  अध्याय

 एक  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  तथा  अध्याय  पांध  के  सम्बन्ध  में
 अन्तिम  उत्तर  दशाने  वाले  विवरण  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  विभाग  न्यायालय  तथा  उच्च
 लयों  में  लम्बित  मामलों  के  सम्बन्ध  में  समिति  के  इक्तीसवें  प्रतिवेदन  लोक

 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  लोक
 का  अड़तीसवां  ।
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्यांण  सम्बन्धी  समिति  26  19865:
 नील  क_्  सास सफसस5:फसकसफसस-फ--सससस स  सन  फ  न  --3२००७७«»«०>स्ूमम्मकव्मााक

 हुलेग

 वित्त  आधिक  कार्य  विभाग--अनुदानों  की  मांबों  के  अर्य  तथा  वि  षय-वस्तु की  पुनरीक्षा  के  सम्बन्ध  में  समिति  के  प्रतिबेदन  लोक  स  पर
 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  लोक  सभा  )  का

 चासवां  प्रतिवेदन  ।

 शहरी  विकास  मंत्रालय--भूमिहीन  ग्रामीण  श्रमिकों  के  लिए  आवास  के  सम्बन्ध  में
 समिति  के  बत्तीसवें  प्रतिवेदन  लोक  पर  सरकार  द्वारा  की  गई
 वाही  के  बारे  में  समिति  लोके  सभा  )  का  पचासवां  प्रतिवेदन  ।

 12.073  स०प०

 सरकारी  उपक्तमों
 सम्बन्धी  सभिति  ”

 प्रतियेदन

 श्री  वक्‍्कम  पुशधोसमरः  )  :  मैं  ईस्टने  कोलफोल्ड्स  लिमिटेड  के  सम्बन्ध  में  सरकारी
 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 वाही  के  बारे  में  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत्त  करता  हूं  ।

 12.08  म०  प०

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  समिति

 और  प्रतिवेदन

 श्री  रास  रतन  राम  :  मैं  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  के  कल्याश*
 सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 कल्याण  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  में  समेकित  जनजातीय  विकास  परियोजनाओों
 के  कार्यकरण  के  संबंध  में  समिति  के  बाईसवें  प्रतिवेदन  में  अन्सबिध्ट  सिफारिशों  पर
 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्य  वाही  के  बारे  में  समिति  का  चौंतीसवां  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रेजी  ।  समिति

 कल्याण  मन्त्रालय--लक्षद्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्र  में
 अनुसूचित  जातियों  अनुसूजिश

 जनजातियों  की  सामाजिक-आश्थिक  दक्शाओं  के  संबंध  में  समिति  का  पैतीसवां  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  |

 वित्त  मन्‍्त्रालय  कार्य  विभाग--बंकिंग  प्रभाग)--बैंक  जाक  बड़ौदा  में

 | सूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के-लिंए आश्क्षण/तका नियोजन तथा



 6  1910  नियम  377  के  अधीन  मामले

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  बैंक  द्वारा  दी  गई  ऋण  सुविधाओं
 के  बारे  में  समिति  का  छत्तीसवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 '  सा०  व०

 पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति

 प्रठारहवां  प्रतिवेदन

 प्रो०  निर्भेला  कुमारी  शक्ताबत  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति
 का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  प्रस्तुत  करती

 बेठकों  के  कार्य  बाही-सारांश
 प्रो०  मिला  कुमारी  दक्तावत  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति  के

 प्रतिवेदन  से  सम्बन्धित  बैठकों  के  कार्यवाही-सारांश  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर
 रखती  हूं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  नियम  377  के  अधीन  मामले  लिए  श्री  उपस्थित  नहीं
 हैं  ।  श्री  जेना  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्री  जेना  के  वक्तव्य  को  ही  करायंवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  किया

 12.09  भ०  १०

 :.  निगम  377  के  अधोन  सामले

 )  धाल  का  खरीद  मृल्य  तियत  करना

 श्री  बिम्तामणि  जेगा  :  सारे  देश  में  सरकार  द्वारा  धान  के  नियत  मूल्य  का

 +  करण  अनेक  क्षेत्रों  में  धान  उत्पादकों  क ेलिए  एक  अभिशाप  बत  गया  है  क्योंकि  प्रत्येक  स्थान  पर  :
 धान  की  उत्पादन  लागत  अलग-अलग

 हु

 अतिष्ठित  कृषि  प्रौद्योगिकी  विशेषज्ञों  ओर  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  के

 विभागाध्यक्षों  द्वारा  एक  विस्तृत  सर्वेक्षण  किया  गया  और  उन्होंने  अपनी  विस्तृत  अध्ययन  रिपोर्ट  में  कहा

 है  कि  आदिवासी  जिलों  और  बोलानगीर  जैसे  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  घान  की

 उत्पादन  उड़ीसा  राज्य  में  गंजम  कटकःऔर  बालासौर  के  मेदानी  और  तटवर्ती  जिलों  से

 प्रति  क्विन्टल  20  रुपये  अधिक  है  जो  केवल  एक  उदाहरण  इससे  पता  चलता  है  कि  दहन  जिलों

 ५  के:धास  जोकि  आदिवासी  भौर  पिछड़े  लोग  हैं  को  प्रत्येक  वर्ष  भारी  हानि
 मामी  पर  रही  अध्ययन  रिपोर्ट  में  आगे  कहा  गया  है  कि  इसके  का रण  आन  उत्पादक  प्लान  उपने के  क्षेत्र

 1



 नियम  377  के  अधौन  मामले
 :

 6  1988
 en  eT

 |  भी  चिन्तासणि  जेना  |

 को  या  तो  कम  करते  जा  रहे  हैं  या  खेती  का  सहारा  ले  रहे  हैं  जिससे  वनों  की  कटाई  को  बढ़ावा
 मिल  रहा  है  और  गंभीर  पर्यावरण  संबंधी  समस्‍यायें  उत्पन्न  हो  रही  हैं  ।

 अतः  माननीय  कृषि  मत्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  इस  गंभीर  समस्या  पर  ध्यान  दें  और

 लिक  स्थिति  के  अनुसार  क्षेत्रों  का  निर्धारण  करके  उत्पादन  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  धान  का  वसूली

 मूल्य  घोषित  करें  जिससे  इस  प्रकार  के  क्षेत्रों  के घान  उत्पादकों  को  यदि  लाभप्रद  मूल्य  न  मिल  सके  तो
 कम  से  कम  समर्थन  मूल्य  तो  सुनिश्चित  हो  सके  ।-  )

 प्रो०  मधु  दडबते  :  स्वयं  मैंने  निर्वाचन  विधियों  में  सुधार  करने  के  लिए
 विशेष  रूप  से  गढ़वाल  के  संदर्भ  में  एक  सामान्य  चर्चा  आरंभ  की  थी***

 ]

 झध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  कल  भी  बात  हुई  मैं  क्या  कर  सकता

 |

 इसे  मैं  नहीं  ले  सकता  हूं  ।

 )
 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  प्यारे  मित्र  मैंने  इसकी  अनुमति  दे  दी  अब  यह  काय॑  मंत्रणा  समिति  पर

 निरभंर  मैंने  इसे  स्वीकार  कर  लिया

 )

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बी०  ए०  सी०  में  कर  मुझे  कोई  ऐतराज  नहीं  नाराज  होने  की

 कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 ]
 भो  इनाजोत  गुप्त  :  प्रश्न  काल  के  बाद  मैंने  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  के  वक्तव्य  के

 संबंध  में  अपने  स्थगन  प्रस्ताव  के  आरे  में  एक  मुहा  उठाया  था  जिसे  आपने  कहा  था  कि  आप  स्वीकार

 नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 )

 बाद  में  दोपहर  के  समय  जब  रक्षा  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  पर  वाद  विवाद  चल  रहा  था
 तो  अचानक  गह  मंत्री  खड़े  हुए  और  एक  वक्तव्य  दिया  ।  गृह  मंत्री  अध्यक्षपीठ  से  पहले  इजाजत  लिये
 बगैर  वक्तव्य  कंसे  दे  सकते  हैं***(व्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसका  फैसला  कल  किया  गया  है  ।  आप  मेरे  पास  आहये  ।  मैं  इसे  अब  नहीं  ले
 सकता  हूं  ।

 लिदंलोय  उस्सोदवयारों  भोर  साम्प्रदायिक  दलों  पर  चुनाव  लड़ने  से  रोक  लगाने
 के  लिए  मिर्वाचम  विधियों  में  संशोधन  करना

 झरो  हुसेश  बलबाई  :  पिछले  40  वर्षों  के  दोरान  प्राप्त  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  चुनाव  कामूलों  में  मूलभूत  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  प्रत्येक  चुनाव  में  निर्देलोय  उम्मीदवारों
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 को  बढ़ती  हुई  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अब  समय  आ  गया  है  कि  इस  बारे  में  समुचित  कानून  बताया
 जाये  और  इस  गलत  प्रवृत्ति  पर  रोक  लगाई  जेसे  कि  हमने  राजनेतिक  दल-बदल  ज॑सी  बुराई  को
 दल-बदल  विरोधी  कानून  पारित  करके  .  समाप्त  किया  इसी  प्रकार  राज्य  स्तर  के  सभी

 घामिक  और  संकीर्ण  दृष्टिकोण  वाले  राजनतिक  दलों  पर  रोक  लगा  देनी  केवल

 उन्हीं  राष्ट्रीय  राजनैतिक  दलों  को  चुनाव  आयोग  द्वारा  मान्यता  दी  जानी  चाहिए  जो  क्षेत्रीय  तथा  संकीर्ण

 दृष्टिकोण  नहीं  रखते  हैं  और  देश  की  एकता  और  अखण्डता  में  विश्वास  रखते  ऐसे  किसी  राजनैतिक
 दल  को  कोई  भी  चुनाव  लड़ने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  जिसको  चुनाव  आयोग  द्वारा  मान्यता
 न  दी  गई  लोकतन्त्र  दो  दलों  के  अस्तित्व  को  स्वीकार  करंता  है  भौर  किसी  भी  चुनाव  में  मतदाता

 किसी  उम्मीदवार  को  वोट  न  देकर  राजनैतिक  पार्टी  की  नीतियों  और  उसके  कांयंक्रमों  को  वोट
 देते  हैं  ।

 .  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  कानून  में  समुचित  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 विल्‍लो  सें  पेयजल  को  क्षापर्ति  सें  सूधार  करने  के  लिए  उपाय  करना

 श्री  मरत  सिह  :  अध्यक्ष  दिल्‍ली  की  आवादी  दिन-ब-दिन  बढ़ती  जा

 रही  डी०  डी०  ए०  ने  काफी  फ्लेंट  बनाए  हाउसिंग  सोसायटीज  ने  भी  काफी  धर  बनाये
 प्राइवेट  अनएथो  राइज  पुनर्वास  जे०  जे०  कालोनियों  में  काफी  आबादी
 पीने  के  पानी  की  कमी  हैदरपुर  में  म्युनिसीपल  कारपोरेशन  का  एक  ही  प्लांट  उस  वक्‍त  40  लाख
 की  दिल्‍ली  की  आबादी  आज  8७  लाख  की  आबादी  हो  गई  इसलिए  हैदरपुर  में  दूसरा  प्लांट
 लगाना  जरूरी  है  जिससे  यमुना  का  कच्चा  पानी  लेकर  पीने  के  लिए  साफ  किया  पानी  की  जरूरत
 ज्यादा  है  इसलिए  हरियाणा  से  पीने  का  पानी  बढ़ाया  जाए  और  हरियाणा  को  फसल  के  लिए  गंदे  नाले  का
 पानी  बदले  में  दिया  अनएथोराइज  कालोनियों  और  शुग्गी-झोपड़ियों  में  ट्यूबबैल  बोर  करा  कर
 पीने  के  पानी  का  साधन  दिल्ली  स्‍लम  डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  कराया  सूखे  के  कारण  कई  जगह
 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  ट्यूबवैल  लगाए  हैं  परन्तु  यह  थोड़े  हैं  ।  यू०  पी०  से  गंगा  का  पानी  पीने  के  लिए  दें
 और  पानी  की  कमी  को  पूरा  जिन  गांवों  में  खारा  पानी  वहां  अच्छा  साफ  मीठा  पानी  दें  जिससे
 बीमारी  न  हो  और  अच्छा  पानी  मिल

 सिविल  सेवा  परीक्षाप्रों  में  बेठने  के  इच्छुक  उस्मोदबारों  को  धायु
 सोमा  बढ़ाई  जाना

 को  डालचना  जन  :  अध्यक्ष  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सिविल  सेवा  परीक्षा
 में  बेठने  क ेलिए  आयु  सीमा  वर्ष  1987  में  28  वर्ष  स ेकम  करके  26  वर्ष  कर  दी  गई  है  ।  इससे  ग्रामीण
 क्षेत्रों  के उम्मीदवार  चाहे  वे  सामान्य  वर्ग  के  हों  अथवा  आरक्षित  वर्ग  परीक्षा  में  बैठने  से  वंचित

 रह  जाते  इसलिए  सभी  वर्गों  के  ग्रामीण  उम्मीदवारों  की  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और
 वे  उम्मीदवार  जो  चिकित्सा  और  अन्य  तकनीकी  पाठ्यक्रम  उत्तीर्ण  करने  के  बाद  परीक्षा  में  बैठते
 उनकी  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आयु  सीमा  को  बढ़ाकर  2%  वर्ष  कर  देना  जैसा  कि
 बर्थ  1987  से  पहले  ताकि  सभी  वर्गों  के  उम्मीदवारों  को  अच्छा  अवसर  मिल  सके  ।

 यहां  यह  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  कि  हमारे  देश  के  स्वाधीनता  संग्राम  के  दोरान  कांग्रेस
 में  हमेशा  सिविल  सेवा  परीक्षाथियों  की  आयु  सीमा  कम  करने  का  विरोध  किया  इसलिए
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 अाज:खशि खत  न  ee

 डालचम

 नता  सैनानियों  के  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आयु  सीमा  को  फिर  से  28  वर्ष  किया  जाना

 महोदय  :  श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  बेठ  जाइए  ।

 ]

 अगर  आप  जोर से  बोलेंगे  तो  भेरीਂ  सेहत  पर  कोई  असर  नहीं  पड़ता  मैं  बिल्कुल  नहीं
 डरता  और  न  मेरे  दिमाग  में  कभी  डर  आया  मैंने  कल  भी  आपसे  कहा  था  और  प्रोफेसर  साहब  ने
 भी  आपसे  कहा  है  कि  तरीके  से डिसकस  हो  सकता  वह  तरीका  आपको  मालूम  है  और  मुझे  भी

 मालूम
 :

 )

 ]

 झ्रधष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अनुमति  दे  दी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करना  मेरे  ऊपर  निर्भर  करता

 है  ।  समय  का  मिणय  आपको  करना  मैंने  उसकी  अनुमति  दे  दी  है  ।

 ६
 द

 करने  में  कोई  एतराज  नहीं  लेकिन  तरी  के  से  डिसकसਂ  होना  ऐसी  धींगाभु श्ती ''  से  नहीं  हो  सकता  ।
 ह

 :
 पृ  ब्रमवाव  |

 :  शहलैनी  धांधारण  सी  यह  बात  है  ।

 )

 अहोदय  !  अब  श्री  निर्मल  खन्नी  377  के  अधीन  मामले  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  फेजाबाद  झोर  बाराबंकी  जिलों का  श्रौध्ोगीकीकरण  करना

 ]
 श्रो  निमंल  खत्री  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  उ०प्र०

 के  पिछड़े  जोकि  मेरा  लोक  सभा  क्षेत्र  भी  फैजाबाद  व  जनपद  बाराबंकी  में  औद्योगीफीकरण
 कराये  जाने  की  तरफ  कराना  चाहता  हूं  ।  वि

 सा्वंजनि+  क्षेत्र  उपक्रमः  यदि  जनपद  फैजाबाद  के  सोहावल  क्षेत्र  4  मिल्कीपुर  क्षेत्र  तथा
 »  जनपद  बाराबंकी  के  रुदौली  क्षेत्र  के  मध्य  में  कहीं  स्थापित  हो  या  कोई  बड़ा  उच्योग  स्थापित  किया  जाए

 तो  इस  पिछड़े  का  विकास  हो  सकता  दोनों  की  सम्भावनाओं  पर  सर्वे  कार्य  तत्काल  कराया
 *

 )  ।

 अध्यक्ष  भहीरय  :  मैंशुला  कौन  सा  तूफान  उठ  आज  कोई  नई  बात  महीं
 ५  बला  कोई  दिक्कत  नहीं  किस  धात  की  दिक्कत  गरम  होने  की  कोई  भावश्यकता  नहीं

 किया  है  ।  आप  बेठ  जाइए  ।
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 [  प्रनुवाद  ]
 मैंने  कभी  किसी  बात  के  लिए  इंकार  नहीं  किया  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अमल  दत्ता  कोई  चीज  तरीके  से  आपकी  धींगामुश्ती  से  नहीं  हो
 सकती  ।

 ).

 [
 *

 भी  भमल  दता  हार्ब  :  हमने  हस  पर  एकस्थमन  -पस्तत्थ/विधा है  ।

 भरी  संफुद्वीय  चोधरो  :  आप  मुझे  निवेदन  करने  की  अनुमति  क्यों  नहीं
 देते  ?

 |
 इाष्यक्ष  महोदवਂ  :  आप  जिद  कर  सकते  लेकिन  मैं  महीं  नहीं

 रुल्स  अस्ाऊ  नहीं  करते  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  अहोद्क  :  बसुदेव  आवचार्त्र  आप

 ]
 भरी  असुदेब  हाजाय  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  आप  श्री  सैफुद्दीत  चोधरसीਂ

 बोलने  की  अनुमति

 ]
 हाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  करूंगा  ।

 )

 [  भनुबाद  |
 भी छंजुद्धोग  :  क्‍या  हम  यह  समझें  कि  आप  हमें  निवेदन  करने  की  अनुमति

 नहीं  देंगे  ?

 )  **

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अनुमति  नहीं  दी

 )
 **

 झहध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  नियम  377  के  अन्तगंत  मामले  ।

 ढल्कार्यनाही  बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 प्रामोण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारों  दुर  करने  के  लिए  कदम  उठाना

 श्री  बलवन्त  सिह  रामबालिया  :  अध्यक्ष  विश्व  क्षेत्रफल  की  2.4  प्रतिशत

 भूमि  संग्रार  की  17  प्रतिशत  जनसंख्या  वाले  भारत  देश  में  भूमि  पर  जनसंख्या  का  कितना  दबाव  है
 उपरोक्त  आंकड़ों  से  स्पष्ट  भारत  ज॑से  कृषि  प्रधान  देश  में  तो लगभग  80  प्रतिशव  से  ऊपर

 संख्या  कृषि  पर  ही  आधारित  होकर  आजीविका  उपाज॑न  कर  रही  है  किन्तु  अंब  धीरे-धीरे  स्थिति  बदलती

 जा  रही  प्राप्त  आंकड़ों  क ेआधार  पर  31  1986  को  हमारे  प्रदेश  पंजाब  में  कुल  बेरोजगारों
 की  संख्या  6,55,430  रोजगार  दफ्तरों  में  पंजीकृत  थी  जिनमें  3,68,629  उन  बेरोजगार  लोगों  की

 संख्या  है  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहते  अब  धीरे-धीरे  शहरों  की  अपेक्षा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी

 बढ़  रही  है  क्योंकि  अब  भूमि  से  उत्पादन  की  क्षमता  उस  स्तर  पर  पहुंचती  जा  रही  है  जहां  और
 अधिक  लोगों  को  काम  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  अब  नवजवान  अपनी  रोजी-रोटी  कमाने  के

 लिए  दूसरे  क्षेत्रों  में  जाने  क ेलिए  विवश  हो  रहे  अभी  पी०  एच०  डी०  चेम्बर  ऑफ  कामसे  तथा

 इंडस्ट्रीज  ने  पंजाब  की  अथंव्यवस्था  पर  एक  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  है  जिसमें  कहा  गया

 है  कि  औद्योगिक  क्षेत्र  में  पंजाब  की  विकास  दर  देश  की  विकास  दर  से  काफी  कम  पंजाब
 में  औद्योगिक  क्षेत्र  मे ंविकास  की  पर्याप्त  सम्भावना  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  पर  आधारित  कुटीर  धंधों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहित  करे  ।  एक  समयबद्ध
 योजना  तैयार  करे  कि  प्रत्येक  ग्राम  जहां  सा  परिवारों  का  निवास  है  जिले  के  मुख्यालय  से  सड़क
 द्वारा  जोड़ा  जाए  और  जब  तक  यह  योजना  क्रियान्वित  नहीं  होती  तब  तक  जैसे  शहरों  में  आम
 भोक्‍ता  के  लिए  मार्कट  ऑन  व्हील  की  व्यवस्था  की  गई  है  वैसी  ही  प्रामीण  क्षेत्र  में  आम  कुटीर
 उत्पादक  के  हित  को  ध्यान  में  रखकर  परचेज  ऑन  व्हील  अर्थात  ड्योढ़ी  पर  सरकारी  खरीद  की
 व्यवस्था  की  इससे  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बढ़  रह  बेरोजगा री  पर  अंकुश  लग  सकेगा  ।  )

 [  भ्रमुबाव  ]

 भरी  सध्य  घोपाल  सिश्न  :  क्‍या  यह  आपका  विनिणंय  है  ?  कया  आप  हमें
 अपनी  बात  कहने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ?  हमें  सजा  दी  गई

 12.18  म०  १०

 इस  समय  भ्रो  असुदेव  प्राचार्य  शोर  कुछ  सत्य  मावतोय  सदस्य  सभा  सबन  से  बाहर  चले  सए  ।

 )**
 शो  झ्ांताराम  नायक  :  इस  पहलू  के  बारे  में  निर्णय  भापको  लेना  हर

 बार  वे  आपके  विनिर्णय  के  विरुद्ध  सदन  से  बाहर  चले  जाते  इस  पहलू  के  बारे  में  आपको  निर्णय
 लेना  आप  सजा  दिए  बिना  उन्हें  सदन  से  बाहर  जाने  की  अनुमति  नहीं  दें  ।

 )  **

 झहध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  )  #*

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  गायकंवाड़  जी  ।  नियम  377  के  अन्तर्गत  मामला  ।

 )

 o

 SRN

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 नगजब  ली

 ललननान+न+
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 बड़ोदा  भ्रौर  उसके  झासपास  रहस्यमयी  गेस  के  प्रभाव  को
 रोकने  के  लिए  पृर्वॉपाय  करना

 शो  रणजोीत  सिंह  गायकवाड़  :  अध्यक्ष  दिनांक  27-3-88  शुक्रवार  को
 दिन  में  दोपहर  गुजरात  के  मेरे  मत  विस्तार  क्षेत्र  एवं  मेरे  राज्य  शहर  में  एक  अत्यन्त  गंभीर

 एवं  करूपामय  दुर्घटना  होते-होते  रह  गई  वरना  भय  था  कि  हजारों  लोग  दो  वर्ष  पूर्व  भोपाल  में  हुई
 घटना  की  तरह  मौत  के  मुंह  में  चले  जाते  |  हालांकि  भोपाल  की  दुधंटना  मानव  सजित  थी  जबकि
 की  होने  वाली  यह  दुर्घटता  कुदरती  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  कि  दिनांक  27-3-88  शुक्रवार  को  दिन
 में  दोपहर  को  बड़ोदा  शहर  के  एक  धनी  बस्ती  के  मुख्य  बाजार  सयाजीगंज  की  एक  गली  में  पानी  निकालने
 के  लिए  जमीन  में  कुएं  में  मजदूर  बोरिंग  कर  रहे  थे  तब  इस  कुएं  से  यकायक  कुदरती  गैस  बड़े  पैमाने  पर

 बाहर  आने  लगी  और  एक  समय  तो  ऐसा  आया  कि  गैस  का  दबाव  छत्तीस  प्वाइंट  अड़तालीस  मीटर
 तक  पहुंच  गया  और  भारी  खतरा  बन  गया  और  उसके  बाद  साय॑  7  बज  घटते-घटते  अपने  आप  गैस
 निकलना  बन्द  हो

 इस  तरह  यकायक  गैस  निकलने  की  सूचना  मिलते  ही  आग  बुझाने  वाले  अग्नि  शमन  को  सूचना
 दे  दी  गई  और  फौरन  वे  घटना  स्थल  पर  सब  पहुंच  गये  और  उन्होंने  सेल  एवं  कुदरती  गैस  के  मुख्यालय  के

 बड़ौदा  मुख्यालय  को  सूचना  दे  दी  हालांकि  गैस  निकलने  के  सात  घंटे  बाद  अपने  आप  बन्द  हो
 गई  थी  लेकिन  सावधानी  के  तौर  पर  उस  खुदे  हुए  कुएं  में  अग्निशमन  ने  करीब  दस  हजार  लोटर

 (10,000  पानी  डाला  जिससे  गैस  निकलने  एवं  दुघंटना  होने  त  पाये  ।  सरकार  को  मेरी  विनती

 है  कि  सरकार  एवं  तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  टिपार्टमेंट  इस  बारे  में  बड़ौदा  एवं  आसपास के  क्षेत्र  एवं  गुजरात
 में  जहां-जहां  गैस  निकलती  है  ओर  गैस  है  वहां  इस  तरह  की  खुदाई  के  समय  पहले  से  ही  सावधानी
 बरतें  एवं  सब  उपकरण  तंयार  रखें  क्योंकि  बड़ौदा  एवं  गृजरात  की  धरती  में  बहुत  जगह  गैस  विद्यमान

 है  और  कोई  दुर्घटना  न  होने  पावे  ।

 12.20  म०्प०

 अनुदानों  की  1988-89

 )  खाद्य  झ्ोर  स'गरिक  पूर्ति  मंत्रालय  --  जारो

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  सदन  अब  खाद्य  तथा  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रलय  के  अन्त्गंत  अनुदानों  की

 मांगों  पर  आगे  चर्चा  और  मतदान  श्री  अण्णानम्बी

 श्री  इन्द्रणीत  गुप्त  :  कल  अध्यक्षपीठ  की  पूर्व  अनुमति  या  किसी  पूर्व  नोटिस  विए
 बिना  गृह  मंत्री  जी  को  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  ख्याल  से  अध्यक्षपीठ  ने  हर  बात  को  ध्यान  में  रखता

 शो  इसनाजोत  गुप्त  :  उन्हें  अनुमति  कैसे  दी  गई  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मालूम  नहीं  ।  जो  भी  उस  समय  अध्यक्षपीठ  पर  होगा  उसने  दी  होगी  ।

 भी  इसाजोत  युप्त  :  रक्षा  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  की  चर्चा  के  वक्‍त  सरदार  बूटासिह

 177



 अनुदानों  की  1988-89  26  1988

 इन्नजीत  गुप्त  ]

 उठकर  वक्‍तब्य  नहीं  दे  सकते  ।

 प्रध्यक्ष  भहोइय  :  अब  मैं  पिछली  कार्यवाही  को  नहीं  देखूंगा  ।  जो  उस  समय  अध्यक्षपीठ  पर

 होगा  उसने  अनुमति  दी  होगी  ।

 )

 महोदय  :  अब  काम  करिए  बैठिये  सब  आधा  घंटा  जाया  कर

 श्री  बसुदेव  झाचाय  :  मेरा  377  अभी  खत्म  नहीं  ,

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  तो  निकल

 कल  मैंने  अगली  मद  को  ले  लिया

 प्रो०  मधु  दण्डजते  :  इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जा  सकता  है  ।

 क्री  नारायण  चौवे  सभा  पटल  पर  सब  कुछ  रखा  जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  ।

 चोबे  जी  के  हाथ  लगेंगे  तो  यही  कुछ  होगा  ।

 ]

 थी  एस०  जयवाल  रेड्डी  पनडुब्बी  सौदे  पर  चर्चा  के  बारे  में  क्या  स्थिति

 ]

 अब्रध्यक्ष  महोदय  :  हर  दफा  बोलता  आप  कर  लीजिये  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  कोई  झगडा

 नहीं  आप  बिल्कुल  निश्चिन्त  डिस्कशन  के  मामले  में  कोई  चिन्ता  नहीं  जो  मर्जी  हो  आप

 [  ध्रमुवाद
 श्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  कि  **

 प्रो०  मछु  दंडवते  :  व्यवस्था  का  आपका  क्या  प्रश्न  है  ?

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  मेरे  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  अध्यक्ष  महोदय
 विनिर्णय  देंगे  न  कि  आप  ।

 मैं  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  देश  के
 कुछ  भागों  में  बाढ़  और  कुछ  में  सूख  के  कारण  अनिवायं  वस्तुओं  की  कमो  है  लेकिन  सरकार  ने  इस
 चुनौती  का  सामना  सफलतापूवंक  किया  ।

 रु

 वर्ष  1986-87  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  लगभग  1440  लाख  टन  हुआ  जो  1985-86  से
 4.2%  कम  चावल  और  गेहूं  के  उत्पादन  में  5.3%  और  3.1%  ९,  कमी  हुई  दिनांक
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 .  2-86  को  खाद्यान्न  का  भंडार  23.85  सिलियन  टन  था  जबकि  8.5%  2-87  को  जिनका  मिलियन
 था  ।  अप्रैल  से  दिसम्बर  गेहूं  के  दोरान  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  8.5%  को  वृद्धि  हुई  जिनका  फुटकर
 कीमतों  पर  असर  पड़ा  ।  गेहूं  और  चावल  की  कोमत  में  तेजी  से  हुई  वृद्धि  को  सावंजनिक  उपयोग  के

 लिए  भंडार  को  उपयुक्त  समय  पर  जारी  करके  खासकर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  वितरण
 के  लिए  भंडार  को  जारी  करके  नियंजित  किया  गया  ।

 सूखा  राहत  कार्य  खासकर  एकीकृत  आदिवासी  विकास  क्षेत्र-गैर  आदिवासी  बहुल  राज्यों
 और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  राज  सहायता  प्राप्त  खाद्यान्न  से  गेहूं  और  चावल  की  कीमतों  को  बढ़ने  से
 रोकने  में  बहुत  सहायता  उत्पादन  के  कारण  चीनी  के  मूल्य  लगभग  स्थिर  रहें  ।

 भ०प०

 महोदय  पीठासोग  हुए  )
 लेकिन  खाद्यान्न  की  आपूर्ति  आगे  भी  अपर्याप्त  होगी  इसलिए  खाद्यान्न  और  नागरिक  आपूर्ति

 विभाग  को  सजग  रहना  चाहिए  और  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  इस  अवधि  से  लेकर
 फसलों  की  कटाई  तक  के  दौरान  जनता  को  अनिवायं  वस्तुओं  को  सप्लाई  मिलती  रहे  ओर  उन्हें  उनकी

 कोई  कमी  न  हो  ।  इसलिए  सरकार  को  अनिवाय॑  वस्तुओं  की  काला  बाजार  को

 सावं  जनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  अनिवाय  वस्तुओं  के  वितरण  तथा  नाप-तोल  और

 गुणबत्ता  नियंत्रण  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  नजर  रखनो  चाहिए  ।

 सरकार  की  नीति  में  अनिवाय  ५स्तुओं  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  और  साल  भर  उसकी  सप्लाई

 बनाए  रम्कते  पर  जोर  दिया  गया  है  ताकि  विभिन्‍न  योजनाओं  के  माध्यम  से  गरीब  और  जरू  रतमन्द
 लोगों  को  सस्टे  दामों  पर  खाद्यान्न  की  सप्लाई  की  जा  सके  ।

 कुछ  राज्यों  में  खासकर  उड़ीसा  में  चावल  और  मिट्टी  के  तेल  की  आपूर्ति  कम  राज्य
 भयंकर  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  कर  रहा  उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  और  उड़ीसा  के  सांसदों  ने
 भी  माननीय  मंत्री  से अनुरोध  किया  है  कि  वह  इस  बात  का  सुनिश्चय  करें  कि  राज्य  को  चावल  और

 मिट्टी  के  तेल  की  पर्याप्त  सप्लाई  हो  ।  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  जी  हस  पर  विचार

 प्रतिवेदन  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  अनिवार्य  वस्तुओं  के  वितरण  के  लिए  चलती-फिरती
 बैन  दी  गई  लेकिन  उड़ीसा  खासकर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  गंजम  जिले  में  मुझे  कोई  ऐसी  वन  नहीं

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  का  इस्तेमाल  खासकर  उड़ीसा
 में  उपभोक्‍ताओं  के  लाभ  के  लिए  या  उस  काय॑  के  लिए  नहीं  किया  जाता  जिसके  लिए  वे  दी  जाती
 प्रबंधकीय  राज  सहायता  भंडार  भौर  बिक्री  के लिए  मकानों  के  किराए  ओर  कम  ब्याज  पर  ऋण  को
 आमतौर  पर  आरभम्धिक  समिति  से  शीष  विषणन  समिति  को  हुए  घाटे  में  समायोजित  कर  लिया  जाता

 इसका  उपयोग  उपभोक्ताओं  के  लाभ  के  लिए  किया  चाहिए  इसलिए  इस  बात  का  सुनिश्चय
 किया  जाना  चाहिए  कि  ये  लाभ  उपभोक्ताओं  को  मिलें  ।  केन्द्र  को  इस  वात  का  सुनिश्वप  करने  के  लिए
 जांच  तथा  निरीक्षण  करना  चाहिए  कि  सहकारी  समितियां  केन्द्र  द्वारा  प्राप्त  राज  सहायता  और  ऋण
 को  उपयुक्त  ढंग  से  उपभोगताओं  के  लाभ  के  लिए  इस्तेमाल  करे  ।

 उड़ीसा  में  विभिम्न  योजनाओं  के  अन्तगेत  आदिवासियों  और  अन्‍न्यों  को  खाद्यान्न  की
 सप्लाई  के  लिए  भंडार  एजेंटों  की  नियुक्ति  की  जाती  है  पर  अधिकतर  निजी  भ्यक्तियों  की  नियुक्ति  की
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 सोमनाथ  रथ  ]

 गई  जिला  या  क्षेत्रीय  स्तर  पर  अनिवाय॑  वस्तुओं  की  सप्लाई  के  लिए  निजी  व्यक्तियों  की  नियुक्ति
 की  गई  है  पर  खंड  स्तर  पर  भंडार  एजेंट  नहीं  जरूरी  बात  है  कि  फुटकर  व्यापारी  को  एजेन्ट  से  इन

 बस्तुओं  को  उठवाने  के  लिए  ढुलाई  पर  अधिक  खर्च  करना  पड़ता  उन्हें  दिए  जाने  वाले  दुलाई  प्रभार

 बहुत  कम  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  और  न  ही  भंडार  एजेन्ट  इस  बात  की  चिता  करते  हैं  कि  वे
 वायं  वस्तुएं  तौल  कर  दें  ।  कई  ब।र  ऐसा  भी  देखने  में  आया  है  कि  फुटकर  व्यापारियों  को  जिस  स्थान
 पर  माल  मिलता  है  वे  उसी  स्थान  पर  उसे  बेचना  शुरू  कर  देते  खाद्य  तेल  गांव  वालों  को  पहुंचना
 चाहिए  पर  वहां  वह  कभो  नहीं  पहुंचता  ।  जरूरत  इस  बात  की  जैसा  कि  सरकार  भी  कहती  कि
 उपभोक्‍ता  आन्दोलन  को  जनता  का  आन्दोलन  बनाया  जाए  जिसमें  स्वेच्छिक  संगठन  और  ज़नता
 शामिल  हो  ।

 ह

 आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  जिन  राज्यों  में  संसद  सदस्य  इन
 समितियों  में  शामिल  हैं  उन  राज्यों  को  इस  आशय  का  परिपत्र  जारी  किया  जाना  त्ञाहिए  कि  समितियों
 की  बेठक  इस  प्रकार  बुलाई  जानी  चाहिए  कि  संसद  सदस्य  उसमें  भाग  ले  सकें  और  उस  समय  सदन
 सन्न  में  न  हो  क्योंकि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  इस  समय  नागरिक  समिति  की  बहरामपुर  में  बंठक  बुलाई
 गई  है  पर  मैं  उसमें  शामिल  नहीं  हो  सकता  ।

 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  निजी  व्यक्तियों  को  प्रोत्साहित  न  किया  जाए  और  जहां
 तक  सम्भव  हो  सके  अनिवार्य  वस्तुओं  के  भंडारण  और  वितरण  के  लिए  सहकारी  समितियों  को

 मिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  है  कि  छापों  से  कशोड़ों  रुपये  की  लागत  की  अनिवायं  वस्तुएं  जब्त  को
 गई  यह  तो  एक  अंश  मात्र  सरकार  को  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  कुछ  छापेों  से
 कालाबआजार  से  इतनी  बड़ी  मात्रा  में  अनिवाये  वस्तुएं  बरामद  हुई  हैं  तो  उपयुक्त  और  कारगर  हंग  से
 कदम  उठाने  से  कितनी  बड़ी  मात्रा  में  कालाबाजार  का  पता  चलेगा  ।

 सरकार  ने  उपभोक्ता  संरक्षण  आन्दोलन  के  लिए  कदम  उठाए  यह  जनता  का  आन्दोलन

 होना  चाहिए  परन्तु  इसे  गति  नहीं  मिल  पाई  ।  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिमियम  को  सही  ढंग  से
 न्वित  नहीं  किया  गया  ।  यह  अति  मंद  गति  से  प्रगति  कर  रहा  है  ।

 बीस  राज्यों  ने  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषदों  का  गठन  किया  केवल  7  राज्यों  ने  ही
 उपभोक्ताਂ  आयोग  बनाए  हैं  और  कहीं  भी  जिला  उपभोक्‍ता  विवाद  निवारण  समिति  नहीं  बनाई
 गई  अतः  यह  उचित  समय  है  जबकि  सरकार  को  उपभोक्ता  संरक्षण  पर  बल  देना  क्योंकि
 सरकार  की  नीति  यही

 -

 गुणवत्ता  नियंत्रण  निरीक्षकों
 से  यह  कहा  जाना  चाहिए  कि  वे  देखें  कि  उत्पादन  की  गुणवत्ता

 बनाई  रखी  उत्पादकों  को  लाभकारी  मूल्य  दिए  जाने  ताकि  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जा  सके  ।
 चीनी  की  भांति  तिलहनों  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  भी  उत्पादकों  को  लाभकारी

 मूल्य  दिए  जाने  ताकि  उसे  उत्पादन  बढ़ाने  और  मांग  के  अनुरूप  उत्पादन  करने  में  प्रोत्साहन
 मिले  ।  जनसंख्या  मे  वृद्धि  एक  दूसरा  घटक  है  ।

 इन  सबको  ध्यान  में  रखते  जेसा  कि  सरकार  ने  कहा  है  एक  जन  आंदोलन  होना  चाहिए  ।
 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  वद-विवाद  में  भाग  लेने  का  मोका

 स्थयून  एकमात्र  मानदण्ड  है  जिसे  पूरा  करना  होगा  ।  अधिनियमों  में  कोई  कमी  नहीं  सरकार  की  नीति
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 एकदम  स्पष्ट  लेकिन  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  उपभोक्ताओं  के  लाभ  के  लिए  निचले  स्तर  से  इसका
 कार्यान्वयन  किया  जाए  ।  इस  पर  निगरानी  रखना  और  इसकी  देख-रेख  आवश्यक

 *श्री  ध्रर०  भ्रष्णा  नम्बी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  अखिल  भारतीय

 अस्नाद्रमुक  मुतेत्र  कषधम  की  ओर  से  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांवों  पर
 बोलने  का  जो  अवसर  दिया  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 मैं  खाद्य  विभाग  के लिए  किए  गए  2563  करोड़  रुपये  के आवंटन  का  स्वागत  करता  हूं  ।
 रिक  पूति  विभाग  के  लिए  57  करोड़  रुपयों  का  आवंटन  किया  गया  यदि  यह  आवंटन  राशि  100

 करोड़  रुपये  होती  तो  मुझे  बहुत  खुशी  होती  ।  नागरिक  पूर्ति  विभाग  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विभाग  है
 और  इस्च  विभाग  के  नेटवर्क  के  माध्यम  से  देश  के  हर  कोने  में  निधन  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुओं  का
 वितश्ण  किया  जाता  है  ।

 वर्ष  1985-86  के  देश  में  1504.4  लाख  टन  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  अगले  वर्ष

 यह  उत्पादन  कम  होकर  1447  लाख  टन  रह  देश  में  खांद्य  उत्पादन  की  समुचित  योजना  बनाने  में
 सरकार  की  अकुशलता  के  अतिरिक्त  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  कमी  होने  का  मुख्य  कारण  सूखा  और
 अन्य  प्राकृतिक  आपदाएं  विशेष  रूप  से  तमिलनाडु  सूखे  की  स्थिति  के  कारण  खाद्यान्नों  के
 दन  में  काफी  कमी  आई  पिछले  वर्ष  इस  सम्मानित  सभा  में  बोलते  समय  मैंने  सूख  की  स्थिति  का
 सामना  करने  के  लिए  500  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किए  जाने  की  मांग  की  परन्तु  केन्द्र  सरकार
 ने  125  करोड़  रुपये  की  अल्प  राशि  आवंटित  की  थी  ।  सूखे  की  इस  ज्वलंत  समस्या के  प्रति  के-द्र  सरकार
 के  इस  उदासीन  दृष्टिकोण  के  परिणामस्वरूप  देश  में  खाद्य  उत्पादन  में  कमी  भाई

 अधिकांशतः  सभी  राज्यों  में  यह  स्थिति  सरकार  की  उदासीनता  के  कारण  देश  खाद्यान्नों
 के  उत्पादन  में  पिछड़  अतः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  सूखे  के  कारण  होने  वाले
 बिनाश  से  बचने  के  लिए  समय  पर  कदम  हमारे  कृषकों  को  उ्बंस्क  और  कोटनाशकों  जैसे
 सामान  नि:शुल्क  सप्लाई  किए  जाने

 कपड़ा  और  मकान  मानव  की  तीन  मूलभूत  जरूरतें  इन  तीन  जरूरतों  में  से  सबसे
 महत्वपूर्ण  भोजन  अतः  सरकार  को  किसानों  जो  ब्ाद्यान्नों  का  उत्पादन  करते  समर्थन
 करना  चाहिए  ।  हमारे  कृषकों  को  उवंरक  और  कीटनाशक  निःशुल्क  वितरित  किये  जाने  यदि
 किसानों  को  ऐसे  प्रोत्साहन  दिए  जाएंगे  तो  वे  उत्पादन  उससे  भी  हम  विश्व  के  देशों  में  खाद्य
 उत्पादन  के  क्षेत्र  में  अग्रणी  रहेंगे  ।

 मेरा  सरफार  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  वह  देश  में  खाद्य  उत्पादन  कम  होने  के  मामले  में  जांच
 करने  के  लिए  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  करे  ।  समिति  को  सभी  राज्यों  में  जाकर  खाद्य

 दन  में  रुकावट  डालने  वाले  विभिन्‍न  घटकों  के  बारे  में  रिपोर्ट  देनी  इसे  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने
 के  तरीकों  और  साधनों  की  भी  सिफारिश  करनी

 सरकार  को  उचित  मूल्य  की  दुकानों  में  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  उचित  मूल्य  को

 दुकानों  में  रोजगार  के  मामले  में  अनुसूचित  जातियों  को  विशेष  प्राथमिकता  दी  जानी  मंत्री

 महोदय  कृपया  इस  ओर  ध्यान  इन  उचित  दर  की  दुकानों  में  बिधवाओं  को  भी  प्राथमिकता  दी

 जानी  बिधवाओं  को  उचित  दर  की  दुकानों  में  नियोजित  करके  सरकार  निधन  उपभोक्ताओं  को

 3+--०>»०-.  बन»  on  जन  नਂ  जजनननन

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 आवश्यक  वस्तुओं  का  प्रभावी  रूपसे  उचित  वितरण  सुनिश्चित  कर  सकती  महिलाएं  भी  इन

 दुकानों  के  माध्यम  से  खाद्यान्मों  के  वितरण  में  होने  वाले  कदाचारों  को  कम  करने  में  सहायता  कर  सकती

 उचित  दर  की  दुकानों  में  महिलाओं  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  जिससे  वितरण
 प्रणाली  में  भ्रष्टाचार  न  हो  ।  प्रत्येक  गांव  में  उचित  दर  की  दुकानें  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  स्वर्गीय  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  ठीक  ही  नीति  बनाई  थी  जिसके
 अन्तगंत  उचित  दर  को  दुकानें  केवल  सरकार  और  सहक।री  एजेंसियों  को  ही  सौंपी  गई  इस  नीति
 से  भावश्यक  वस्तुओं  के  वितरण  होने  वाले  कदाचारों  में  कमी  आई  थी  ।  लेकिन  दिल्‍ली  और  अन्य

 बहुत  से  राज्यों  में  उचित  दर  की  दुकानें  प्राइवेट  लोगों  द्वारा  चलाई  जाती  है  और  वितरण  प्रणाली  में

 कई  कदाचार  होते  सरकार  को  प्राइवेट  लोगों  को  उचित  दर  की  दुकानें  सौंपने  के  मामले  में

 एक  दृढ़  नीति  बनानी  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  में  चावल  मुख्य  भोजन  तमिलनाडु  में  घरों  में  अधिकतर  खाद्य  पदार्थ  चावल  से

 बनाए  जाते  अतः  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  राज्य  के  लिए  चावल  का  कोटा  बढ़ाया
 इस  राज्य  को  केन्द्रीय  पूल  से  कम  से  कम  10  लाख  टन  चाबल  का  आवंटन  किया  जाता

 उत्तर  भारत  में  गेहूं  प्रमुब  भोजन  इसलिए  उत्तरी  राज्यों  में  गेहूं  का  कोटा  बढ़ाया  जाना
 जब  यहां  खाद्यान्न  की  कमी  है  तो  सरकार  को  इसका  आयात  करना  सरकार  को

 बर्मा  तथा  अन्य  देशों  से चावल  का  आयात  करके  तमिलनाडु  तथा  अन्य  जहां  चावल  की  खपत
 ज़्यादा  में  चावल  का  आवंटन  करना  इसी  भांति  अमरीका  तथा  आस्ट्रेलिया  से  गेहूं  का
 आयात  करके  गेहूं  की  खपत  वाले  राज्यों  में  इसका  आवंटन  करना  चाहिए  ।

 अन्त  सरकार  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  सरकार  देश  में  खाद्यान्नों  के वितरण  और
 दन  के  सम्बन्ध  में  एक  दृढ़  एक  राष्ट्रीय  नीति  विशेषकर  उस  समय  जबकि  खांद्य  उत्पादन
 कम  हो  रहा  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 *श्री  प्रार०  जोवरत्नस  :  उपाध्यक्ष  मैं  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय
 की  वर्ष  1988-89  की  अनुदानों  की  मांगों  के  समर्थन  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 इस  वर्ष  खाद्य  उत्पादन  कम  हुआ  इस  कमी  का  मुख्य  कारण  वर्षा  का  कम  होना  अतः

 हमें  अपने  जल  संसाधनों  को  बढ़ाना  तमिलनाडु  में  विशेष  रूप  से  कई  झीलें  सूख  गई  मैं
 सरकार  का  ध्यान  काफी  असे  से  इस  समस्या  की  ओर  आकर्षित  कर  रहा  हूं  ।  इन  झीलों  से  गाद  निकाली
 जानी  ताकि  वर्षा  के  दिनों  में  इन  झीलों  में  पानी  भर  बाद  में  सूखे  क ेसमय  उस  जल
 का  उपयोग  किया  जा  सकता  कम  से  कम  इस  वर्ष  तो  एक  सर्वेक्षफकराया  जाना  चाहिए  तथा  इन

 सूखी  क्षीलों  से  गाद  निकालने  का  काम  शुरू  करना  चाहिए  ।  आकॉनम  में  कावेरीपक्कम  और  मभानडुर
 नाम  की  दो  बड़ी  झीलें  इन  झीलों  से  20,000  एकड़  भूमि  में  सिंचाई  होतो  इन  झीलों  से
 लम्ब  गाद  निकाली  जानी  इसके  अतिरिक्त  जिन  किसान  के  पास  2-3  एकड़  भूमि  उन्हें
 बोर  कुओं  की  सुविधा  नि:शुल्क  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 सरकार  खाद्यान्नों  के  लिए  2,000  करोड़  रुपये  की  राजसहायता  दे  रही  लेकिन  मेरे  विचार

 ———  जननी  मननमननननननन-+

 *मलतः  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 से  यह  राजसहायतः  किसानों  को  नहीं  मिल  रही  सरकारी  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिए  ।

 किसानों  के  लिए  समर्थन  मूल्य  बढ़ाया  जाना  चाहिए  तभी  उन्हें  अधिक  उत्पादन  करने  का
 प्रोत्साहन  मिलिगा  ।  किसान  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  कड़ी  मेहनत  कर  रहे  उन्हें  अपनी
 उपज  का  समर्थन  मूल्य  के  रूप  में  अधिक  लाभकारी  मूल्य  मिलना  सरकार  ने  धान  का  समर्थन

 मूल्य  146  रुपये  रखा  इसे  बढ़ाया  जाना  इसी  तरह  गन्ने  के  समर्थन  मूल्य  को  बढ़ाया  जाना
 गन्ने  और  गुड़  के  भाव  एक  से  अतः  किसान  गुड़  बनाने  के  लिए  अपना  गन्ना  भेज  देते  हैं  ।

 चीनी  मिलें  वर्ष  में  3-4  महीने  बन्द  रहती  हैं  ।  वे  धाटे  में  चल  रही  हैं  और  सरकार  को  इन  रुग्ण  चीनी
 मिलों  को  चलाने  के  लिए  कदम  उठाने  सरकार  को  गन्ने  का  समर्थन  मूल्य  भी  बढ़ाना

 ताकि  किसानों  को  चीनी  बनाने  के  लिए  गन्ना  भेजने  के  लिए  प्रोत्साहन  सरकार  को  इस
 पर  विचार  करना

 देश  में  पर्याप्त  भंडार  सुविधाएं  न  होने  क ेकारण  बहुत  सा  अनाज  बेकार  हो  जाता
 अतः  सरकार  को  अन्न  भांडागारों  की  संख्या  बढ़ानी

 लोगों  को  उचित  मूल्य  की  दुकानों  से  सस्ती  दरों  पर  दाल  और  तेल  मिलना
 यदि  देश  में  इन  वस्तुओं  की  कमी  है  तो  इनके  आयात  के  लिए  प्रयास  किये  जाने  ताकि
 जनिक  वितरण  प्रणाली  निर्वाध  रूप  से  चल  सके  ।

 सरकार  को  फलों  की  खेती  पर  भी  ध्यान  देना  मेंरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  काफी  बंजर  भूमि
 इस  भूमि  का  उपयोग  बाग  लगाने  और  काजू  जैसी  वाणिज्यिक  फसलों  के  उत्पादन  के  लिए  किया

 जाना  सरकार  इस  परती  भूमि  पर  आम  के  बाग  भी  लगा  सकती  सरकार  इन  योजनाओं  में
 विधवाओं  और  अपंगों  को  नियोजित  कर  सकती  है  ताकि  कुछ  हद  तक  बेरोजगारी  दूर  की  जा
 किसानों  को  नकदी  फसलें  तथा  फलों  वाले  पेड़  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जाना

 सरकार  को  मक्‍का  तथा  बाजरा  की  खेती  पर  भी  ध्यान  देना  आजकल  लोग  इन
 खाद्यान्नों  के  बारे  में  भूल  गए  किसानों  को  अधिक  भूमि  पर  मकक्‍का  और  बाज  रा  के  उत्पादन  के  लिए
 प्रोत्साहन  दिया  जाना

 वनस्पति  का  उत्पादन  बढ़ाया  जाना  लोग  खाने  में  मूंगफली  के  तेल  के  स्थान  पर

 स्पति  तेल  को  अधिक  इस्तेमाल  करने  लगे  बनस्पति  के  न  मिलने  से  महिलायें  नाराज  हो  जाती
 देश  में  वनस्पति  की  मांग  बढ़  रही  है  ।  अतः  इसका  उत्पादन  बढ़ाया  जाना

 चावल  और  गेहूं  को  छोड़कर  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़  रहे  इनके  मूल्य  कम  किये  जाने
 सब्जियों  की  खपत  को  प्रोग्माहन  दिया  जाना  चाहिए  क्योकि  सब्जियां  अधिक  पौष्टिक

 होती  हैं  ।

 सहकारी  उच्तित  मूल्य  की  दुकानों  के  कमंचारियों  की  स्थिति  में  सुधार  किया  जाना
 प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  यह  घोषणा  की  है  कि  सरकार  25,000  महिलाओं  को  रोजगार  देने
 का  प्रयास  करेगी  ।  इन  कृषि  सहकारी  ठचित  दर  की  दुकानों  पर  इन  महिलाओं  को  लगाना  ठीक
 सरकार  को  इस  पर  विचार  करना  बहुत  से  गांवों  में  उचित  दर  की  दुकानें  नहीं  हैं  8  या  9
 गांवों  मे ंउनित  दर  की  एक  ही  दुकान  प्रत्येक  एक  हजार  व्यक्तियों  के  पीछे  कम  से  कम  एक
 उचित  दर  की  दुकान  होनी

 अन्य  क्षेत्रों  की  भांति  किसानों  को  भी  उन्हें  उनकी  उपज  का  समर्थन  मूल्य  देने  के  अलावा  कृषि
 उत्पादन  के  लिए  बिशेष  बोनस  भी  दिया  जाना
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 झ्लार०  जीवरत्नम  ]

 यदि  व्यापारियों  के  पास  से  तीन  महीने  के भीतर  सारा  अनाज  उठा  लिया  जाए  तो  आवश्यक

 वस्तुओं  के  मूल्य  कम  किए  जा  सकते  क्योंकि  बहुत  से  व्यापारी  पैसे  के  लिए  सारा  भंडार  बैंकों  के पास
 गिरवी  रख  देते  इससे  जमाखोरी  बढ़ती  है  और  फिर  मूल्यों  में  वृद्धि  होती

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  तहत
 काम  के  बदले  अनाज  दिया  जाता  अब  भी  इस  बात  में  सन्‍्देह  है  कि  द्रविड़  दलों  के  शासनकाल  में  ये
 खाद्यान्न  निर्धनों  में  उचित  रूप  से  वितरित  किए  भी  जाते  थे  या  नहीं  ।  निहित  स्वार्थी  लोग  इस  अनाज '
 को  खुले  बाजार  में  बेचकर  धन  हजम  कर  जाते  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  कर्मकारों  को  अनाज
 की  बजाय  नकद  भुगतान  किया  जाना  चाहिए  ।

 अंडों  में  बहुत  पोष्टिकता  होती  है  ।  प्रत्येक  गांव  में  मुर्गीपालन  फामं  खोले  जाने  चाहिएं  ।
 पालन  फामं  खोलने  के  लिए  राजसहायता  दी  जानी  मैं  इस  विवाद  में  पड़ना  नहीं  चाहृता  कि  अण्डे

 शाकाहारी  भोजन  है  या  मांसाहारी  |  लोगों  का  कहना  है  कि  यह  सेहत  के  लिए  अच्छे
 ाः

 पौष्टिक  भोजन  योजना  के  अन्तर्गत  170  करोड़  रुपए  खर्च  किए  जा  रहे  यह  धनराशि  काफी

 है  ।  जो  बीत  गया  उसे  भूल  जाना  चाहिए  ।  कम  से  कम  भविष्य  में  योजना  को  उपयुक्त  रूप  से  कार्यान्वित
 किया  जाना  चाहिए  जिसमें  कदाचार  न  और  इसके  लिए  प्रभावी  देख  रेख  की  आवश्यकता  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  यह  अवसर

 |
 थी  विजय  कुमार  यादव  :  उपाध्यक्ष  इस  साल  देश  में  बाढ़  और  सूखा्ड  का

 प्राकृतिक  प्रकोप  इसने  देश  के  सामने  कई  समस्‍यायें  पैदा  कर  दी  अनाज  और  दूसरी  आवश्यक

 वस्तुओं  की  कमी  हुई  है और  इसकी  वजह  से  मंहगाई  को  बढ़ने  का  मौका  मिला  वंसे  सरण्यर  जिन
 आध्िक  नीतियों  का  अनुसरण  कर  रही  उससे  पहले  से  भी  मंहगाई  बढ़  रही  है  उम  नीतियों  के  कारण  ।
 सरकार  का  जो  बजैटरी  सिस्टम  जिससे  आय  का  सारा  बोझ्न  आम  जनता  पर  डालने  की  नीति  सरकार
 ने  अपना  रखी  ऐसी  नीति  से  स्वाभाविक  है  कि  मंहगाई  बढ़ेगी  और  बाढ़  और  सूखाड़  ने  स्थिति  को
 काफी  भयंकर  बना  दिया  है  ।  इसका  नतीजा  यह  हुआ  है  कि  चीजों  के  दाम  काफी  तेजी  से  बढ़े  ऐसी
 स्थिति  में  जिसकी  आमदनी  सीमित  है  या  जिसके  पास  आमदनी  की  व्यवस्था  कोई  खास  नहीं  उनके
 सामने  रोजमर्रा  की  आवश्यक  वस्तुओं  को  खरीदना  मुश्किल  हो  गया  है  और  उनके  सामने  काफी  संकट

 यह  ऐसी  परिस्थिति  जिस  परिस्थिति  में  मुल्क  के  असामाजिक  मुनाफाथ्ोरों  और  चो
 बाजारियों  के  लिए  एक  तरह  से  बहुत  ही  सुनहरा  मौका  आया  अफसोस  की  बात  है  कि  सरकार  जिन
 कार्यक्रमों  की घोषणा  करती  है  आम  जनता  को  रिलीफ  पहुंचाने  के  कन्ज्यूमर  मूवमेंट  पर  जितने
 लम्बे-चोड़े  वायदे  किए  जा  रहे  वास्तव  में  आम  जनता  को  उससे  राहत  नहीं  मिल  रही  है  ।  हमारे  देश
 के  अन्दर  वैसे  तो  जन-वितरण-प्रणाली  का  जाल  बिछा  हुआ  लेकिन  सच्चाई  यह  है  कि
 प्रणाली  के  ऊपर  चोर-बाजारियों  और  भ्रष्ट-आफिसरों  का  कब्जा  हो

 श्री  बद्धि  चसा  लेत  :  आपके  राज्य  की  कमजोरी

 श्री  बिजय  कुमार  यादव  :  हमारे  राज्य  की  बिहार  की  हालत  बहुत  बुरी  पता  नहीं
 आपके  राज्य  में  आम  जनता  को  सभी  आवश्यक  वस्तुएं  जन-वितरण-प्रणाली  के  माध्यम  से  मिल  रहो
 तो  बहुत  अच्छी  बात  लेकिन  मेरा  अपना  ख्याल  है  कि  आपके  राज्य  में  भी  ऐसा  नहीं  हो  रहा  होगा  ।

 एक  सानभीय  सदस्य  :  जनता  राज  में  क्या  हुआ  था  ।
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 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  जनता  राज  से  हमारा  मतलब  नहीं  रहा  मैं  जनता  राज  का
 विरोधी  रहा  हूं  हमारी  पार्टी  ने  जनता  राज  का  समर्थन  कभी  नहीं  और  उसके  साथ  हमारी  पार्टी
 कभी  भहीं  रही  ।

 उपाध्यक्ष  आम  जनता  का  मैं  समझता  जन  वितरण  प्रणाली  की  दुकानों  के
 जरिये  से  हमारी  स्टेट  बिहार  में  हो  रहा  दूसरी  स्टेट्स  की  जानकारी  मुझे  नहीं  है  लेकिन  बिहार  में
 जन  वितरण  प्रणाली  की  जो  दुकानें  वे  एक  तरह  से  बाजार  भाग  को  बढ़ाने  का  जरिया  हो  गई  हैं
 क्योंकि  जो  चीजें  सरकार  देती  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  देती  ह ैऔर  राज्य  की  सरकार  जन  वितरण
 प्रणाली  की  दुकानों  में  देती  जिन  सारी  वस्तुओं  की  सूची  सरकार  ने  बनाई  है  जन  वितरंण  प्रणाली
 की  दुकानों  से  देने  के  वे  बहां  पर  नहीं  मिलती  पर्याप्त  मात्रा  में  चीनी  नहीं  मिलती  मिट्टी  का
 तेल  नहीं  मिलता  खाद्य  तेल  नहीं  मिलता  कपड़ा  नहीं  मिलता  है  और  गल्‍ला  भी  उस  समय  मिलता

 जब  ओपन  मार्केट  में  रेट  कन्ट्रोल  रेट  क ेबराबर  आ  उस  वक्‍त  गल्‍ला  मिलता  अदरवाइज
 नहीं  मिलता  जन  वितरण  अरणाली  की  दुकानें  इस  तरह  से  एक  जरिया  हो  गई  हैं  दाम  बेढ़ाने  का  ।
 सरकार  की  योजना  या  समक्ष  क्या  जन  वितरण  प्रणाली  की  समझ  यह  है  कि  अगर  ओपन  मार्केट  में
 दाम  बढ़ते  तो  उसका  मुकाबला  जन  वितरण  श्रणाली  की  दुकानों  के  जरिये  से  किया  जाए  सोरी
 आवश्यक  वस्तुओं  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  करके  और  आम  ज़नद्वा  को  मंहगाई  से  छुटकारा  दिलाबा

 जाए  और  सस्ते  दामों  पर  उनको  आवश्यक  वस्तुएं  मुहैया  की  जाएं  *'बेहरहाल  बोल

 रहा  हो  कुछ  नहीं  रहा  यह  स्पष्ट  बात  है  लेकिन  मुझे  अपनी  बात  ५हनी  है  और  मैं  कहे  जा  रहा

 हूं  ॥तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  मामले  में  यह  जरूरी  है  कि  सरकार  का  जो  कमिटमेंट  वह  कमिटमेंट
 सरकार  पूरा  करे  श्रावश्यक  यस्तुओं  की  आपूर्ति  के  मामले  में  और  आबादी  के  जिस  स्टेट  की
 जितनी  आबादी  उस  स्टेट  में  जो  उसका  एलोटमेंट  हर  माह  होता  पर्याप्त  मात्रा  में  आवश्यक  वस्तुएँ
 उस  स्टेट  को  देने  की  गारन्‍्टी  करे  ।  आम  तौर  पर  यह  होता  नहीं  स्टेट  भें  तो  गड़बड़  होती  सैन्‍्हर
 में  भी  गड़बड़  होती  है  और  सेन्टर  से  जो  एलोटमेंट  स्टेट  को  जाना  वह  नहीं  दे  पाती  है  ।

 इस  सिलसिलैं  मैं  मैं  एक  बांत  और  कहना  चाहते  जो  दुकानें  खुली  हुई  हैं  देहातों  के
 खास  तौर  पर  सरकार  इस  बात  का  बहुत  रोना  रोती  है  कि  वह  गरीबों  और  हरिजनीं  की

 बहुते  पक्षधर  है  लेकिन  सच्चाई  इस  मामले  में  यह  है  कि  देहातों  के  अन्दर  जो  गरीब  बसते  जो  हेरिजेने
 उनकी  एक  छटांक  चींसी  भी  नहीं  मिल  पाती  मिट्टी  का  तेल  नहीं  मिल  पाता  है  और  जो  मुट्ठी  भर

 सफेदपीश  लोग  उनको  ही  सावंजनिक  जन  वितरण  प्रणाली  की  जो  दुकानें  उनसे  सुविधा  मिलती
 आम  जनता  जिसको  सबसे  ज्यादा  जरूरत  जो  बैचारा  लाचार  और  बेबस  उन  लोगों  को

 हने  दुकानों  से  फायदा  नहीं  पहुंचता  है  और  उनको  वे  चीजें  नहीं  मिल  पाती  आवश्यकता  इस  बॉत॑
 की  है  आप  ऐसी  मंशीनरी  हयोल्व  जो  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  कर  सके  ।  आप  कहते  हैं  कि

 कम्ज्वूभर  मूंवमेंट  को  हम  तेज  करेंगे  और  उपभोक्ताओं  को  राहत  देंगे  लेकिन  ये  जो  गड़बड़ियां  उनको
 आप  दूर  नहीं  करते  विहार  में  कोई  किसी  की  नहीं  सुनता  नीचे  से  लेकर  ऊपर  मुख्य  मंत्री
 तक  शिकायत  की  तो  उस  शिकायत  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  होती  है  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह  दै
 कि  कोई  इफेक्टिव  मशीनरी  आप  इस  मामले  में  तेयार  जो  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुएं  दिलाने  में
 अपना  वोगंदान  कर  सके  और  सक्षम  हो  इसके  लिए  स्वंदलीय  निगरानी  समिह्नि  होनी

 1.00  म०  प०

 हमारे  यहां  बिहार  में  जी  जन  बितरण  प्रणाली  की  दुकानों  पर  सामान  इकट्ठा  होता  है  उसके
 भंडारण  की  मैं  समझता  बहुत  अपर्याप्त  ह ैऔर  इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता
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 विजय  कुमार  यादव  |

 हूँ  कि  निचले  स्तर  तक  ऐसे  गोदाम  बनाए  जाएं  जिन  गोदामों  में  इन  सामानों  को  रखा  जा  सके  और

 फिर  वहां  से  वितरण  प्रणाली  की  दुकानों  में  ले  जाया  जा  सके  ।  अभी  होता  यह  है  कि  जिला  स्तर  पर  ही
 इस  तरह  के  गोदाम  नहीं  मेरी  कांस्टीट्वेंसी  नालन्दा  नालन्दा  जिले  में  जिला  स्तर  पर  भी  इस

 तरह  के  गोदामों  की  व्यवस्था  नहीं  हैं  ।  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि सरकार  इसको  देखेगी  और  इस  तरह  की

 व्यवस्था  करेगी  ।

 श्री  अजय  सुशराम  :  उपाध्यक्ष  मैं  खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  की

 अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता

 माननीय  सदस्य  जो  मुश्ससे  पहले  बोले  थे  और  बहुत  से  वक्‍ताओं  ने  मदों  की  कमी  पर  प्रकाश

 डाला  है  ।  )

 चूंकि  आपने  केवल  5  से  7  मिनट  दिये  मैं  नागरिक  पूर्ति  की एक  मद  पर  अवश्य  ही  प्रकाश
 डालना  चाहूंगा  जिस  पर  समूचे  देश  का  ध्यान  आकर्षित  हो  रहा  आपने  समाचार  पत्रों  में  भी  दूध  की
 कमी  के  बारे  में  अवश्य  ही  पढ़ा  होगा  जिसे  पूरे  भारत  में  विभिन्‍न  दुग्ध  योजनाओं  द्वारा  भेजा  जा  रहा
 भाज  के  इडियाਂ  में  भी  यह  खबर  आई

 are
 खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  :  यह  विषय  कृषि  मंत्रालय

 का

 श्री  श्रजय  मशशान  :  दूध  की  सप्लाई  सिविल  सप्लाई  मैं  जो  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि

 यूरोपियन  हक्‍तामिक  कम्यूनिटी  देशों  ने  नेशनल  डेरी  डेवलपमेंट  बोर्ड  को  आहरिश  मक्खन  और  तेल
 दिया  है  ।  यह  सात  देशों  को  विया  गया  था  और  यह  पाया  गया  कि  इसमें  रेडियो  धर्मी  तत्य  इसकी
 जांच  की  गई  थी  और  मामला  बम्बई  में  उच्च  न्यायालय  में  उच्च  न्णयालय  ने  मामला  बरकरार
 रखा  ।  यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  उसी  समय  उच्चतम  न्यायालय  में  राष्ट्रीय  डेरी
 विकास  बोडं  द्वारा  रिप्रर्ट  दी  गई  थी  जो  उसे  परमाणु  वैज्ञानिकों  से  प्राप्त  हुई  थी  जो  खाद्य  वैशानिक
 नहीं  पूरे  देश  में  खाद्य  प्रयोगशालायें  हैं  लेकिन  उनमें  से  एक  से  भी  सम्पर्क  स्थापित  नहीं  किया

 उन्हें  आयरिश  बटर  के  बारे  में  एक  प्रमाणपत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिससे  वे  परिष्कृत  दूध  बनाते  उसे
 निर्मित  करते  हैं  जिसे  विभिन्‍न  सहकारी  दूध  योजनाओं  द्वारा  पूरे  देश  में  भेजा  जा  रहा  है  ।  लेकिन  नेशनल
 डेंरी  विकास  बोर्ड  एक  शीर्ष  निकाय  रिपोर्ट  से पता  चलता  है  कि  इसमें  रेडियो  धर्मी  तत्व  उस
 रिपोर्ट  क ेआधार  उच्चतम  न्याधालय  ने  आइरिश  बटर  से  पुन:निर्भित  दूध  की  पूति  जारी  रखने  के
 पक्ष  में  निर्णय  दिया  यह  आयरिश  बटर  यूरोपियन  इक्नोमिक  देशों  ने  दक्षिण  पूर्व  एशिया  सात
 देशों  थाईलैंड  और  अन्य  देशों  को  नि:शुल्क  दिया  सभी  देशों  ने  इसे  अपनी
 खाद्य  प्रयोगशालाओं  द्वारा  जांच  करवाई  और  इसे  लेने  से  इन्कार  कर  उन्होंने  आयरिश  बटर  के
 प्रयोग  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  ।  केवल  हमारे  देश  ने  जहां  पर  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड्ड  ने  इसके
 माल  करने  पर  प्रतिबन्ध  भी  नहीं  लगाया  अपितु  इसे  इस्तेमाल  करना  जारी  रखा  है  ।  राष्ट्रीय  डेरी
 विकास  बोर्ड  आयरिश  बटर  बेच  रहा  है  ।  यह  एक  बड़ा  धोखा  मेरे  पास  समाचार  पन्नों  की  कतरने  हैं
 और  मैं  इसे  माननीय  मंत्री  को  देने  के  लिए  तैयार  बशर्ते  वह  इसकी  छानबीन  करने  का  वचन
 जैसा  कि  आज  कल  रिपोर्ट  से  पता  है  कि  रेडियो  धर्मी  तत्व  अनुमेय  सीमा  में  लेकिन  क्‍या

 यह  आवश्यक  है  कि  वे  जो  बच्चों  सिपाहियों  बालिगों  के  और  देश  के  प्रत्येक  व्यक्ति  के
 स्वास्थ्य  क ेलिए  खतरनाक  उन  लोगों  को  पुन:निर्भित  दूध  के  रूप  में  दिया  जाए  और  इसे  अनुमेय
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 ना  सीमा में लिया जाए । इसे सेना में भी दिया जा रहा है। मैंने ध्यानाकर्पंण प्रस्थाव का नोटिस भी  अिनजम-म»«>भ,

 सीमा  में  लिया  जाए  ।  इसे  सेना  में  भी  दिया  जा  रहा  मैंने  ध्यानाकपंण  प्रस्ताव  का  नोटिस  भी  दिया
 था  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इसे  लिया  क्‍यों  नहीं  गया  ?  लेकिन  तथ्य  यह  है  कि  सेना  में  भी  इसे  पुन:निर्मित
 दूध  के  रूप  में  लिया  जा  रहा  पहले  भी  सेना  में  डे  री  फार्म  का  दूध  का  इस्तेमाल  किया  जाता  जब

 दूध  कम  होता  था  और  जब  सैनिक  फार्मों  को  पर्याप्त  धन  देने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  और  जब  सेना  में

 बढ़ोत्तरी  हो  गई  पो  दूध  की  आवश्यकता  भी  बढ़  तब  ठेकदारों  द्वारा  भी  दूध  दिया  जाता  था  जो
 सभी  उत्तरी  और  पूर्वी  भारत  के  सैनिकों  को  जो  वहां  तैनात  ताजा  दूध  देते  अब  राष्ट्रीय  डेरी
 विकास  बोर्ड  सेना  को  भी  इन  केन्द्रों  में  रेडियो  धर्मी  तत्व  वाला  दूध  दे  रहा  है  जहां  सहकारी  दूध
 नायें  चल  रही  हैं  । लगभग  3;  या  अतिरिक्त  केन्द्र  हैं  जहां  यह  दूध  भेजा  जा  रहा  दिन  में  दो  बार
 ठेकेदारों  और  सैनिक  फार्मों  द्वारा  ताजा  दूध  दिया  जा  रहा  यह  दूध  दिन  में  एक  बार  दिया  जाता
 माननीय  मंत्री  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मैं  उनको  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  ।  मुझे  लद्दाख  में

 नियुक्त  किया  गया  दूध  का  पाउडर  जो  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  की  सहकारी  समितियों  द्वारा
 दिया  जाता  बाली  बास्केट  बाल  और  बैडमिंटन  कोर्ट  बनाने  के  लिए  उपयोग  किया
 जाता

 मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  अगर  आपको  देश के  स्वास्थ्य  के  लिए  जरा  भी  रुचि  है  तो  इन  नमूनों
 जो  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  को  भेज  जाते  खाद्य  प्रयोगशालाओं  द्वारा  दुबारा  जांच  करनी

 आपने  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  है  कि  बहुत  सी  खाद्य  प्रयोगशालायें  बनने  जा  रही  हैदराबाद
 में  खाद्य  प्रयोगशाला  है  जो  इस  पाउडर  और  तेल  की  जांच  करने  के  लिए  पूर्णतया  सक्षम  इस  दूध
 की  जांच  की  जानी  वहां  पर  आयरिश  बटर  की  जांच  होनी  अगर  वे  कहते  हैं  तो  इसे
 इस्तेमाल  किया  जा  सकता  यह  ठीक  लेकिन  अभी  तक  इसे  किसी  खाद्य  विशेषज्ञ  ने  नहीं  देखा

 इसे  हमारे  खाद्य  विशेषज्ञों  की बजाय  परमाण्‌  आयोग  द्वारा  देखा  गया  यइ  कुछ  ऐसी  ही  बात  है  ।
 जब  मेरी  टांग  टूट  जाए  तो  इसे  किसी  स्त्री  रोग  विशेषज्ञ  को  दिखाया  यह  उचित  नहीं

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  आयरिश  बटर  पर  हमारे  देश  में  प्रतिबंध  लगाया  जाना

 चाहिए  जैसाकि  अम्य  सभी  देशों  ने  प्रतिबंध  लगाया  यूरोपियन  इक्नामिक  कम्यूनिटी  देशों  द्वारा

 राष्ट्र  संघ  के  तत्वावधान  में  यह  मुफ्त  में  दिया  जाता

 देश  की  रक्षा  में  जवानों  के  स्वास्थ्य  का  संबोच्च  महत्व  है  और  उन्हें  इस  प्रकार  का  दूध
 नहीं  दिया  जाना  चाहिए  |  आयरिश  बटर  को  भेज  दिया  जाना  जहां  कहीं  भी
 इसका  इस्तेमाल  हो  रहा

 मैं  यह  कहते  हुए  अपनो  बात  समाप्त  करता  हूं  कि  कमर  से  कम  सेना  में  उन्हें  सेनिक  फार्मों  से  या

 पहले  की  तरह  ठेके  का  दूध  दिया  जाना  माननीय  मंत्री  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  लगभग  तीन

 सप्ताह  पूर्व  श्राफ  इण्डिया  में  एक  कार्टून  आया  कहीं  पर  विस्फोट  हुआ  था  और  लोगों
 का  कहना  है  यह  परमाणु  विस्फोट  नहीं  है  ।  किसो  व्यक्ति  ने अवश्य  ही  आयरिश  बटर  गिराया  है  ।

 रेडियो  स्वास्थ्य  और  सेना  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।  जब  दूसरे  देशों  ने  सप्लाई
 रोक  दी  है  तो  हमें  भी  इसे  इस्तेमाल  नहीं  करना  चाहिए  ।  इसका  भंडाफोड़  किया  जाना  अगर
 माननीय  मंत्री  की  हच्छा  है  तो  मैं  सुझाव  दूंगा  क्रि  इस  विशेष  मद  की  खाद्य  व  तागरिक  पूि  मंत्रालय  के
 अधीन  जांच  कराई  जानी  यह  मिलावट  और  स्वास्थ्य  को  नुकसान  पहुंचाने  क ेकारण
 आपके  मंत्रालय  के  अधीन  आता  आपूर्ति  कृषि  मंत्रालय  बे  अधीन  आ  सकती  रक्षा  मंत्रालय

 के अधीन स्वीकृति दी जा सकती लेकिन यह आपका कर्तव्य है और सदन में बैठे हम सब लोगों का कततेब्व है कि दूषित दूध नहीं दिया जाए चाहे यह अनुमेय सीमा में हो या न हो । इसे देश के किन्हीं भी
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 श्रजप  मुशरान  ]

 लोगों  को  और  सेना  को  नहीं  दिया  जाना  क्‍योंकि  यह  स्वास्थ्य  क ेलिए  हानिकारक  यह  देश

 के  रोगियों  और  प्रत्येक  व्यक्ति  के  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  मुझे  विश्वास  है  कि

 मंत्री  जी  इस  मुद्दे  पर  पुन  विचार  करेंगे  ओर  उचित  कदम  उठायेंगे  ।

 ]
 भरी  सुलराम  :  :  पाध्यक्ष  मैं  उन माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  मेरे  मंत्रालय  की

 मांगों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  में  भाग  लिया  और  जो  सुझाव  उन्होंने  दिए  उनको  मैंने  नोट  किया  है|  कुछ
 आलोचना  भी  मगर  वह  भी  इस  दृष्टि  से  मैं  समझता  हु  कि  हमारे  मंत्रालय  के  काम  में  कुछ  सुधार
 जैसा  अभी  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  पिछला.वर्ष  हमारा  बड़ा  चुनौती  का  वर्ष  था  और  ऐसी
 प्राकृतिक  विषदा  शायद  कभी  इस  शताब्दी  में  नहीं  आई  ।  अगर  आठ-दस  साल  पहले  हमें  इतने  बड़े
 प्रकोप  का  सामना  करना  पड़ता  तो  शायद  हम  बड़े-बड़े  देशों  के  सामने  अनाज़  मांगने  के  लिए  जाते
 ताकि  करोड़ों  लोगों  का  हम  पेट  भर  इतना  बड़ा  सूखा  और  बाढ़  की  विपदा  आई  जिससे  बहुत
 सी  जगहों  पर  परेशानी  लेकिन  एक  भी  व्यक्ति  भूख  से  नहीं  मरा  ।  यह  हो  सकता  है  कि  कहीं  देर  से

 पहुंचा  और  कहीं  पर  अनियमितताए  हो  सकती  मगर  मैं  समझता  हूं  कि  इतनी  बड़ी  चुनौती  का
 बला  मेरे  मंत्रालय  तथा  फूड  कारपोरेशन  के  अधिकारियों  एवं  कमंचारियों  ने  उसके  लिए  इस
 मानमीय  सदन  को  उन्हें  बधाई  देनी  चाहिए  ।  वहुत  से  लोगों  ने  इसका  अहसास  नहीं  किया  क्‍योंकि  हर
 चीज  मिलती  रही  ।  यह  ठीक  है  कि  दिक्‍्कतें  भी  आई  |  मगर  जहां  तक  अनाज  का  ताललूक  वह  इस

 तरह  से  लोगों  को  मिला  कि  कहीं  कमी  महसूस  नहीं  इसका  श्रेय  हमारे  महान  नेता  श्री  राजीव  जी

 को  जाता  जिन्होंने  हर  सूबे  में  जाकर  चाहे  वह  सूखाग्रस्त  या  बाढ़ग्ररत  लोगों  से  मिले  और  मैं
 दादे  से  कह  सकता  हूं  कि  यह  पहली  दफा  है  कि  सभी  सूबों  को  एडवांस  प्लान  असिसटेंस  बाढ़  या  सूर्ख
 की  रिथिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  मिली  |  इतनी  जल्दी  आज  तक  कभी  नहीं  मिली  एक  वर्ष

 पहले  सूखा  पड़ता  था  तो  एक  वर्ष  के  बाद  प्रान्तों  को  रुपया  सिलता  लेकिन  इस  बार  यह  रुपया  एक
 दो  महीने  के  बाद  ही  मिल  यह  बात  ठीक  है  कि  कहीं-कहीं  उन  राज्यों  ने  जिन्होंने  इसका  हिसाव
 नहीं  दिया  उनको  कहीं  देरी  हुई  होगी  ।  यहां  से  देरी  का  प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  |  मैं  समझता  हूं  कि  भारत
 भारत  सरकार  और  देश  की  जनता  के  लिए  सबसे  बड़ा  योगदान  पहले  तो  योजना  के  माध्यम  से  है  जिससे
 कि  सभी  प्रान्तों  को  भारत  सरकार  मदद  देती  है  ताकि  लोग  तरक्की  उसके  बाद  मैं  समझता  हूं
 कि  कोई  सबसे  बड़ा  योगदान  भारत  सरकार  का  भारत  की  जनता के  प्रति  है  तो  यह्‌  अवाज  के  वितरथ
 का  है  मैं  समझता  हूं  कि  चोन  के  बाद  अगर  संसार  में  कोई  देश  है  जहां  इतनी  बड़ी  मिकदार  में  अनाज

 एक  कोने  से  दूसरे  कोने  तक  पहुंचाया  जाता  वह  भारतवर्ष  यहां  एक  बात  और  भी  है  अनाज  का
 सारा  प्रोक्‍्योरमेंट  उत्तरी  भारत  से  होता  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  से  क्रमशः  65,  20
 ओऔर  ।5  प्रतिशत  के  करीब  खरीद  होती  जबकि  थोड़ा  सा  हिस्सा  मध्य  प्रदेश  से  है  आंध्र  से  15
 लाख  टन  धान  लेते  इस  बात  से  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  भारत  में  प्रक  कोने  से  हम  अनाज  प्रोक्‍योर
 करते  हैं  ओर  कहां  असम  इन  सभी  राज्यों  को  अनाज  पहुंचाने  और  भष्डारण  करना
 कोई  आसान  बात  नहीं  मैं  मानता  हुं  इसमें  कुछ  अनियमिततायें  भी  कुछ  लोग  हसमें  फायदा
 भी  उठाते  मैं  उतके  लिए  माननीय  सदन  के  सदस्यों  से  दरख्वास्त  करता  हूं  कि  आप  जहां  समझते
 हैं  कि  खर्चा  ज्यादा  ह ैउसको  हम  कम्र  कर  सकते  हैं  तो  मैं  आपका  सुक्षाव  मानूंगा  ओर  उस  पर  अमल

 बशतें  कि  वह  कोई  ऐसा  सुझाव  हो  जिससे  ख्र्चमा  कम  हो  सके  ।  यह  जो  वितरण  प्रणाली  है
 यह  खास  तौर  पर  हमारे  गरीव  वर्ग  के  लिए  अगर  हम  इसमें  एक  दो  रुपये  प्रत्षि  क्विल्टल  भी
 क्र  कर  सके  तो  गरीबों  को  राहत  मिलती  बसे  तो  जो  जन  डिलरप्न  प्रथाज़ो  है  उस्तमें  भारत

 188  ,
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 सारी  आबादी  आती  मगर  आमतौर  पर  इसका  ज्यादा  फायदा  गरीब  वर्ग  को  देने  की  मंशा  से  है  ।

 1985  में  मारे  प्रधान  मं  ती  जी  ने  ट्राइबल  एरिया  का  टूर  किया  तो  वह  वह्दां  से  प्रभावित  हुए  और

 उन्होंने  उनकी  मदद  करने  को  कहा  और  धोषणा  की  कि  जितने  ट्राइबल  के  ब्लाबस  हैं  करीबत  57  लाख
 मिलियन  लोग  ऐसे  हैं  जिनको  आज  हम  सत्ता  अनाज  देते  आज  गेहूं  की  कीमत  जो  हमारा  प्राइस
 जन  वितरण  प्रणाली  के  लिए  है  वह  204  रुपये  उसके  ऊपर  राज्य  अपना  खर्चा  डालकर  आगे  सोगों
 को  देते  मगर  139  रुपये  इश्यू  प्राइस  जबकि  हमारे  पी०्डी०एस०  के  लिए  204  रुपये

 इतना  अन्तर  गरीबों  को  राहत  देने  के  लिए  यह  मैं  मानता  हूं  कि  इसमें  अनियमिततायें

 कहीं-कहीं  गरीयों  तक  माल  नहीं  पहुंचता  ।  उसके  लिए  कायदे  भी  हैं  भोर  कानून  भी  उसके  लिए
 वब्लबन्न-फक्तन  लगातार  मानिटरिंग  होती  मगर  मैं  समझता  हूं  जब  तक  हम  जनता  के  प्रतिनिधि

 चाहे  प्रधाल  से  लेकर  संसद  सदस्य  तक  अपने  आपको  शामिल  नहीं  करेंगे  तब  तक  यह  अनियमिततायें
 कम  होता  मुश्किल  इसलिए  हमने  कोशिश  की  है  और  सभी  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  कि  वह
 जिला  स्तर  के  ऊपर  ही  बल्कि  हर  फंयर  प्राइस  शाप  के  स्तर  के  ऊपर  उपभोक्ताओं  की  विजिलेंस
 कमेदी  बनाये  जो  यह  देखे  कि  कितनी  मात्रा  में  उनको  अनाज  मिलता  कब  मिला  वह  मिला  या  नहीं
 मिला  *  वह  कद्ठां  चला  गया  ।  जब  तक  वहां  के  उपभोग्ता  जागरूक  नहीं  तब  तक  हमारे  लिए
 बड़ी  मुश्किल  हम  चाहे  कितनी  भी  कोशिश  इसलिए  प्रान्तीय  सरकारों  को  हमारी
 ब्ितरण  प्रशाली  में  ज्यादा  सुधार  लाने  की  कोशिश  करनी  यह  बात  ठीक  है  कि  इसको  सुचारु
 रूप  से  कार्यान्वित  करने  का  काम  राज्य  सरकारों  का  भारत  सरकार  तो  सिर्फ  अनाज  इकट्ठा  करके

 ब्रितरित  करती  है  |  यदि  आप  देखें  तो  पिछले  वर्ष  हमने  इसी  कार्य  हेतु  2200  करोड़  रुपये  सब॒रसिडी

 में  खं  इतनी  बड़ी  राशि  से  आप  स्वयं  अंदाजा  लगा  सकते  हैं  कि  भारत  सरकार  की  नीति  बड़ी
 स्पष्ट  हमने  यह  नीति  सभी  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  उनको  मुश्किलातों  को

 बनाई  अब  उसे  सुचारु  रूप  से  क्रियान्वित  करना  राज्य  सरकारों  का  काम  इस  सेशन  के  बाद  मेरी

 यह  कोशिश  होशी  कि  सभ्री  राज्यों  क ेसिविल  सप्लाईज  मिनिस्ट्स  और  वहां  के  मुख्य  मंत्रियों  की  एक
 बेठक  बुलाकर  आपस  में  सलाह-मशवरा  किया  जाए  कि  कहां  क्‍या  कमियां  इस  सवन  में  माननीय
 सदस्यों  ने  जिन  मुश्किलात  का  जिक्र  किया  हम  उसे  ध्यान  में  रखेंगे  |  यह  बिल्कुल  ठीक  है  कि  हमारी
 नीतियों  के  बावजूद  अगर  गरीब  लोगों  को  आवश्यकता  की  चीजें  न  जिनके  लिए  हम  इतना  पैसा
 खर्च  कर  रहे  ब्लेक  मार्केटिंग  या  दूसरे  चेनल  के  माध्यम  से  उसका  दुरुपयोग  हो  तो  उससे  बढ़कर  हमारे
 लिए  कोई  दूसरी  दुर्भाग्य  की  बात  नहीं  हो  सकती  ।

 कु०  ममता  बनर्जो  :  माननीय  मंत्री  क्या  आपने  हमारे  स्टेट  का एलोकेशन  कम
 कर  दिया  कयोंकि  अखबारों  में  ऐसी  खबरें  आई  हैं  ।

 श्री  सु्ध  राम  :  जब  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  चर्चा  करूंगा  तो  आपको  सारी  रिथिति  से  अवगत
 कहूंगा  ।

 मेरी  ध्यक्तिगत  राय  भी  है  और  जंसा  अभी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  तमिलनाडु  में  कहा  कि  हमें  देश

 से  बेकारी  दूर  करने  के  लिए  काम  करना  कार्य  क्रम  बनाने  हैं  और  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  बहुत  बड़ी

 गंजाइश  भी  है  क्योंकि  आज  जितनी  फेअर  प्राइस  शौष्स  हमारे  यहां  उनमे  से  ज्यादातर  बड़े
 दारों  के  पास  दुकानदार  कोई  भी  बेकार  नहीं  उनकी  तो  पहले  से  दुकानदारी  चली  हुई  है  ।  मेरी

 भी  मान्यता  है  कि  इस  सामले  में  कोआपरेडिब्ज  को  प्राथमिकता  मिली  ओर  बितरण  का  कार्य

 कोशभ्ाघ  रेटि्ज  के  साध्यम  से  कराया  राज्य  सरकारों  को  उन्हें  प्राथमिकता  देनी  वंसे  तो

 स्टेट्स  के  प्लान  में  प्रति  वर्ष  45-46  करोड़  रुपया  स्टेट्स  से  कोश्षापरेठिब्ज  बढ़ावा  देने  के लिए  दिया
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 जाता  जन  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  वह  रुपया  आबंटित  किया  जाता  जिससे  लोगों
 को  उसका  लाभ  मिले  परन्तु  हमारे  नोटिस  में  कुछ  शिकायतें  आयी  हैं  और  हम  उन  खराबियों  को  दूर
 करेंगे  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  सभी  खराब  हैं  परन्तु  कहीं  खराबी  अवश्य  है  और  उसे  दूर  किया

 कु०  ममता  बनर्जी  :  महिलाओं  को  भी  आप  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  कीजिए  ।

 क्री  सुख  राम  :  महिलाएं  भी  आयेंगी  और  बेकार  नौजवानों  को  भी  शामित्र  किया

 परन्तु  हमें  यह  भी  सोचना  होगा  जैसा  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इसमें  मारजिन  बहुत  थोड़ा  है  जो
 इकोनोमिक  दृष्टि  से  लाभकर  नहीं  ।  इन  दुकानों  के  माध्यम  से  वैसे  तो  हम  6-7  वस्तुएं  ही  देते  हैं  परन्तु
 राज्य  सरकारों  को  खुली  छूट  है  कि  वे  अपने  यहां  उपभोक्ताओं  को  जो  चीज  आवश्यक  समझते  इनके

 जरिए  उपलब्ध  किसी  भी  चीज  को  शामिल  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  स्वतंत्र  हैं  ताकि  वे

 इन्हें  इकोनोमिकल  बना  दें  |

 श्री  प्रजय  मुशरात  :  उपाध्यक्ष  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  चीजें
 अति  आवश्यक  हैं  उन्हें  तो आप  जन  वितरण  प्रणाली  में  शामिल  करें  परन्तु  उनमें  लाभ  की  मात्रा  इतनी
 कम  है  कि  कोई  भी  प्राथमिक  सोसायटी  इस  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  200  रुपये  से  ज्यादा  फायदा

 नहीं  ले  सकती  और  ग्रामीण  दूरदरांज  के  इलाकों  में  स्थित  दुकानों  तक  सामान  लाने  ले  जाने  में

 नहुत  ज्यादा  खर्चा  आ  जाता  है  और  उनका  माजिन  तो  और  भी  कम  होकर  150  या  180  रु०  रह
 जाता  इसी  लिए  मैंने  कहा  कि  सहकारिता  के  माध्यम  से  हमारी  जन  वितरण  प्रणाली  सकक्‍ससफुल  नहीं

 हुई  है  ।

 थरो  हरीश  रावत  यह  बहुत  इम्पोर्टेट  प्वाइंट  है  ।

 श्री  ध्रजय  मुशरान  :  लोग  कहते  हैं  कि  हमारे  देश  में  सहकारिता  फेल  हो  गयोी  है  परन्तु
 कारिता  फंल  नहीं  हुई  सहकारिता  के  माध्यम  से  जन  वितरण  प्रणाली  इसलिए  सफल  नहीं  हुई  है
 क्योंकि  उसमें  फायदे  की  मात्रा  बिल्कुल  नण्ण्य

 भ्रो  सुल्लराम  :  मैंने  खुद  इस  बात  को  माना  है  और  मैंने  कहा  है  कि  इसमें  सोच-विचार
 कंरो  उसको  ज्यादा  लाभप्रद  बनाया  जा  सकता  है  ।  सब  बातें  देखेंगे  ।  अभी  जो  पिछले  वर्ष  अनाज
 वितरण  किया  है  उसमें  बी०डी०एस०  के  लिए  18.37  लाख  मिलियन  टन  था  और  1987-88  के
 लिए  15.06  मिलियन  टन  इस  प्रकार  22  प्रतिशत  की  वृद्धि  पिछले  वर्ष  उसके  पिछले  वर्ष  के
 बनिस्व॒त  और  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  23.1  लाख  टम  अनाज  वितरित  हुआ  जो  कि  उससे
 पिछले  साल  18.34  लाख  टन  था  और  इसी  तरह  से  आई०्टी०डी०पी०  के  लिए  2:  37  लाख  टन
 अनाज  वितरित  हुआ  जो  उससे  पिछले  18  2  लाख  टन  वितरित  हुआ  तो  इस  तरह  से  करीब  21-22
 लाख  टन  अनाज  सभी  राज्यों  को  दिया  है  और  किसी  राज्य  से  कोई  शिकायत  नहीं  हमारे
 भण्डार  भो  भरे  हुए  थे  और  इतनी  बात  तो  जरूर  है  कि  हम  इस  बात  को  देखेंगे  कि  इसका  मिसयूज

 थी  दमादि  जरण  दास  :  जहां  पर  एन०आर०एल०्जी०पी०  और  एन०आर०ई०पी ०
 के  लिए  जो  अनाज  देते  हैं  उसका  बंटवारा  नहीं  होता  उसको  बिचोलिया  ले  जाता  है  ।

 श्री  सुल  राम  :  उपाध्यक्ष  इन्होंने  अपनो  बात  कह  अब  मेरी  बात  भी  ये  सुन  लें  ।  आप
 भी  मैम्बर  पालियामेंट  आप  भी  किसी  हलके  का  प्रतिनिधित्व  करते  आप  भी  किसी  स्टेट  से
 अपनी  स्टेट  की  गबवर्नंमेंट  को  कहिए  कि  वह  देखे  ।
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 इसी  तरह  से  यहां  पर  भण्डारण  क्षमता  की  बात  उठी  भण्डारण  क्षमता  के  बारे  में  भी

 हमारे  पास  27  मिलियन  टन  की  भण्डारण  क्षमता  सारे  देश  में  है  जिसको  हम  1990  तक  के  लिए
 फाफी  समझते  इसके  अलावा  5.98  लाख  टन  की  क्षमता  हम  महज  हिली  एरियाज  के  लिए  और
 बेकवर्ड  एरियाज  के  लिए  पैदा  करेंगे  इस  प्लान  पीरियड  में  ।  जैसा  आपको  मालूम  इस  वर्ष  रबी  की

 प्रक्यो  रमेंट  कर  रहे  इसमें  7  रुपया  प्रति  न्विटल  हमने  इजाफा  किथा  है  ताकि  किसानों  को  अच्छी
 पैदावार  का  हिस्सा  मिले  और  उसमें  थोड़ा  हमको  बढ़ाना  भी  पड़ा  है  और  उसी  तरह  से  धान
 चावल  का  कुछ  इजाफा  हुआ  है  जिसकी  वजह  से  कृषकों  को  फायदा  हुआ  है  और  अभी  हमारे  पास
 वितरण-प्रणाली  के  अन्तगंत  3.45  लाख  दुकानें  हैं  और  ड्राउट  तथा  फ्लड  के  दौरान  हमने  सभी  प्रान्तीय
 सरकारों  से  कहा  था  कि  जहां-जहां  दुकानें  नहीं  हैं  वहां-वहां  वे  दुकानें  तो  उसके  अन्तगत  भी
 4325  दुकानें  खुली  हैं  और  इसके  अलावा  हमने  और  मदद  की  प्रान्तीय  सरकारों  की  और  करीबन  4

 करोड़  रुपया  कुछ  प्रान्तीय  सरकारों  को  हमने  और  मदद  के  रूप  में  दिया  है  ताकि  वह  गाड़ियां  खरीदें
 ओर  मोबाइल  वैन  खरीदें  :  जहां  रटैदिक  शाप्स  नहीं  हो  सकती  हैं  वहां  **

 )
 थी  नारायण  चौबे  :  वह  दिल्‍ली  के  सिवाय  और  कहीं  नहीं  हैं  ।

 श्री  सुख  राम  :  यू०  मध्य  आन्ध्र  हिमाचल
 उड़ीसा  और  चंडीगढ़  आदि  राज्यों  को  मिली  हैं  ।  अब  यह  राज्यों  का  काम  है  और मै  म्वर-पार्लियामेंट

 का  काम  है  हि  वह  यह  पता  करें  कि  कहां-कहां  उसका  इस्तेमाल  हो  रहा  है  |  अगर  आपके  क्षेत्र  में  यह्‌

 नहीं  है  तो  यह  आपका  काम  हमने  तो  राज्य  सरकारों  की  पूरी  मदद  की  है  ।  हमने  पिछले  वष

 2200  करोड़  रुपये  का  खर्चा  सबसिड़ी  पर  किया  इससे  सारे  राज्यों  को  फायदा  हुआ  है  भौर  कुछ
 राज्यों  को  तो  इससे  बहुत  ज्यादा  फायदा  हुआ  भगर  आप  इस  बारे  में  विस्तार  से  जानना  चाहते  हैं

 तो  मैं  आपको  आंकड़े  देकर  बता  सकता  हम  आन्ध्र  प्रदेश  को  158  करोड़  रुपये  की  सबसिड़ी  दे  रहे
 असम  को  50-51  करोड़  रुपया  दे  रहे  78.34  करोड़  रुपया  कर्नाटक  में  खर्जा  कर  रहे  केरल

 में  119.70  करोड़  रुपया  सबसिड़ी  का  खर्चा  है  और  महाराष्ट्र  में  115  करोड़  रुपये  का

 श्री  नारायण  चौबे  :  यू०  पी०  और  बिहार  का  बताइए  ।

 श्री  सुक्ष  राम  :  यू०  पी०  में  108  करोड़  रुपये  का  और  बेस्ट  बंगाल  में  158.40  करोड़  रुपये  का

 खर्चा  हम  कर  रहे  हैं  ।

 थ्रो  वद्धि  चन्द्र  जन  :  राजस्थान  का  भी  बता  दीजिए  ।

 श्री  सुख  राम  :  वह  74  करोड़  रुपये  करीब  यह  मैं  इस  वास्ते  कह  रहा  हूं  क्योंकि  भारत

 सरकार  अनाज  के  मामले  में  राजनीति  को  बीच  में  नहीं  लाती  हम  सबसे  ज्यादा  अनाज  विरोथ्ी  राज्यों

 को  दे  रहे  हमने  कभी  भी  इस  बात  पर  ध्यान  गहीं  दिया  और  न  ही  आगे  देंगे  क्योंकि  यह  अनाज  से

 संबंधित  है  और  यह  गरीब  आदमियों  से  ताल्‍लुक  रखता  मैं  इतना  जरूर  कहूंगा  कि  राज्यों  को  भी  इसके

 बीच  में  राजनीति  नहीं  लानी  चाहिए  ।  कहीं-कहीं  तो  यह  बात  वहां  की  पार्टी  के  लोगों  तक  ही  सीमित

 रह  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  इसमें  ऐसा  नहीं  होना

 श्री  सेघद  मसूदल  हुसेन  :  वेस्ट  बंगाल  में  फूड़  मूवमेंट  के  बारे  में  कोई  रीस्ट्रिक्शन

 है  या  नहीं  ।

 शी  सुश्ध  मैं  अभी  इस  पर  आ  रहा  हूँ  ।  आपने  जो-जो  प्वाइंट  उठाये  मैं  उनका  पूरा  जवाब

 दूंगा  ।  मैं  महज  एक  दरख्वास्त  करना  चाहता  हैं  ।  वेस्ट  बंगाल  गवनंमन्‍्ट  से  बात  करते-करते  हम  तो  थक

 गये  ।  एक  ओ०जी  ओ०जे०एम०  डिपो  1986  से  बन्द  है  और  उसमें  20000  मीट्रिक
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 टन  चावल  हमने  मुख्य  मंत्री  को  भी  सभी  को  लिखा  मगर  उसमें  चूंकि  एक  बात  है  कि  बहां
 पर  जो  यूनियन  है  बह  उसको  खोलने  नहीं  देतीਂ  **

 श्री  सेयद  मसूइल  हुसेम  :  वहीं  की  रिकग्नाइज  यूनियन  आई०  एन०  टी०  यू०  सी०  है  जिसका
 लीडर  सुब्रतो  मुकर्जी  आप  उसकी  बात  बोलिये  ।

 )

 भरी  सुख  मैं  आपको  जिम्मेदारी  से  कह  रहा  यहां  पर  वह  यूनियन  उसको  चलने  नहीं
 वह  सी०  पी०  एम०  से  ताल्लुक  रखती  चैक-अप  कर  लीजिए  ।

 )

 कुमारी  ममता  बनजों  :  सी०  आई०  टी०  यू०  की  आपको  मालूम  नहीं

 )

 थी  तारायण  चोबे  :  सुश्रतो  मुकर्जी  क्या  सी०  पी०  एम०  का  हो  गया  ?  वहां  की  जो  रिकग्नाइज्ड

 यूनियन  आप  वहां  जाकर  दोनों  को  बुलाकर  फैसला  कर  दीजिए  ।

 थी  सुख  रास  :  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मैंने  फैसला  कर  दिया  |  यह  डिपो  वेस्ट
 बंगाल  के  लिए  है  और  पहां  का  चावल  वेस्ट  बंगाल  के  लोगों  को  मैं  आपसे  सिर्फ  मदद  ले  रहा

 हूँ  कि आप  जरा  उनको  वह  चावल  सड़  जायेगा  तो  लोगों  को  सड़ा  हुआ  चावल  खाना  पड़ेगा  ।

 वह  एफ०  सी०  आई०  का  डिपो  तो  आपके  सूबे  के  लिए  है  और  सूबे  के  लिए  नहीं  है  इस  वास्ते  मैं  आपसे
 इतना  ही  निवेदस  करता  हूं  कि  हसमें  20  करोड़  से  भी  ज्यादा  रुपया  इन्वाल्थ  यह  किसका  रुपया
 यह  देश  का  रुपया  है  और  एक  यूनियन  उसको  चलने  न  दे  तो  इससे  ज्यादा  दुर्भाग्य  की  बात  नहीं  हो
 सकती  ।  क्या  केन्द्र  सरकार  उसमें  फौज  ले  जाये  ?  क्या  केन्द्र  सरकार  उसमें  कोई  पैरा-मिलिटरी  फोसेंज
 ले  जाये  ?  यह  तो  राज्यों  के  देखने  की  बात  हम  इतना  रुपया  वहां  सब्सिंडी  का  खर्च  कर  रहे  हैं  लोगों
 को  अनाज  देने  के  लिए  और  वेस्ट  बंगाल  के  बारे  में  मिस  ममता  बनर्जी  ने  पहले  एंक  बवेश्चस  किया  था  कि

 वहां  यह  कह  दिया  कि  वहां  अनाज  कम  कर  दिया  भारत  सरकार  इस  वास्ते  वहां  परेशानी  हो  गई  ती
 मैं  आपसे  एक  बात  कहना  चाहता  जो  आंकड़े  जो  फैक्ट्स  एण्ड  फीगरस  हैं  वह  मेरे  बनाये  हुए  नहीं

 मैं  आापसे  बात  करता  हूं  कि  वेस्ट  बंगाल  की  डिमाण्ड  थी  उसमें  7  लाख  30  हजार  हमने  एलॉट  किया
 था  जिसमें  से  ऑफ  टेक  उठाया  5  लाख  36  उन्होंने  कम  दूसरे  सारा  फूडग्रेन्स  जो
 अप्रैल  वहां  से  मार्च  तक  हमने  एलॉट  किया  वह  39  लाख  46  हजार  मीट्रिक  टन  किया  और
 आपने  वहां  पर  ऑफ  टेक  जो  उठाया  वह  पर  लाख  69  हजार  है  तो  अब  मैंने  यह  फैसला  किया

 है  कि  हर  राज्य  का  जो  ऑफ  टेक  है  उसके  वेसिस  पर  उनको  अब  एलॉटमैण्ट  किया  जायेगा  और  इसमें
 आपको  भी  इतना  हुआ  कि  एक  लाख  25  हजार  आपका  एलॉटमैण्ट  था  छतना  उठता  नहीं  था  इसलिए
 85  हजार  कर  दिया  तो  यह  जो  बात  है  कि  हमको  कम  कर  दियाਂ

 को  सेयव  ससूदल  हुसेन  :  आपका  एलोकेशन  तो  ठीक  जो  डिमाण्ड  है  उतना  तो  एलॉट  नहीं
 करते  हैं  और  जितना  एलॉट  करते  हैं  उतना  गोडाउन  में  माल  नहीं  रहता  है  इसको  साबित  करने  के  लिए
 हम  योडाउस  से  बार-बार  खबर  लेते  हैं  और  आपके  डिपार्टमैश्ट  में  मैंने  बार-बार  तार  भेआ  है  कि  आपका
 इतना  एलॉटर्मण्ट  हैं  और  गोंडाउन  में  इतना  गेहूं

 नहीं चावल नहीं है । आप भेज॑ते नहीं बह लाबित फरने के लिए मैं तैयार 2
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 भरी  सुत्र  इसमें  चार  पैसे  प्रति  किलो  एफ०  सी०  आई०  का  इस्टेबलिशमेंट  का  जर्भा  आदा

 प्रोक्योरमेन्ट  और  डिस्ट्रिब्यूशन  मिलाकर  ।  इसमें  हमने  अभी  एक  फैसला  किया  है  कि  इसके  जो

 इंसीडेंटल  चार्ज  प्रोक्योरमेंट  के  या  उनको  बी०  आई०  सी०  पी०  देखेगा  ताकि  अगर  कही
 किसी  को  शक  हो  कि  ज्यादा  पैसा  लिया  जा  रहा  है  तो  वह  दूर  हो  सके  |  हमने  इसके  लिए  उनको  लिख
 दिया  है  और  वे  इसको  देखेंगे  ।

 यहां  पर  स्टोरेज  और  ट्रांजिट  लासेज  की  बात  भी  आई  पहले  यह  2.5  प्रतिशत  था  जोकि  मैं
 मानता  हूं  काफी  ज्यादा  था  लेकिन  अब  हम  इसको  '.63  प्रतिशत  तक  ले  आए  हालांकि  मैं  अभी  खुद
 इससे  संतुष्ट  नहीं  हम  उसको  और  भी  कम  करना  चाहते  हैं  ।  अगर  उसमें  कहीं  गुंजायश  हुई  तो  हम
 इसको  और  भी  कम  करना  चाहते  हैं  ।

 थ्रो  सेयद  मसूदल  हुसंन  :  16  साल  में  1,123  करोड़  का  घाटा  हुआ
 भरो  सुख  राम  :  11  हजार  के  टनं-ओवर  में  यह  1.63  परसेन्ट  बतता  यह  ट्रांसपोर्ट  और

 स्टोरेज  लासेज  लेकित  जो  स्टोरेज  लास  है  वह  1982-83  में  0.65  परसेन्ट  था  और  अब  वह  कम

 होकर  0.48  परसेन्ट  रह  गया  है  ।  तो  उसमें  भी  कमी  आई  है  ।  मैं  तो  रेल  मन्त्रालय  का  भी  आभारी
 जिस  तरह  से  उन्होंने  पिछले  वर्ष  काम  किया  उसमें  डेली  2  हजार  वैगन्स  की  लोडिंग-अनलोडिंग

 होती  थी  ।  तो  इसमें  बहुत  बड़ा  योगदान  उनका  भी  है  ।  और  भी  जहां  कमी  हो  सकती  आप  लोग  हमें
 बतायेंगे  तो  उसको  भी  हम  जरूर  देखेंगे  ।

 एडिबल  आयल्स  के  बारे  में  भी  यहां  पर  चर्चा  एडिबल  आयल्स  के  बारे  में  तो  हमारी
 निर्भरता  की  नीति  है  जिसके  लिए  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  ने  बहुत  सारे  कार्य  क्रम  चलाये  हुए  हैं  ताकि  थहां
 पर  एडिबल  आयल्स  की  ज्यादा  पैदावार  हो  सके  ।  अभी  हमारे  देश  में  एडिबल  आयल  की  जो रेक्‍्वाय  रमेंट
 है  वह  52  लाख  मी०  टन  की  है  जबकि  हमारे  पास  उसकी  अवेलेबिलिटी  30  से  35  लाख  मी०  टन  की

 अब  यह  जो  बीच  का  अन्तर  है  इसको  अगर  हम  इशग्पोर्ट  न  करें  तो  शोर  मचेगा  कि  तो  तेल  नहीं
 मिलता  ।  वनस्पति  के  बारे  में  भी  बड़ी  चर्चा  होती  है  ।  वनस्पति  का  जो  सारा  उत्पादन  है  वह  करीब
 साढ़े  9  लाख  मी०  टन  चुंकि  52  लाख  मी  ०  टन  की  सारी  रिक्‍्वायरमेन्ट  है  इसलिए  हम  इन्ट  रवीन
 करते  हैं  मार्केट  में  ताकि  उसकी  कीमत  ज्यादा  न  बढ़ने  पाए  ।  इसमें  भी  हमारे  यहां  जो  तेल  के  बीज  पैदा
 होते  जो  तेल  पैदा  होता  हमारी  प्राथमिकता  है  कि  सारी  वनस्पति  की  जो  इण्डस्ट्री  है  बह  हमारे
 यहां  पैदा  हुए  तेल  को  भी  इस्तेमाल  करें  ताकि  पैदावार  ज्यादा  बढ़े  ।  उसके  लिए  बहुत  सी  सकी में  भारत
 सरकार  ने  बनाई  मैंने  पिछने  वर्षों  का  लेखा-जोखा  देखा  इन  वर्षों  मे ंहमारी  अभी  तक  जितनी
 रिक्‍्वायरमेंट  उस  पर  नहीं  आ  सके  यदि  इम्पोर्ट  न  करें  तो  माननीय  सदन  में  चर्चा  होती  है  कि
 मिलता  नहीं  वनस्पति  नहीं  मिलता  इसलिए  कीमत  के  बढ़ने  की  भी  परेशानी  जो  वालन्टियर

 उनकी  प्राइस  एग्रीमेंट  की  बात  हालांकि  वे  इस  बात  को  नहीं  जानते  आज  हम  50  फीसदी
 इम्पो्टंड  आयल  देते  हैं  और  15  हजार  मिट्रिक  टन  देते  जो  नॉमेल  से  थोड़ा  ज्यादा  जो
 कामशियल  रेद  है  30  वह  हम  देते  हमने  उनको  इस  बात  पर  रजामन्द  किया  कि  15  किलो
 का  वनस्पति  335  रु०  का  जब  वे  मान  गए  तो  जो  प्राइस  लिखी  जाती  उस  पर  उनको  देवा
 पड़ता  अभी  उस  पर  बातचीत  चल  रही  कितना  उनको  देना  नहीं  देना  है  या  कीमत  बढ़ानी

 सारी  बातें  चल  रही  मैं  यह  कहता  हूँ  कि कम  से  कम  इस  कीमत  की  एक  सीमा  तो  रखी  है  कि
 उस  कीमत  को  बढ़ने  नहीं  दिया

 शो  सेयद  बखूदल  हुसत  :  मंत्री  जी  आपको  मेरा  एक  सुझाव  जिस  प्रकार  चीनी  में  आपने
 45  परसेंट  लैवी  इम्पोज  किया  उसी  प्रकार  इसमें  भी  कर  लैवी  वनस्पति  और  उसको
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 ली  संयद  भसूदल
 पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम  के  माध्यम  से  वितरित  कीजिए  ।  कम  से  कम  आप  इस  बारे  में  सोचिए  ।

 ओर  सुख  राच  :  मैंने  आपकी  बात  सुन  ली  हर  चीज  को  थहां  तो  नहीं  किया  जा  सकता  ।  सारी
 चीजों  को  एग्जामिन  करना  पड़ता  है  और  उस के  प्रॉन्स-एंड-कॉन्स  देखने  पड़ते  यहां  ऐसे  तो  एनाउन्स
 तहीं  कर  सकते  मैंने  आपका  सुझाव  देखा  है  और  उस  पर  सदन  की  क्या  प्रतिक्रिया

 चीनी  के  उत्पादन  के  बारे  में  यहां  चर्चा  हुई  चीनी  का  उत्पादन  तो  पिछले  बर्ष  काफी  अच्छा

 रहा  1986-87  में  करीबन  85  लाख  मिट्रिक  टन  रहा  हे  ।  हमने  जब  1980  में  सत्ता  संभाली
 तब  से  धीरे-धीरे  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  नहीं  तो  एक  वर्ष  तो  6।  44  लाख  मिद्रिक  ठम  हो  अब

 इस  वर्ष  हमारा  अन्दाजा  है  कि  ड्राउट  की  वजह  से  चीनी  का  उत्पादन  कम  होगा  ।  हमारी  उम्मीद  है  कि
 85-86  लाख  मीट्रिक  टन  चीनी  का  उत्पादन  एक-दो-तीन  महीने  कै  बाद  इसको  रिव्यू  करेंगे  कि
 शाया  हमको  इम्पोर्ट  करना  है  या  नहीं  करना  मुझे  उस्मीद  है  कि  इस  वर्ष  चीनी  के  आयात  की
 जावेश्यकता  नहीं  होगी  ।'''  **

 एक  केरल  के  माननीय  सदस्य  ने  एक  मिल  के  बारे  में  कहा  वह  मिल  सिक  है  या  उसमें  कुछ
 परेशानी  है  |  चूंकि  उसमें  कुछ  कमियां  स्टेट  मवर्नमेन्ट  को  लिखा  वह  रिकमैंड  होकर  आया  है
 ओर  हमारा  जो  शुगर  डवेलपमेन्ट  फण्ड  उससे  मदद  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।  बिहार  के  बारे  में  कल

 एक  प्रश्न  उठाया  गया  तीन  केसेज  आये  तीनों  केस  में  लोन  वर्ग  रह  सँग्शन  हुआ  है  और  हमारे  पास

 कोई  केस  पेंडिग  नहीं  है  पिछले  वर्ष  जब  ड्राउट  की  स्थिति  आई  तो  हमने  ख्याल  किया  कि  शायद

 शोरी  वगैरह  में  जनता  को  परेशानी  होगी  भऔर  लोग  उसमें  होडिग  उसमें  भी  हमारे  मन्त्रालय  ने

 सभी  प्रान्तौंय  सरकारों  को  लिखा  जिसमें  करीबन  55,074  रैड्स  किये  गये  फैयरप्राइस  शोप्स  वर्गेरह
 के  और  जिसमें  2,297  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  21.49  करोड़  रुपये  के  गुड्स  कन्फिस्केट
 किये  गये  ।  इस  तरह  से  डंटेरेग्ट  इफेक्ट  होता  जिससे  स्थिति  में  सुधार  आता

 एक  यहां  प्रश्न  उठा  था  कि  बड़ी  भारी  कीमतें  बढ़ी  इसमें  मैं  आपसे  निवेदन  करता  चाहता

 हूं  कि  अगर  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  के  जरिये  हम  अनाज  हर  जगह  नहीं  तो  क्या  हालत
 इसका  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  1979-80  में  जो  सूखा  पड़ा  उस  मौके  जो  इन्फ्लेशन  रेट  वह
 22  ब्रतिशत  के  करीब  था  और  आज  वह  10  प्रतिशत  हुआ  था  और  प्रतिशत  से  फिर  9.3
 शत  पर  आ  गया  हुआ  मह  कोई  कम  उपलब्धि  नहीं  है  सरकार  कि  इतनी  बड़ी  प्राकृतिक  विपदा  के
 बाद  भी  हन्फ्लेशन  को  बढ़ने  नहीं  फूडग्रेन्‍्स  में  0.6  पर  सेन्ट  पिछले  हफतों  में  बढ़ा  है जबकि
 सीरियल्स  में  0.8  पर  सेन्ट  बढ़ा  हुआ  है  और  पल्सेज  में  4.7  फ्रतिशत  बढ़ा  है  और  व्हीट  में  तो  कमी  आई

 है  6.9  प्रतिशत  की  और  चावल  में  थोड़ा  ।.8  प्रतिशत  बढ़ा  ह ैऔर  वेजीटेबिल्स  ब्गै रह  में  4.7  प्रतिशत

 बढ़ा  आप  जानते  हैं  कि जब  लीन  पीरियड  आता  तो  कीमतें  थोड़ा  बढ़ती  हैं  लेकिन  हमने  कोशिश
 की  मेरे  मन्त्रालय  ने  व्यापारियों  से  निगोशियेसन्स  बातचुँत  कोशिश  की  है  कि  कीमतें

 ही  मारायण  लोबे  :  आप  दाज़  खरीदते  अरहर  भौर  भूृंय  की  दाल  की  कितनी
 अऑमतें  बढ़  गई

 श्री  सुल  रास  :  दालों  के  बारे  में  मैं  मैंने  शहोलसेल  प्राइस  बताई  +:

 यहां  पर  एक  प्रश्न  उठता  था  कन्ज्यूअस  प्रोटेक्शन  के  यारे  एक  बहुत  बड़ा  प्रगतिशील  कदम
 अधान  मन्‍्त्री  जी  के  नेतृत्व  में  इस  वेश  में  उठाया  गया  है  और  एक्ट  पास  हुआ  है  और  उसमें  अभी  राध्यों
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 में  कमीशन  वगरह  की  स्थापना  होनी  कुछ  राज्यों  ने  मंज्री  ले  ली  ह ैऔर  उसको  अभी  काम  में  लागा

 कज्यूभर्स  प्रोटक्शन  कॉसिल  नेशनल  लेविल  पर  जिसकी  दूसरी  मीटिंग  परसों  होने  जा  रही  है
 मगर  एक  बात  का  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  इसको  महज  हसी  में  सीमित  नहीं  रख  सकते  ।

 अभी  मुशरान  जी  ने  प्रश्न  उठाया  था  आइरिश  बटर  का  ।  हमारा  मन्त्रालय  उससे  सीधा  ताल्लुक
 नहीं  रखता  ।  यह  तो  भजन  लाल  जी  के  मन्त्रालय  से  ताल्लुक  रखता  ये  जो  कमीशन  वर्ग रह  बन

 तो  कोई  भी  उपभोक्ता  अपनी  कम्पलेंट  उस  कमीशन  के  सासने  रख  सकता  है  और  वह  कमी  शस्त
 जो  वह  फैसला  कर  सकता  कन्ज्यूमसं  प्रोटेक्शन  के  बारे  में  वैसे  बहुत  से  लाज  हैं  क्कर
 उषभोकता  को  जो  कम्पेंसेशन  दिलाता  वह  यह  नेशनल  लेबिल  का  कमीशन  बह  !0  लाख  के
 ऊपर  कितने  ही  एमाऊन्ट  का  कम्पेंसशन  दिला  सकता  इस  तरह  से  केस  उनके  सामने  मैं
 तो  एक  बात  कहता  हूं  ।

 भरी  भ्रजय  सुशरावन  :  यह  जो  आयरिश  बटर  इस  पर  सारी  दुनिया  में  प्रतिबन्ध  लगा  विया
 गया  हमारे  देश  में  क्यों  नहीं  यह  लगाया  जाता  ?  क्‍या  यह  बटर  हमारे  देश  में  पैदा  नहीं  हो  सकता  ?
 आप  उस  बटर  को  सब  जगह  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  दे  रहे  फौज  सेना  को  दे  रहे
 संकड़ों  अखबारों  में  निकला  तकरीबन  सभी  अश्वबारों  में  निकला

 कृषि  मन्त्री  मजन  :  एक  मिनट  के  उपाध्यक्ष  मैं  आपकी  इजाजत  चाहता

 हूँ  ।  इन्होंने  बतरा  जाहिर  किया  कि  बाहर  से  जो  बटर  आता  है  वह  ठीक  नहीं  उसमें  कोई  नुख्श

 वह  हेल्‍थ  के  हिसाब  से  ठीक  नहीं  मैं  माननीय  सदस्यों  और  हाऊस  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  जो  भी  बाहर  से  बटर  आयेगा  वह  हमारे  हिन्दुस्तान  के  स्टेंडर्ड  के  मुताबिक  उसमें  किसी

 प्रकार  की  कोई  कोई  नुरुश  नहीं  होगा  ।  बोकायदा  टेस्ट  करके  वहां  से  चलेगा  और  हिन्दुस्तान  में

 पहुंचेगा  ।

 थ्री  प्रणय  मुशरान  :  आदरणीय  मन्‍्त्री  जी  मैं  भविष्यकाल  की  बात  नहीं  कह  रहा  मैं  भूतकाल
 की  बात  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  मजन  लाल  :  जो  भी  बटर  आया  वह  बाकायदा  हमारे  स्टेंडडं  के  मुताबिक  आया

 टेस्ट  द्वो  करके  आया  )

 भ्री  प्रजय  मुशरान  :  आदरणीय  मन्त्री  6  देशों  में  -*-

 झो  भजम  साल  :  उन  मुल्कों  का  स्टेंडडं  अलग  हमारा  जो  स्टेंड्ड  है  उसके  मुताबिक

 सही  बटर  हमको  भेजा  जाता  हमारे  मुल्क  में  किसी  भी  जिंदगी  के  किसी  भी  इन्सान  की  जिदसी

 के  साथ  खिलवाड़  करने  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।  उपाध्यक्ष  हमें  अपने  स्टेंडर्ड  के  मुताबिश
 देखना  उसको  हम  अपने  नाम॑  के  मुताबिक  देखेंगे  जो  बह्  बटर  सही  होगा  जो  कि  खाने  और  दृद्न  में

 मिलाने  के  लायक  होगा  वह  बटर  हमारे  देश  में  आयेग्रा  ।  जो  हमारे  स्टेंडडं  के  मुताबिक  नहीं  वह
 बटर  हमारे  देश  में  आने  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 थ्रो  प्रजय  मुशरात  :  श्रीमान्‌  आपकी  जओ  फूड  लेबोरेट्रीज  उनमें  उसको  टेस्ट  कशइये  ।

 आपका  एटोमिक  रिस्रच  हंस्टीच्यूट  वह  उसको  टेस्ट  वे  ठीक  कहे  तो  ठीक

 शो  मारावण  सोबे  :  आप  ऐसा  करो  कि  जल्दी-जल्दी  आदमी  मरे  ताकि  पापुलेशन  प्राब्षम

 साल्व  हो  )
 को  खुख  राम  :  शूगर  मिल्स  के  मोडरेनाइजेशनम  रिट्वेबलीटेशन  के  बारे  में  वहां  बात  कही  गईं
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 सुख  रास  |

 मैं  मोडरेनाइजेशन  के  बारे  में  आपसे  कुछ  बात  करना  चाहता  इस  बकक्‍त  तक  ।6  करोड़  रुपया

 0।  शूगर  मिल्स  को  9  स्टेटों  में  दिया  गया  है  जिससे  एक  बहुत  बड़ी  मदद  शूगर  मिल्स  को

 मोडरेनाजेशन  में  मिलती  ,

 अभी  वेस्ट  बंगाल  की  बात  वेस्ट  बंगाल  में  एडीबल  आयल  के  बारे  में

 बात  उठाई  गई  ।  वेस्ट  बंगाल  के  लिए  1986-87  86-87  में  जो  अलोटमेंट  थी  बह  1,48,700  मीट्रिक  टन  थो

 उसमें  स ेउनका  ओफ  टेक  1,25,00  :  मीट्रिक  टन  बाकी  दूसरे  साल  भी  मार्च  तक  17,700
 टन  था  ।  इसमें  भी  उनका  आफ  टेक  कम  हुआ  ।  हो  सकता  है  कि  कुछ  परेशानी  रेलवेज  की  मूवमेंट
 की  हो  मगर  उस  पर  आठ  करोड़  रुपये  का  डेमरेज  इस  वास्ते  पड़ा  कि  वहां  पर  लिफ्टिंग  नहीं  हुआ  ।

 इसलिए  आप  वहां  कोशिश  कीजिए  कि  उसका  वहां  लिपिटग  हो  ।  वहां  के  खाद्य  मन्‍त्री  जी  ने  भी  कहा
 है  कि  हमें  संतोष  हुआ  जो  सप्लाई  हुई  है  उससे  ।

 केरल  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  अच्छे  सुझाव  दिये  मैं  उनका  स्वागत  करता  हूं  ।
 मगर  केरल  में  भी  जितना  आपको  आलोटमेंट  किया  उससे  कम  लिफ्टिग  हुआ  इसब  अभी
 जो  हमारा  सारा  टोटल  राईस  और  व्हीट  है'*  को  जो  अलाट  किया  20.95  लाख  उसमें  से
 18.11  लाख  टन  आफ  टेक  किया  गया  ।  इसलिए  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  हो  सकती  है  कि  हमने  किसी

 को  कम  एलोकेशन  किया  है  ।

 2.00  भ०  १०

 एक  बात  और  कल  एक  माननीय  सदस्य  ने  उठाई  थी  प्रधान  मन्त्री  जी  के  बारे  में  कि  जो  2
 रुपये  प्रति  किलो  चावल  देते  ऐसी  बात  नहीं  अभी  आंध्र  में  आई  टी०  डी०  पी०  को  1.85  रुपये
 प्रति  किलो  इशू  प्राइस  पर  चावल  सप्लाई  किया  उसमें  भी  उन्होंने  मुनाफा  लगाकर  दो  रुपये  प्रति
 किलो  लेना  शुरू  कर  दिया  ।  आई०  टी०  डी०  पो०  को  कहा  गया  था  कि  सस्ते  भाव  से  गरीबों  को  चावल
 दिया  उन्होंने  उसमें  भी  मुनाफा  ले  हमने  इस  मामले  को  उठाया  है  और  अब  वहां  पर

 1.85  रुपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  ही चावल  दिया  कोई  सरकार  अपनी  आमदनी  से  किसी

 स्कीम  में  खर्च  करे  तो  कोई  बात  नहीं  लेकिन  भारत  सरकार  की  तरफ  से  जो  सहायता  गरीब  लोगों

 के  लिए  दी  गई  उस  पैसे  को  दूसरी  जगह  डाइवर्ट  करके  कोई  स्कीम  चलाई  जाएगी  तो  यह  भारत
 सरकार  के  लिए  मुश्किल

 एक  बात  मैं  और  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  वे  बात  को  उठाते  इसके
 लिए  मैं  उनका  आभारी  हम  लोग  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  और  हमको  जनता  की  बात  यहां  पर  उठानी

 लेकिन  इसके  साथ  साथ  प्रान्तीय  सरकारों  में  भी  आप  लोगों  को  बात  उठानी  क्योंकि
 इंप्लीमेन्टेशन  वहीं  होना  इसलिए  उन  पर  भी  दबाव  डाला  जाता  चाहिए  ।

 एक  बात  और  माननीय  सदस्यों  के  नोटिस  में  लाना  चाहता  हूं  और  वह  बफर  स्टाक के  बारे  में
 अफर  स्टाक  अनाज  का  अभी  हमारे  पास  कुछ  कम  हालांकि  अभी  कोई  परेशानी

 नहीं  है  और  अनाज  के  मामले  में  किसी  सूबे  में  कोई  कमी  नहीं  होने  दी  बस  कोई  राज्य  सरकार
 इसमें  राजनीति  न  इतना  ही  मेरा  निवेदन  अभी  1  मिलियन  10  लाख  टस  गंदम  हमने
 अमरीका  से  मंगवाने  का  एग्रीमेन्ट  किया  यह  गेहूँ  ऐसी  कोई  बात  नहीं
 बाइना  जो  कि  एक्सपोर्ट  करता  अतः  कई  चीजों  का  इंपोर्ट  कर  रहा

 हमारे  यहां  सूखा  इस  वजह  से  यह  मंगाना  पड़  रहा  ऐसी  परिस्थिति  में  तो  1  मिलियन
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 टन  कया  यह  मात्रा  3-4  मिलियन  टन  तक  भी  पहुंच  सकती  यह  बात  भी  है  कि  अभी  तो  आप  कहेंगे
 कि  इम्पोर्ट  क्यों  कर  रहे  हैं  भोर  कल  को  अगर  अनाज  की  कमी  होगी  तो  आप  लोग  ही  सबसे  ज्यादा  शोर

 इसलिए  हमको  अ।पकी  बात  में  नहीं  आना  हमें  यह  देखना  है  कि  जनता  को  ठोक  तरह  से
 अनाज  मिलता  यही  हमारा  सबसे  बड़ा  दृष्टिकोण  है  ।

 इतना  कहकर  मैं  समी  माननीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता

 ]

 भरी  संयद  मसदल  हुसन  :  मैं  एक  शंका  का  समाधान  चाहता

 )

 शो  बचुदेव  ध्रायाय  :  वह  एक  शंका  का  समाधान  भाहते

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  शंका  का  समाधान  पहले  ही  कर  लिया

 )

 भी  सेयद  मसदल  हुतैव  :  कुछ  प्रतियन्ध  आदेश  हैं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्‍्त

 जब  तक  कोई  सदस्य  यह  न  चाहे  कि  उसका  कटौती  श्रस्ताव  अलग  से  रखा  जाये  मैं  सदन  के
 मतदान  के  लिए  अब,सभी  कटौती  प्रस्ताव  एक  साथ

 समो  कटोती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  स्वोकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 काय॑  सूथी  के  स्तम्भ  2  में  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्षालय  की  मांस  संख्या  37
 और  38  के  सामने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3।  1989  को  समाप्त  होने
 वाले  वर्ष  के  होने  वाले  ख्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के

 लिए  कार्यंसूची  के  स्तम्भ  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से
 धिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा
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 2.07  चण्प०

 उद्योग  भंत्रासय

 उपाध्यक्ष  अहोदय  :  भय  सभा  उद्योम  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  50  से  53  पर  चर्चा
 और  मतदान  करेगी  |  इसके  लिए  चार  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया  जैसाकि  माननीय  सदस्य
 जानते  कि  शेष  मांगों  के  सम्बन्ध  में  आज  6.00  म०प०  पर  होगा  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुप्रा  ;

 कार्यंसूची  के  स्तम्भ  2  में  उच्चोग  मंत्रालय  की  मांग  संख्या  50  से  53  के  सामने

 दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3।  1959  को  श्रमफष्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के
 दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राह्लियों  को  पूरा  करने  के  लिए

 सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिख्वाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राधियों  से  अनधिक
 सम्बन्धित  राशियां  चारत  की  संबित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।”
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 नि  नल वतन  व  न  न्‍औ्ल्‍ न  तन

 208  स०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासीन  हुए  )

 ]
 थी  भमट्टस  भीराम  मति  :  मैं  सीधे  उद्योग  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  आने  बाले

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  का्यंकरण  के  बारे  में  विशेष  उल्लेख  करना  चाहता  यदि  आप
 लय  के  अन्तगंत  आने  वाले  सावंजनिक  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उद्यमों  के  उत्पादन  को  देखें  तो  आप  देखेंगे  कि
 उनमें  वर्ष-प्रतिवर्ष  उत्पादन  कम  होता  जा  रहा  वर्ष  1980-81  में  188.15  करोड़  रुपये  मूल्य  का
 उत्पादन  हुआ  था  ।  वर्ष  1987-88  में  यह्‌  घटकर  125  करोड़  रुपये  का  रह  यह  प्रथम  मुद्दा  है
 जो  मैं  उठाना  चाहता

 इसी  यदि  आप  वित्तीय  कार्यनिष्पादन  को  तो  उन  24  यूनिटों  में  से  जिनका  इस
 मंत्रालय  से  सीधा  सम्बन्ध  इन  सभी  यूनिटों  में  घाटा  हो  रहा  है  ।  सभी  इन्जीनियरी  यूनिटों  में  घाटा

 हो  रहा  है  ।  सभी  उपभोक्ता  यूनिटों  में  घाटा  हो  रहा  परामशंदात्री  और  ठेके  वाली  फर्मों  में  घाटा

 हो  रहा  वर्ष  1985-86  में  सरकारी  उद्यम  विभाग  में  सावंजनिक  घाटा  65  करोड़  रुपये  अगले
 यर्ष  यह  बढ़कर  103  करोड़  रुपए  हो  गया  ।  वर्ष  1987-88  में  यह  और  बढ़कर  704  करोड़  रुपये  तक

 हो  गया  ।  यह  वित्तीय  कायनिष्पादन

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  कुल  1663  करोड़  रुपये  की  राशि  ख्  किए
 जाने  की  आशा  थी  ।  उसमें  से  1300  करोड़  रु०  प्रथम  तीन  वर्षों  में  पहले  ही  खर्च  किये  जा  चुके  हैं  ।  इसके

 बावजूद  कोई  अनुरूप  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए  लगभग  हर  हर  स्तर  हम  प्रत्येक  औद्योगिक

 यूनिट  में  लगातार  और  बार  बार  घाटा  ही  देखते  उदाहरण  के  तौर  भारी  इंजीनियरी  निगम  में
 वर्ष  1985-86  5-86  से  1987-88  तक  घाटा  बढ़ता  ही  रहा  वर्ष  1986-87  6-87  में  यह  घाटा  53.9  '

 करोड़  €०
 था  और  व  1987-88  में  यह  धाठा  लगभग  57  करोड़  रुपये  सीमेंट  के  क्षेत्र  में  घाटा  बढ़  रहा
 वर्ष  1987-88  में  यह  घाटा  57  करोड़  रुपये  अतः  यह  घाटा  जो  पहले  53  92  करोड़  रुपये

 बढ़कर  57  83  करोड़  रुपये  हो  गया  भारतीय  सीगेंट  निगम  वर्ष  1986-87  में  घटा  लगभग
 21.02  करोड़  रुपये  वर्ष  1987-88  में  यह  25.33  करोड़  रुपये  वर्ष  1988-89  उन्होंने
 इस  घाटे  को  लगभग  34.05  करोड़  रुपये  तक  बढ़ाने  का  लक्ष्य  रखा  यह  उनका  लक्ष्य  है  '"'**

 )

 एक  मानसोय  सदस्य  :  किसके  लिए  लक्ष्य  ?

 झो  मद्टम  भोराम  मति  :  घाटे  को  बढ़ाने  के  लिए  लक्ष्य  ।

 इसके  बाद  भारतीय  साइकिल  निगम  वर्ष  में  घाटा  8.50  करोड़  रुपये  का  था  ।

 वर्ष  1987-88  में  यह  घाटा  लगभग  11.8  करोड़  रुपये  वर्ष  1988-89  में  यह  अनुमान  लगाया

 गया  था  कि  इस  बार  भी  हतना  ही  घाटा  |

 इसी  स्पोटस  इंडिया  एक  और  बहुत  ही  प्रसिद्ध  उदाहरण  है  ।  कुछ  समय  पहले  मंत्री  ने

 स्वयं  यह  कहा  था  कि  वह  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  इसमें  सम्मिलित  करना  चाहते  यहां  भी  वही
 बार-बार  होने  वाले  घाटे  की  दुखद  कहानी  देखी  जा  सकती  वर्ष  1985-86  में  यह  घाटा  16  42

 करोड़  रुपये  था  |  वर्ष  1987-82  में  यह  बढ़कर  26  करोड़  रुपये  हो  गया  था  जबकि  कुल  घाटा  105.26

 करोड़  रुपये  था  ।

 पुनर्वास  उद्योग  जिसके  द्वारा  कुछ  रुग्ण  उद्योगों  के  पुनर्वास  किये  जाने  की  आशा  थी  |
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 भट्‌टम  ओराम  मूर्ति

 वह  स्वयं  भी  ऋणग्रस्त  हो  गया  वर्ष  1986-87  में  उसमें  लगभग  905.56  लाख  रुपये  का  घाटा

 इससे  पहले  वर्ष  में  यह  घाटा  लगभग  636  लाख  रुपये  इस  प्रकार  यह  घाटा  बढ़ता जा
 रहा

 यही  बात  हिन्दुस्तान  कागज  निनम  के  साथ  उक्ाहरण  के  यदि  हम  हिन्दुस्तान
 ब्रिट  को  वर्ष  1985-86  में  उनका  घाटा  करोड़  रुपये  का  वर्ष  1987-88  में  यह  7.57

 कशोष्ट  रुपए  था  और  वर्ष  1988-89  में  इसमें  और  कृद्धि  करके  7.23  करोड़  रुपये  का  लक्ष्य  रखा

 गया  है|

 इसके  बाद  नागालैंड  लुगदी  और  कागज  कम्पनी  वर्ष  1985-86  में  वहां  23  करोड़  रुपये  का

 घाटा  वर्ष  19,  7-88  में  यह  घाटा  25.65  करोड़  शपये  था  और  कक्‍्य॑  1988  89  में  इसमें  और

 वृद्धि  होकर  यह  घाटा  27.82  करोड़  रुपये  हो  जाएमा  ।  बह  लक्ष्य

 नागांव  पेपर  मिल्स  वर्ष  1985-86  में  घाटा  22.47  करोड़  रुपये  वर्ष  198  -89  में
 घाटे  में  वृद्धि  का  जो  लक्ष्य  रखा  गया  है  यह  55.22  करोड़  रुपये  बैठता

 यह  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  की  कहानी  है  जो  कि  सीधे  ही  उद्योग  मंत्रालय  के  अन्सब्रंत
 आते  हैं  ।

 अब  मैं  उनकी  क्षमता  उपयोग  के  बिथय  पर  आता  यहां  भी  मैं  विभिन्‍न  तथ्यों  को  के
 बाद  उनकी  प्रशंसा  नहीं  कर  सकत  ।  उदाहरण  के  भारी  इंजीमियरी  निमभम  को  उसकी
 क्षमता  उपभोग  47  प्रतिशत  से  55  प्रतिशत  के  बीच  में  केवल  एक  बर्ष  में  क्ढकर  मह  लगभग  66
 प्रतिशत  तक  हो  गया  क्षमत्तर  के  कम  उपयोग  की  स्थिति  लभाततार  कल  रही  नेशनश्नः  बाद
 सिकल  कार्पोरेशन  वर्ष  1984-85  75  असिशत  क्षमत्त  उपयोधਂ  वि.या  भया  यह  और  बर्क
 1986-87  में  क्षमता  का  उपयोग  कम  होकर  36  प्रतिशत  हो  गयर  ।  यह  युधरर  इसे  स्कूटर्शः
 इंडिया  लिमिटेड  को  वर्ष  1984-85  में  इसमें  25.8  प्रतिशत  क्षमता का  उपयोग  किया  गयह
 जो  वर्ष  1986-87  में  घटकर  €  प्रश्रिशत  तक  रह  गया  ।  साइकिल  कार्पोरेशनः  क्षणताਂ
 प्रतिशत  था  जो  घटकर  5  प्रतिशत  रह  गया  ।  मैं  ऐसे  बहुत  से  माकषलों  का  उदाहरण  दे  सकता  इस
 विशेष  पहलू  के  लिए  इतना  अधिक  समय  लेने  का  कोई  लाभ  नहीं  लेकिन  इतना  ही  पर्गाप्त  होषफ़ बद्ि
 मंत्री  भी  इस  विशेष  पहलू  को  ओर  अपना  ध्यान  देते  हैं  और  उनके  विभिन्‍न  यूनिटों  के
 कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  प्रयास  करते  उदाहरण  के  यदि  मैं  एच०एम०टी०  के
 बारे  में  संक्षेप  में  उल्लेख  तो  वह  बिल्कुल  कोई  भी  विस्तार  कार्यक्रम  शुरू  नहीं  कर  रहा  उन्हें
 ट्रेक्टर  निर्माण  क्षमता  का  विस्तार  करना  है  परन्तु  उसके  लिए  धन  नहीं  वे  उसका  धिंस्तार  नहीं
 कर  रही  लैम्प  डिवीजन  में  भी  घाटा  हो  रहा  है  ।  उसको  फिए  से  चलाने  और  उसके  नथीकरण
 करने  के  लिए  कुछ  न  कुछ  करना

 जहां  तक  का  सम्बन्ध  उसमें  लगभग  200  करोड  शपये  की  पुरासी  मशीनों  का
 बड़ा  भण्डार  यदि  इनके  स्थान  पर  नई  मशीरलें  बदली  जाएं  तो  उसके  लिए  सरकार  को  लगभम
 1000  करोड़  रुपये  की  आवप्यकला  है  जोकि  उनके  पास  इश  समय  उपलब्ध  नहीं  है  और  इसलिए  सम्हें
 इन  पुराने  उपकरणों  के  साथ  काम  चलाता  बढ़का

 अब  मैं  बी०एच०पी०वी०  के  बारे  में  संक्षेप  में  इसको  लगभग  पांच  अन्य  धाटे  वाली
 यूमिटों  के  साथ  जोड़  दिया  गया  मुझे  नहीं  मालूम  कि  इसक्रा  क्या  उद्देइक  यह  बहुत ही  अप्रिय  और
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 निन्‍दनीय  कार्य  है और  इसे  किसी  भी  आधार  पर  उचित  नहीं  ढहराया  जा  जब  इसका
 लय  किसी  जगह  ज॑से  इलाहाबाद  ले  जाया  गया  यह  लगातार  लाभ-अजित  करने  वाली  यूनिट  थी
 और  अब  जब  इसे  अन्य  यूनिट  के  साथ  जोड़  दिया  गया  तो  इसमें  लगातार  धाटा  हो  रहा  है  ।  इस
 सम्बन्ध  में  कुछ  करना  मैं  मंत्री  जी  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  कृपया  **

 )

 शझोनग  जरत्री  जे०  बेंगल  :  बी०एच  ०बी०बी०  आज  भी  एक  लाभ  अजित  करने  वाली

 बूनिट  है  ।

 क्री  भटूटम  भ्रोराम  मति  :  गत  वर्ष  उसमें  लगभग  एक  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  मैं
 आपको  आँकड़े  दे  सकता  लेकिन  इसको  दूसरे  के  साथ  जोंडना  स्वयं  ही  आपत्तिजनक  यही  मेरा
 क्िवेदन  उसमें  घाटा  हुआ  था  और  उसे  सिद्ध  भी किया  जा  सकता  है  ।  मैं  इन्हें  आपको  दिखा  सकता

 हूं  कि  यहां  तक  इस  श्दन  में  इस  प्रकार  के  आंकड़े  दिए  बह

 अब  जहां  तक  इन  यूनिटों  में  सुधार  का  सम्बन्ध  एक  कारण  स्पष्ट  दिखाई  देता
 किसी  फरियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  ली  जाने  वाली  अवधि  में  पर्याप्त  कमी  करनी

 अन्यथा  उसकी  लागत  बढ़  जाएगी  और  कठिनाई  पैदा  हो  और  उस  पर  आपने  जो  धनराशि
 खच  की  है  उसके  अनुरूप  आपको  परिणाम  प्राप्त  नहीं  होंगे  । उदाहरण  के  तंदुर  सीमेंट  परियोजना
 को  लीजिए  |  शुरू  में  इसकी  अनुमानित  लागत  लगभग  56.76  करोड़  रुपये  थी  और  यह  बढ़कर  154

 करोड़  रुपये  हो  यह  लगभग  तीन  गुना  अधिक  यही  बात  हिन्दुस्तान  कागज  निगम  के  साथ

 उदाहरण  के  यदि  हम  नागांव  पेपर  मिल्स  को  इसकी  अनुमानित  लागत  केवल  114  करोड़
 रक्‍ये  थी  जो  बढ़कर  310  करोड़  हुफये  कछार  पेफ्र  मिल्स  के  मामले  इसकी  मूल  लागत
 114  क  शेड़  रुफ्ये  थी  जो  बढ़कर  317  कशोड  रुपये  हो  इसी  प्रकार  उत्तर  प्रदेश  में  गैस  पर
 रित  अखबारी  कागज  परियोजना  के  लिए  अनुमप्नित  लागत  217.7  करोड़  रुपये  जो  बढ़कर  319

 करोड़  रुपये  हो  गई  ।  इन  सभी  में  घस्टे  को  धरती  धनराशि  का  फ्ता  चलता  है  मंत्री  स्वयं  इसके  बारे
 में  व्यक्तिगत  रूप  से  भी  अच्छी  तरह  जम्नते  इसी  गेराग्रुन्टला  विस्तार
 क्यर्य क्रम  के  घृ्ष  अनुमान  लगभग  78.52  करोड़  रुपये  थर  और  बाद  में  यह  बढ़कर  177.25

 करोड़  धपये  हो  यया  ।  अतः  यह  कहानी  है  ।  पूरे  देश  में  साबंजनिक  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  लिए  खच
 की  राई  लयञग  62,000  करोड़  रुपये  की  कुल  धन  राधश्ध  में  लयभग  20,000  से  22,000  करोड़  रण
 की  इन  परियोजनाओं  को  लगने  में  देरी  क ेकारण  लागश  और  मूल्यों  में  वुद्धि  हो  जाने  के
 कारण  खर्च  करनी  पड़ी  इसको  बहुत  ही  अच्छी  तरह  से  समझना  अतः  मैं  इसको  और
 भी  बहुत  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  कि  इस  दिशा  में  स्थिति  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  स ेजब  तक  कुछ
 कदम  नहीं  उठाये  कुछ  भो  होने  नहीं  जा  रहा  है  ।

 अब  मैं  उन  पुरानी  खामियों  के  बारे  में  बहुत  ही  संक्षेप  में  दोहराऊंगा  जोकि  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उच्योनों  में  ये खामियां  निम्कलिखित  हैं  :

 कम

 क्षसता  के  कम्त  प्रतिशत  का

 बटिका  फिल्‍म  के

 लिए  गए  पूंजी  निवेश  से  पर्याप्त  लाभ  प्राप्त  न

 कोई  असन्तरिक  विधि  छुजित  न
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 26  1988 ये सभी विभिन्न

 हैं | क्या मैं  मंत्री जी  “5

 मटह्‌टस  श्रीराम  सूर्ति

 पुरानी  प्रौद्योगिकी

 उच्च  परिचालन  लागत  ।

 ये  सभी  विभिन्‍न  कठिनाइयां  हैं  ।  क्या  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  कया  उन्होंने  इनमें

 से  किसी  दृष्टि  से  स्थिति  में  सुधार  करने  की  दिशा  में  कोई  कार्यवाही  की  है  और  यदि  तो  उसके

 क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?
 '*'  )

 एक  मामनोय  सदस्य  :  इसके  लिए  समझौता  भी

 भी  महटम  श्रोराम  मत्ति  :  जी  इसके  लिए  वहां  समझौता  भी  है  और  उसमें  बाद  में  काफी

 गलतफहमी  पैदा  हो  मेरे  विचार  में  कुछ  समय  वास्तव  उद्योग  मंत्रालय  ने  नहीं  वित्त

 मंत्रालय  ने  यह्‌  आश्वासन  दिया  था  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  विभिन्न  उद्योगों  के कायंकरण  के  सम्बन्ध  में

 एक  श्वेत  पत्र  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।  मान  लो  वह  हमें  अब  उपलब्ध  करा  दिया  जाता  तो  इस

 विवाद  को  जारी  रखने  के  लिए  वह  हमारे  लिए  बहुत  लाभदायक  हो  सकता  लेकिन  वह  उपलब्ध  नहों

 है  |  मेरा  मंत्री  जी  से  विनम्र  सुझाव  है  कि  वह  एक  निगमित  योजना  तैयार  करें  और  उनके

 घिकार  के  अन्तगंत  आने  वाले  प्रत्येक  एकल  निजी  उद्यम  के  बारे  में  विशेष  लक्ष्य  ओर  उद्देश्य  निर्धारित

 और  इसके  साथ-साथ  आधुनिकीकरण  और  विस्तार  कार्यक्रम  को  भी  शुरू  किया  अन्यथा  इसका

 कोई  महत्व  नहीं  है  क्योंकि  पुरानी  और  अप्रचलित  यूनिटों  से  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  नहीं

 इसी  के  साथ-साथ  मैं  एक  और  मुद्दे  के  बारे  में  भी  बताना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  सावंजनिक  क्षेत्र
 '

 की  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  उनके  उद्देश्य  बहुत  ही  स्पष्ट  है  और  ये  उसमें  अच्छी  प्रकार  से  दिये  गए
 उन  में  स ेएक  उद्देश्य  आय  और  धन  का  उत्पादन  और  वितरण

 यह  देखना  आपका  काम  है  कि  आथिक  शक्तियों  एवं  सम्पदा  का  एक  स्थान  पर  जमाव  न

 होने  पाये  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  एक  उद्देश्य  यह  भी  यह  सीधे  ही  वित्त  मंत्रालय  के
 क्षेत्राधिकार  में  आता  है  न  कि  उद्योग  मंत्रालय  में  ।  मुझे  सरसरी  तौर  पर  एक  टिप्पणी  करनी  है  क्योंकि
 एक  दफ्फे  मेरे  प्रश्न  का  जो  उत्तर  दिया  गया  था  वह  बहुत  ही  उलझन  में  डालने  वाला  एवं  अत्यन्त

 घृणित  लेकिन  एक  बार  मैंने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बड़े  घरानों  द्वारा  अजित  सकल  एवं  शुद्ध
 लाभ  के  बारे  में  पूछा  था  ।  उत्तर  कुछ  इस  प्रकार  दिया  गया  था  ।

 बड़े  घरानों  के  नामों  का  पता  नहीं  लगाया  गया  है  ।”

 सरकार  नहीं  जानती  कि  बड़े  व्यापारिक  घराने  कया  टोते  हैं  और  माननीय  मन्‍्त्री  जी
 आप  उत्तर  में  दिये  गये  वाक्य  पर  ध्यान  दीजिये  :

 बड़े  ओद्योगिक  घरानों  के  अधीन  कार्यरत  प्रत्येक  कम्पनी  और  फर्म  के  सकल

 मुनाफे  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  नहीं  की  जा  इस  संबंध  में  किये  गये  प्रयासों  में  जो
 पैसा  और  समय  परिणाम  उसके  अनुरूप  नहीं  होंगे  ।”'

 अब  उसका  कोई  फायदा  नहीं  उनका  मुनाफा  क्‍या  है  ?  सरकार  इसे  जानना  नहीं
 सच  तो  यह  है  यदि  मैं  इण्डिया  के  ताजा  अंक  का  हवाला  उसमें  एक  लेख  छपा

 है  जिसमें  निजी  क्षेत्र  की  भी  सर्वोच्च  कम्पनियों  की  सूची  है  तथा  साथ  ही  पिछले  तीन  बर्षों  में
 उनके  द्वारा  अजित  मुनाफा  भी  दर्शाया  गया  सरकार  समझती  है  कि  जो  कुछ  उसने  बताया  है

 आज वह बेकार इससे सरकार की मनोवृत्ति का पता चलता मैं यही मुद्दा उठाना चाहता 204
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 हूं  और  इसके  लिये  मैं  मन्त्री  को  उत्तरदायी  नहीं  ठहराना  ओर  ना  ही  मैं  उन्हें  बीच
 लाना  चाहता  व्यक्तिगत  तौर  परु  और  विशेष  रूप  में  इसके  लिये  उन्हें
 दायी  नहीं  ठहरा  यह  स्थिति  है  उदाहरण  के  लिये  रिलायन्स  कम्पनी  ने  अपनी  आस्तियों
 को  बढ़ाकर  तिगुना  कर  लिया  है  अर्धात  1986-87  से  600  करोड़  रुपये  से 2000  करोड़
 अर्थात  उन्होंने  तिगरुनेसे  ज्यादा  कर  ली  सर्वोच्च  15  व्यापारिक  घरानों  ने  अपनी  सम्पदा
 18,000  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  31,  00  करोड़  रुपये  कर  ली  अर्थात  पिछले  तीन  वर्षों  में  13,000

 करोड़  रुपये  से  ज्यादा  की  वृद्धि  की  प्रत्येक  बड़े  व्यापारिक  घराने  में  तीन  करोड़  रुपये  से  अधिक
 की  वृद्धि  हुई  यह  एकदम  साफ  है  ये  आंकड़े  इण्दियाਂ  में  प्रकाशित  हुए  परन्तु  सरकार
 इस  बात  पर  विचार  करने  एवं  इस  पर  ध्यान  देने  से  इन्कार  करती  यह  खेदजनक  स्थिति

 माननीय  मन्त्री  जी  कृपया  अपने  प्रभाव  का  सदुपयोग  कर  यह  सब  क्‍यों  हुआ  है  इसे  जानते  की  कोशिश
 क्योंकि  वे  उद्योग  के  प्रभारी  मन्त्री  हैं  उनसे  भी  एक  प्रकार  की  समानता  लाने  एवं  कुछ  ही  हाथों

 में  सम्पदा  का  जमाव  एवं  असमानता  को  कम  करने  की  आशा  की  जाती

 मैं  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  दूसरे  उद्देश्य  अर्थात  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  की
 बात  पर  आता  यह  एकदम  आवश्यक  है  कि  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  किये  जायें  यह
 थक  आप  किस  प्रकार  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करेंगे  ?  लगभग  1.45  लाख  इकाइयां  रुग्ण

 हो  गई  हैं  ।  इनमें  स ेलगभग  714  बड़ी  इकाइयां  हैं  एवं  1250  के  लगभग  मध्यम  स्तर  की  निश्चित

 देश  में  1.5  लाख  इकाइयों  के  बन्द  हो  जाने  से  रोजगार  के  अवसर  कम ही  हुए  हैं  बढ़े  नहीं  हैं  ।

 आप  किस  प्रकार  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  कर  रहे  निश्चय  ही  ए०  आई०  सी०  सी०  ने  इस
 आशय  का  संकल्प  पारित  किया  लेकिन  इसका  परिणाम  कहां  निकलेगा  जबकि  हर  रोज  मिलें  बन्द

 हो  रही  अप्रेल  1987  में  औसतन  मासिक  नियोजन  29,000  से  कम  होकर  28,000  हो
 गया  संगठित  इकाइयों  में  रोजगार  के  अवसरों  में  कुछ  मामूली  वृद्धि  हुई  यह  बात  इकोनामिक

 सर्वे  रिपोर्ट  में  दी  गई  है  जो कि  बजट  सत्र  के  दौरान  वितरित  की  गई  समस्या  की  विशदता  कुछ
 इस  प्रकार  की  शताब्दी  के  अन्त  तक  लगभग  1100  लाख  व्यकित  श्रम  क्षेत्र  में  आ  जायेंगे  तथा

 अधिकतर  कृषि  क्षेत्र  में  काम  करना  पसंद  करेंगे  जो  कि  नामुमकिन  है  ?  आपफ्ो  उन्हें  शहरों  में  काम  देना

 होगा  इसलिए  औद्योगीकरण  करना  होगा  और  यदि  आप  औद्योगीकरण  नहीं  करते  तो  सब  कुछ  समाप्त

 हो  जायेगा  ।  इसके  अलावा  और  कोई  चारा  नहीं  है  आपको  उन्हें  रोजगार  उपलब्ध  कराना  है  और

 लिए  आपको  उद्योगों  की  संख्या  में  वृद्धि  करनी  कम  से  कम  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  तो

 इस  चुनौती  को  स्वीकार  करना  अन्य  उद्देश्य  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  कम
 करना

 और

 यह  भी  संबंधित  मामला  मैं  जानता  हूं  कि
 जिस  समय  वे  मुख्य  मंत्री  थे  तो

 वे
 उस  समय

 आंध्र  प्रदेश  के  लिए  इस  बारे  में  बहुत  ही  चिन्तित  थे  ।  जो  हमें  मिलना  है  वह  हमें  मिलना  ही  चाहिए  ।

 यदि  वह  हमें  नहीं  मिलता  तो  हम  संतुष्ट  नहीं  हो  सकते  और  जहां  तक  क्षेत्रीय  असंतुलन  का

 सम्बन्ध  आंध्र  प्रदेश  के  बारे  मे  क्‍या  किया  गया  है  ?  मैं  इस  विषय  पर  विस्तार  में  नहीं  जाना

 चाहता  लेकिन  यह  उन  पर  निभंर  करता  है  कि  इसकी  जांच  करें  और  यह  मालूम  करें  कि  आंध्र  प्रदेश

 में  असंतुलन  को  कम  करने  के  बारे  में  उनका  या  उनके  विभाग  का  क्‍या  योगदान  रहा  जेसर  कि

 मैंने  हाल  ही  में  बताया  है  आज  से  लगभग  60  बर्ष  पूर्व  तक  एक  प्रणाली  एक  नीति  लागू  की  गई

 कुछ  चुने  हुए  पिछड़े  क्षेत्रों  कुछ  इलाकों  केन्द्रीय  राजसहायता  योजना  के  अघीन  योजना

 आयोग  जिलों  तथा  इलाकों  का  खयन  करता  था  ओर  फिर  कतिपय  बुनियादी  सुविधाओं  भादि  के  लिए

 किये  जाने  वाले  कुल  खर्च  का लगभग  15  प्रतिशत  सरकार  वहन  करती  थी  तथा  यह  व्यवस्था  सुचारू

 रूप  से  कार्य  कर  रही  अब  आप  इसे  समाप्त  क्‍यों  कर  रहे  वह  तो  सिर्फ  उसकी  अवधि  बढ़ा  रहे

 यह  योजना  जल्दी  ही  बन्द  होने  जा  रही  है  ।
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 श्री  जे०  ब्रेंगल  राव  :  यह  तो  पहले  ही  समाप्त  हो  चुकी  है  ।

 थ्रो  मट्टम  श्रोराम  मति  :  यह  बन्द  की  जा  चुकी  है  और  ऐसा  करने  का

 मूल  आधार  एवं  औचित्य  क्या  है  ?  यदि  आप  पिछड़े  क्षेत्र  का बिकास  करना  चाहते  हैं  तो  आप

 इसे  जरूर  करिये  ।  आप  पिछड़े  क्षेत्र  क ेलिए  कुछ  नहीं  करना  आप  देश  के  लिए  कुछ  नहीं  करना

 आप  देश  को  नहीं  बचाना  चाहते  ।  और  इनके  लिये  आप  विकास  केन्द्र  बनाना  चाहते  हैं  ।
 विकास  के  द्र  की  अवधारणा  भिन्‍न  यदि  आप  विकास  केर्द्र  चाहते  हैं  तो  आपको  एक  स्थान

 विशेष  का  औद्योगीकरण  करना  होगा  यदि  आपको  पिछड़े  क्षेत्र  का विकास  करना  है  तो  आप  इसका
 विकास  करेंगे  ।  पिछड़े  क्षेत्र  का  विकास  करना  उद्योग  स्थापित  करने  से  पूर्णतः  भिन्‍न  है  ।  तथा  इन  दोनों
 को  किस  प्रकार  से  सम्बद्ध  किया  जाये  ?  मूल  रूप  में  तो  ये  एक-दूसरे  से  एकदम  जुड़े  हुए  हैं  और  इन्हें

 एक-दूसरे  से  कोई  मतलब  नहीं  में  आपको  विनम्नरतापूवंक  बताऊंगा  कि  दक्षिण  भारत  में  एक
 भावना  विकास  केन्द्रों  के  बारे  मैं  जहां  तक  समझता  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  नहीं
 किया  गया  है  ।  उनकी  राय  जानने  के  लिए  क्‍या  आपने  उनसे  सलाह  ली  है  ?  तथा  दक्षिण  भारत  के

 लिए  कौन  से  विकार  केन्द्रों  का चयन  किया  गया  है  ?  आंध्र  प्रदेश  में  कौन-कौन  से  विकास  केन्द्र  हैं  ?
 आपने  किसी  से  भी  सलाह  नहीं  लो

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  अभी  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 शो  मश्टटम  श्रोराम  बति  :  इसे  अभी  अन्तिस  रूप  नहीं  दिया  गया  लेकिन  बात  यह  है  इस
 सम्बन्ध  में  कुछन  कुछ  किये  जाने  की  जरूस्त  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  यह-बहुत  ही

 शुशशिकल  है  तथा  और  कुछ  भी  नहीं  होने  बरला  है  ।

 मुझे  कुछ  मिनट  का  समय  और  लेने  दीजिये  चूंकि  इस  पर  चर्चा  मैं  ही  आरम्भ  कर

 रहा  हूं  ।

 एक  ब्रात  महत्वपूर्ण  है  ।  निजी  क्षंत्र  के  बारे  में  मैंने  एक  प्रश्न  काफी  समय  पहले  मन्त्री  जी  से
 किया  था  और  उन्होंने  उत्तर  दिया  मैंने  पूछा  था  :  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 19: 0  से  कितनी  सरकारी  गैर-सरकारी  कम्पनियां  बनी  हैं  ?  ”  मेरा  कहने  का  मतलब

 है  उनमें  से  कितनी  हैं  ?  मेरा  प्रश्न  यह  प्रश्न  स्पष्ट  उत्तर  दिया  गया  था  :

 कभी  भी  केन्द्र  सरकार  अथवा  किसी  भी  राज्य  सरकार  था  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 अपंजिक  रूथ  में  अथवा  एक  अथवा  एक  से  अधिक  राज्य  सरकार  द्वारा  आंशिक  रूब  से  था  फिर
 सरकारी  कम्पनी  की  अनुषंगी  कम्पनी  आदि  द्वारा  धारित  प्रदत्त  पूंजी  किसी  भी  कम्पनी  में  $1
 प्रतिशत  से  कम  रह  जाती  है  तो  वह  कम्फ्नी  गर-ख  रकारी  कम्पनी  में  बदल  जाती

 क्योंकि  यह  5  प्रतिशत  से  कम  है  यह  स्वतः  ही  गेर  सरकारी  कम्पनी  बन  जाती  यह  तो
 ठीक  प*न्तु  गैर-सरकारी  कम्पनियों  के  बारे  में  मैं  यह  नहीं  कह  आजकल  गैर-सरझारी
 नियों  में  सावंजनिक  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाएं  50  प्रतिशत  से  ज्यादा  पूंजी  निवेश  कर  रही  तो  फिर
 आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  लोग  जानते  हैं  कि  वे  मात्र  निजी  देशी  घराने  उदाहरण  के  लिये  एस्कार्ट्स
 में  54.04  प्रतिशत  सरकारी  वित्तीय  संध््याओं  आदि  का  पूंजी  निवेश  है  आंध्र  वैली  पेपर  बंशुर
 में  59.87  किलेस्कर  न्यूमेटिक  में  60.42  आन्ध्र  वेैली  पावर  सप्लाई  कम्पनी

 में  51.18  हि-दुस्‍्तान  ब्राउन  बोवरी  में  63.93  गुजरात  स्टेट  फर्टिलाइजर्स
 में  74.12  नाग्रार्जुत  स्टील  लिमिटेड  में  68.36  बांसवाड़ा  सिन्टेक्स  लिमिटेड  में
 82.15  प्रतिशत  तथा  विक्रान्त  टायसं  में  71.31  प्रतिशत  सरकारी  पूंजी  निवेश  आपने  इनपें  इतनी
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 पूंजी  लगा  रखी  क्‍या  आप  चाहते  हैं  कि  प्राइवेट  व्यक्ति  इन  कम्पनियों  को  चलायें  ?  आप  उन्हें
 देते  हैं  और  प्रबन्धन  भी  उन्हें  ही  देते  हैं भौर  यह  कंसे  है  कि  आप  उनमें  इतनी  अच्छी  कम्पनी  पाते
 आप  इतनी  अच्छी  कम्पनी  में  हैं  और  उसी  में  रहना  चाहते  जब  आपने  इसे  घटाकर  51  प्रतिशत
 कर  दिया  तो  एक  मामले  में  तुरम्त  ही  आपने  इसे  गेर-सरकारी  कम्पनी  में  बदल  लेकित  आपका
 पैसा  अभी  भी  वहीं  अभी  भी  उनके  प्रजन्ध  के  अधीन  यह  मूल  रूप  में  गलत  इसमें  मूल  रूप
 से  ही  गलली  मूल  रूप  से  वे  सभी  कुछ  ग्रहण  कर  सकते  इसलिए  ससकार  को  गर-सरकारी
 नियों  को  पंसा  नहीं  देना  चाहिए  |  यह  कोई  अच्छी  छवि  नहीं  है  ।

 मैं  एक  और  मुद्दा  बड़े  व्यापारिक  धराने  लक  क्षेत्र  के  उद्योग  लगा  रहे  बड़े
 रिक  घरा  ने  लघु  उद्योग  स्थापित  कर  रहे  मन्त्री  जी  लधु  क्षेत्र  मे ंइसके  इसके  उत्थान  एवं
 विकास  में  काफी  रुचि  दिखा  रहे  मैं  इस  बारे  में  काफीਂ  विश्वस्त  वाधिक  प्रतिवेदन  में  एक  पृथक
 पैरा  भी  दिया  गया  लेकिन  तथ्य  भिन्‍न  बड़े  व्यापारिक  घरानों  का  लघु  क्षेत्र  में  प्रवेश  बिना  किसी
 रुकावट  मा  बाघा  के  जारी  है  कहां  तक  कि  सरकार  की  उदधोषित  नीति  के  बावजूद  गे  लोग  नये  सथधु
 उच्योग  स्थाफ्ति  करते  जा  रहे  हैं  और  इन्हें  सम्बन्धित  घरानों  का  हिस्सा  भी  घतोश्ित  करते  जा  रहे
 एक  उदाहरण  देना  चाहता  मफतलाल  समूह  के  बच्चों  ने  मेमस्क्थट  कम्प्यूट्स  की  शुरूआत  की  है  और
 वे  बड़े  गब॑  के  साथ  कहते  हैं  कि यह  मफतलाल  समूह  का  हिस्सा  यह  स्थिति  है  ।

 सिलाई  मशीन  का  उत्पादन  लघु  उद्योभ  क्षेत्र  के  लिये  आरक्षित  तो  किर  क्‍यों  लघु
 उद्योग  निभम  इसको  बनाने  के  लिये  बहु-राष्ट्रीय  निगम  के  साथ  सहयोग  कर  रहा  क्या  यह  कामे
 करने  जिभे  उनके  पास  पर्याप्त  तंत्र  नहीं  हैं  ?  क्‍या  देशी  काजार  में  सिलाई  मशीम  के  निर्माण  एवं
 बिक्री  के  लिये  हमें  बहु-राष्ट्रीम  कम्पली  की  आवश्यकता  आप  देशी  बाजार  में  सिलाई  मशीन  बे  चने

 एवं  बनाने  के  लिए  लघु  उद्योभों  को  प्रोत्साहित  कक्‍्कों  नहीं  करते  ?  आप  सिंगर  को  आई०  बी०  एम०  एवं
 कोकाकोला  कौ  तरह  वापस  जाने  को  क्‍यों  नहीं  कहते  ?  सचक्‍से  खराब  बास  तो  यह  है  कि  सरकार  अपनी

 इच्छा  से  इन  कम्बनिओं  के  प्रणन्धन  एंवं  नियन्त्रण  का  कार्य  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  जिम्मे  छोड़  देती

 लेकिन  किसके  लाभਂ  के  लिये  यह  किया  समा  था  ?

 इसी  बाटा  ब्रिटेनिया  और  कई  दूसरी  वस्तुओं  का  उदाहरण  लीजिये  ।

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  बड़े-बड़े  धराने  और  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनिवं  आती  हैं  और  कामਂ  करती  लचु  उद्योग

 क्षेत्र  को  दिये  जाने  वाले  सभी  लाभों  और  रियायतों  का  फाथदा  ये  उठा  लेते  और  इस  प्रकार  बड़ी
 मछली  छोटो  मछली  फो  निगल  जाती  मैं  इस  स्थिति  कीं  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 कुमरसी  ममता  बनर्जी  :  मैं  इन  अनुदानों  की  मांग  का  इस
 अउम्रा  के  साथ  समर्थन  करती  हूं  कि  मानमीय  मन्की  मेरी  बाल्त  को  बहुत  ध्यानपृर्यक

 जब  भारत  स्वप्तन्त्र  हुआ  तो  इसकी  ओद्योगिक  क्षमता  यहुत  सीमित  औद्योगिक  क्षेत्र  सिर्फ
 छोठाਂ  ही  नहीं  था  बल्कि  इसका  दाथ रा  बहुत कम  ओऔसल  ओऔध्योगिक  क्कास  सिर्फ  2  प्रतिशत  प्रति

 बर्द  बह  ।  परन्तु  अब  हमारा  आरश्ोंगिक  विकास  कजृकर  9  प्रतिशत  श्रति  वर्ष  हो  गया

 मन्त्रालय  को  इस  सफलता  के  लिए  मैं  बधाई  देती  इससे  अधिक  प्रोत्साहन  की  बात  हमारे  जातਂ
 के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  मिली  उत्तरोत्तर  सफलता

 में  इस  मांग  का  समेर्थेन  इसलिए  कर  रही  हूं  क्योंकि  मैं  उस  राज्य  से  हूँ  जिसको  रुस्ण  उद्योध

 के  सम्थन्ध  में  सबसे  अधिक  समस्या  सामता  करेना  कट  रहा  दूसरे  राज्यों  के  बारे  में  भी  बोलने

 में  मेरी  रुचि  है  |  जैसा  कि  आप  जानते  हमारे  राज्य  में  बहुत  अधिक  समस्यामें  हैं  और  समय
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 ममता  बने्जो  |

 बहुत  कम  है  ।  इसी  मैं  ज्यादा  गहराई  में  नहीं  जाना  चाहती  ।

 हमारे  देश  में  संधीय  ढांचा  है  और  केन्द्रीय  सरकार  एक  मां  की  तरह  है  तथा  राज्य  सरकार  एक
 बच्चे  की  तरह  मां  का  यह  फर्ज  बनता  है  कि  वह  उन  बच्चों  की  देखभाल  करे  जो  अपंग

 जो  सही  ढंग  से  चल  नहीं  सकते  और  जो  अच्छी  तरह  पचा  भी  नहीं  मैं  नहीं  जानती  कि
 इन  दस  वर्षों  में  मेरी  राज्य  सरकार  ने  क्या  किया  ।  यदि  आप  मेरे  राज्य  की  औद्योगिक
 स्थिति  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  80  प्रतिशत  उद्योग  बन्द  पड़े  हैं  और  20  प्रतिशत  उद्योग  बन्द  होने  वाले

 यदि  प्रत्येक  चीज  बन्द  हो  जायेगी  तो  हम  जीयेंगे  कैसे  ?  आजकल  हम  पूरी  तरह  बीमार  हैं  इसलिये

 हमें  कुछ  सही  दवाई  दी  जाये  ताकि  हम  स्वयं  को  बचा  सकें  |

 यदि  आप  देश  की  औद्योगिक  स्थिति  पर  नजर  डालें  तो  भारतीय  रिजवं  बेंक  की  रिपोर्ट  के
 1983  में  रुणण  मिलें  की  संख्या  80,  110  वार्षिक  बकाया  राशि  3,10!.2  9

 शपये  1984  में  रुणण  इकाइयों  की  संख्या  93,282  थी  ।  1985  में  यह  संख्या
 1  19,606  और  1986  में  यह  संख्या  1,30,606

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनगंठन  के  लिये  आपने  पहले  ही  एक  बोर्ड  का  गठन  किया  हम
 आपके  उपाय  का  स्वागत  करते  कुछ  उद्योग  बंगाल  में  आ  रहे  इनका  नाम  पंजीकृत  कब  किया
 जा  रहा  है  मुख्ययया  कलकत्ता  में  मशीनरी  एण्ड  मैन्युफैक्चरसं  कारपोरेशन  कुछ  समय  बाद
 बी०  आई०  एफ०  आर०  ने  एक  बैठक  बुलाई  और  उन्होंने  एक  निर्णय  लिया  है  कि  वह  इसे  उद्योग  को
 बन्द  कर  इस  बी०  आई०  एफ०  आर०  की  स्थापना  रुग्ण  इकाइयों  के  पुनरुत्थान  के  लिये  की  गई
 है  ।  यदि  वे  रुणण  इकाई  को  बन्द  करने  जा  रहे  हैं  तो  इस  बी०  आई०  एफ०  आर०  की  क्या  आवश्यकता
 है  ?  मशीनरी  एण्ड  मैन्युफैक्चरस  कारपोरेशन  की  अन्तिम  सुनवाई  की  बैंठक  अगले  महीने  की  25  तारीख
 को  हो  रही  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  इकाई  को  बन्द  करने  वाले  बी०  आई०  एफ०  आर»  के  प्रस्ताव
 को  स्वीकार  न  किया  श्रमिकों  के  हितों  को  देखा  जाना  बी०  आई०  एफ०  आर०  को
 प्रभावका री  ढंग  से  कार्य  करना  )

 बी०  आई०  एफ०  आर०  को  प्रभावकारी  होना  चाहिए  और  इसके  श्रमिकों  के  हितों  के  लिये
 कायं  करना  चाहिए  न  कि  प्रबन्धक  वर्ग  के  हितों  के लिये  ।  1985  जब  मैं  औद्योगिक  परामर्श
 समिति  की  सदस्य  थी  तब  श्री  एन०  डी०  तिवारी  वित्त  मन्त्री  थे  और  मैंने  यह  मामला  कई  बार
 उठाया  मैंने  मन्‍्त्री  जी  से  कुछ  रुणण  इकाइयों  के  पुनरुत्यान  पर  विचार  करने  के  सिर्फ  बंगाल
 के  सांसदों  की  एक  बेठक  बुलाने  का  अनुरोध  किया  तब  उद्योग  मन्त्री  ने  उस  बैठक  में  मुक्षे
 आश्वासन  दिया  था  कि  कुछ  रुणण  उद्योगों  के  पुनरुत्थान  के  संबंध  में  विचार  करने  के  लिए  वह  सिर्फ
 बंगाल  के  सांसदों  की  बैठक  इसको  दो  वर्ष  हो  गये  परन्तु  कोई  परिणाम  नहीं  निकला
 फोई  भी  लाभदायक  परिणाम  नहीं  निकला  मेरा  एक  बार  फिर  अनुरोध  है  कि  बंगाल  के
 लोगों  के  हितों  के  सिर्फ  बंगाल  के  सांसदों  की  एक  बेठक  बुलाई  जाये  क्‍योंकि  यह  बहुत
 पूर्ण  है  ।

 जहां  तक  सेरी  जानकारी  आपके  उद्योग  मन्त्री  के  कार्य  काल  में  कोई  भी  निगरानी
 समिति  नहीं  बनाई  गई  है  ।  श्रमिकों  की  शिकायतों  को  कौन  सुनेगा  ?  अनुरोध  है  कि  उद्योग
 भम्बालय  के  अन्तर्गत  एक  निगरानी  सैल  होना  चाहिए  जो  श्रमिकों  की  शिकायतों  को  सुनेगा  ओर  बे
 उद्योग  की  सहायता  करने  में  उपयुक्त  निर्णय  ले  सकते  हैं  ।

 208



 5  1910  अनुदानों  की  1988-89  है

 सा  जोड़  एक  अधिसूचित  संस्था  परन्तु  कभी-कभी  यह  ला  बींडेंਂ

 एक  आदी  से  दूसरे  आदमी  को  शेयर  हस्तांतरण  कर  देता  समाचार-पत्रों  में  यह  पहले  से  ही  भा

 बजूका  है  कि  पीमरलैेस  जनरल  इतवेस्टमेस्ट  कारपोरेशन  के  पास  600  करोड़  रुपये  का  सार्वजनिक  धन

 है  करन्लु  वह  इस  धन  को  एक  कंभ्पनी  से  दूसरी  कम्पनी  में  भेज  देते  मैं  नहीं  जानंती  कि  क्‍या  कैम्फ्ती
 खा  बोर  उनका  धन  हस्तांतरित  करने  की  अनुवति  देवा  अथवा  परेन्‍्तु  मैं  यह  अनुरोध  करती  हूं
 कि  भेवर  हस्तांतरण  के  मामले  में  कम्पनी  ला  बोर्ड  को  सख्त  होना  चाहिए  ।

 प्रबन्धक  वर्ग  के  दृष्टिकोण  के  बारे  मैं  आप  जानते  मैं  सारे  प्रबन्धक  वेगों  के  बारे
 मैं  नहीं  बता  रहा  हूं  ।  परन्तु  वाध्तव  में  होता  बह  है  कि कभी-कभी  प्रवन्धक  वर्ग  यह  कहता  है  कि  यह  कंपनी
 रुग्थ  होने  जा  रही  है  ओर  ने  हकाइयों  को  बन्द  करने  जा  रहे  इसके  श्रमिकों  का  क्‍या  होती  है  ?
 शअनिकों  के  मरने  की  नोबत  आ  जाती  है  ओर  वे  भूखों  मरने  लगते  उनको  प्रवन्धकों  क्षै  और  अधिक
 प्राप्स  करंमे  का  अवसर  नहीं  मिलता  ।  प्रवन्धके  वर्ग  कया  कर  रहा  है  ?  कम्पनी  एक  विशेष  ठद्योग॑  में
 पांच  वर्ष  से  कार्य  कर  रही  उसके  पश्चात्‌  वे  धन  का  वुरुपयोग  करते  हैं  और  सामथ्यं  तथा  कार्य  कुशलता
 के  अभाव  की  वजह  से  कम्पनी  को  बन्द  करे  दिया  जाता  इसके  वे  दूसरी  कम्पनी  में  चले
 जांते  तब  यह  होता  है  कि  इनको  इनाम  मिलता  है  और  श्रमिकों  को  सजा  मिलती  यदि  ऐसा  ही
 चलता  रहा  तो  देश  कैसे  बचेगा  ?  मेरा  कहने  का  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  हमारी  औदश्ोगिक  स्थिति  खराब

 वास्तव  किसी  भी  अन्य  देश  की  तुलना  में  हमारी  औद्योगिक  स्थिति  अच्छी  है  ।  मैं  उसका  स्वागत
 करती  हूं  ।  आधुनिकीकरण  और  नवीनीकरण  इत्यादि  के  सम्बन्ध  सरकारी  उपायों  का  भी  मैं  स्वागत
 करती  क्‍या  आधुनिकीकरण  के  नाम  पर  श्रमिकों  और  कमंचारियों  की  छंटनी  की  जानी

 यदि  किसी  फैक्टरी  का  आधुनिकीक  रण  किया  जा  रहा  है  तो  यह  सिर्फ  श्रमिकों  के  हित  मैं  होना
 सिर्फ  फैक्टरी  के  आधुनिकीकरण  के  नाम  पर  कोई  छंटनी  नहीं  होनी  श्रमिकों  का

 ध्यान  रखा  जाना  किसी  इकाई  की  सक्षेम  बनाने  के  लिए  श्रमिकों  को  प्रीत्साहित  किया  जानता
 उद्योग  की  आधुनिक  बनाने  के  लिए  श्रमिकों  क्री  छंटनी  नहीं  की  जानी  निर्स्सवैहँ  मैं

 आंधुर्निकीकरण  का  स्वागत  फरंती  हूं  परन्तु  इसकी  श्रे/मिकी  के  हिसों  पर  कोई  प्ंतिकूल  असर  नहीं  पड़ेता

 चाहिए  |

 मैं  एक  समस्या  और  उठाना  चाहती  मैं  कई  बार  श्री  अरुणाचलम  जी  से  मिली  हूँ  ।  मैं  श्री

 एंन०  डी०  तिवारी  जी  से  भी  मिली  मैं  प्रधान  मन्‍्त्री  को  भी  पत्र  लिख  चुकी  यह  मेरे  लिए

 बहुंत  महत्वपूर्ण  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  स्टील  एण्ड  एलाइड  प्रोडबट्स  लि०  नाम  का  एक  उद्यीग  बैह
 राज्य  का  एंक॑  अग्रणीय  उद्योग  है  !  वेष  में  इसको  स्वर्ण  का  पदक  मिला  ।  इसका  कार्य  निष्पौर्वन
 अच्छ  परन्तु  कुप्रबन्ध  और  अकार्यकुशलता  तथा  अकायंकुशल  श्रमिक  संघ  के  आन्दोलन  की  वजह

 यह  कम्पनी  रुग्ण  हो मई  और  .980  से  बंद  हम  अपने  प्रधान  मन्त्री  के  आभारी  हैं  क्योंकि  उन्होंने
 पत्र  में  आश्यासन  विया  था  कि  संबंधित  विभाग  द्वारा  मामले  की  जांच  की  जायेगी  और  विभाग  इस

 भागले  की  ध्यांनपुर्वक  जांच  करेगा  ।  दो  और  तीन  दिन  पहले  मुझे  यह  पत्र  मिला  जब  श्री  एन०डी०
 तियारी  मन्त्री  तो  परामर्श  समिति  में  उन्होंने  आश्वासन  दिया  था  कि  बी०  एफ०  आई०  आर  ने  इस

 कम्पनी  को  दर्ज  करवाने  के  लिये  वह  विचार  परन्तु  दो  वर्ष  बीत  गये  हैं  और  अब  यह  स्थिति

 है  कि  कम्पनी  दिवालिया  होने  की  हालत  में  आ  गई

 भ्रो  जे०  बेंगल  राब  :  उस  कम्पनी  का  नाम  क्या  है  ?

 हुबारों  मभता  बनर्जी  :  कम्पती  का  नाम  स्टील  एथ्ड  एलाइड  ब्ोडक्ट्स  लि०ਂ  इसेके  पश्चात

 मूह  कीई  अतिकारी  तहीं  अब  यह  कम्पनी  दिवालियां  होंतें  जा  रहीं  लगेंगे  2000  अंमिक
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 ममता  बनओं  ]

 इस  कम्पनी  में  लगे  हुये  आई०  आर०  बी०  आई०  ने  पहले  ही  कह  दिया  है  कि  एक  नम्बर  इकाई
 सक्षम  होनी  यदि  आप  इस  पर  विचार  करें  तो  मैं  आपकी  बहुत  आभारी  हूंगी  ।  स्थिति  बहुत
 गम्भीर  भूख  की  वजह  से  10  श्रमिक  पहले  ही  मर  चुके  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  यह  बहुत  भावुक
 और  उत्तेजक  मामला  मैं  बार-बार  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  नहीं  कहना  चाहती  ।  मैं  एक  सांसद

 हूं  और  मैं  हमेशा  अपने  दिमाग  में  अपने  राज्य  और  देश  का  हित  रखती  एक  बार  मैं  जोरदार  ढंग
 से  इस  बारे  में  आपसे  अनुरोध  कर  रही  हूं  ।  जहां  तक  मेरा  संबंध  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला

 जहां  तक  बंगाल  पाटरीज  का  संबंध  आज  सुबह  भी  मैंने  एक  प्रश्न  पूछा  परन्तु  माननीय

 मन्‍्त्री  ने  उत्तर  नहीं  मैं  नहीं  जानती  कि  मुझे  उनकी  सहानुभूति  क्‍यों  नहीं  बंगाल  की

 जनता  काफी  दिनों  से  मांग  कर  रही  है  कि  सरकार  बंगाल  पाटरीज  को  कार्य  चालन  पूंजी  स्वीकृत  करे
 जिससे  कम्पनी  अपना  काम  जारी  रख  यदि  आप  इन  इकाइयों  को  बन्द  करते  हैं  तो  उसे  60

 करोड़  रुपये  का  धाटा  होगा  और  यदि  आप  इसे  घालू  रखना  चाहते  हैं  तो सरकार  को  केवल  15  करोड़
 रुपये  ही  निवेश  करने  इस  सरकार  को  क्या  स्वीकार्य  15  करोड़  रुपये  का
 निवेश  अथवा  60  करोड़  रुपये  का  घाटा  ।  जो  कुछ  भी  सकारात्मक  उपाय  करने  हैं  कृपया  तुरन्त  किये
 जायें  ताकि  श्रमिकों  को  बचाया  जा  सके  ।

 ु  जहां  तक  मेटल  बाक्स  कम्पनी  का  संबंध  इसे  भी  पांच  महीने  पहले  बन्द  कर  दिया  गया
 क्योंकि  प्रबन्धकों  ने  कहा  है  कि  श्रमिकों  को  प्रबन्धकों  के  आदेशों  का  पालन  करना  होगा  और  उनको

 मजदूरी  में  25  प्रतिशत  कटौती  माननी  पड़ेगी  और  सिर्फ  तभी  प्रबन्धरु  हस  कम्पनी  में  काम  चलने
 देंगे  ।

 कम्पनी  रुप्ण  भी  मेंटल  बाक्स  कंपनी  ने  पहले  से  ही  बी०एफ०आई०आर०  में  अपना  नाम

 वंजीकृत  करवा  दिया  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  म/मले  को  गंभीरता  से  लिया  जाये  और

 बी०एफ०आई०आर०  को  निदेश  दिये  जायें  कि  इस  कंपनी  को  कार्य  संचालन  पूंजी  कंपनी  में
 फिर  से  जीवन  का  संचार  किया  जाना  चाहिए  और  इन  इकाइयों  को  बन्द  नहीं  किया  जाना

 मैं  यह  इसलिए  बता  रही  हूं  क्योंकि  मैं  जानती  हूं  कि  मेरे  राज्य  में  52  लाख  शिक्षित  बेरोजगार

 युवक  पंजीकृत  मुझे  अशिक्षित  युवकों  की  संख्या  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।  मुझे  असंगठित  क्षेत्र
 में  भी  इनकी  संख्या  का  पता  नहीं  बेरोजगारी  हमारे  देश  की  पुरानी  समस्या  है  ।  इसो लिए  मामले  को
 गंभीरता  से  लिया  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  जो  अब  कार्यरत  वो  भी  बेरोजगार  हो

 जहां  तक  नये  उद्योगीं  का  सम्बन्ध  जब  श्री  बी०सी०  राय  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  थे  तो

 उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  काफी  कुछ  किया  उनके  शासनकाल मे  हमें  चितरंजन
 मोटिव  तथा  और  भी  अनेक  योजनायें  और  परियोजनाएं  प्राप्त  हुई  किन्तु  श्री  ज्योतिबसु  के शासन
 काल  में  हमें  कुछ  भी  प्राप्त  नहीं  हुआ  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहती  हूं  कि  केन्द्र  सरकार
 भेदभाव  बरत  रही  मैं  यह  नहीं  जानती  कि  हमारी  राज्य  सरकार  कुशल  है  अथवा  इसका
 निर्णय  जनता  करेगी  ।  *

 हल्दिया  पेट्रो  केमिबल्स  के  बारे  में  मैं  आपका  ध्यान  इस  सम्माननीय  सभा  में  आपके  वक्‍तव्य  की
 ओर  दिलाना  चाहती  आपने  कहा  था  कि  आपने  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 किन्तु  साथ  ही  वित्त  मंत्री  न ेसमाचार  पत्रों  में  यह  वक्‍तथ्य  दिया  कि  वित्त  मंत्रालय  से  इसे  अभी  तक
 स्वीकृति  नहीं  मिली  है  ।  कृपया  स्थिति  स्पष्ट  हल्दिया  पेट्रोक॑|मिकल्स  की  स्थिति
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 क्या  है  क्योंकि  अपने  राज्य  के आ्थिक  विकास  के  लिए  तथा  बेरोजगारी  की  समस्या  सुलझाने  के  लिए
 हमें  इस  कम्पनी  की  अत्यधिक  आवश्यकता  है  ।

 मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  बंगाल  में  कुछ  नये  लघु  कृषि  आर्घारित
 निक  उद्योग  तथा  और  भी  अन्य  उद्योग  लगाने  के  लिए  आप  कुछ  विशेष  ध्यान  देने  की  कृपा

 महिला  उद्यमियों  को  कृपया  अधिक  महत्व  अब  हम  शताब्दी  में  प्रवेश  करने  जा  रहे
 ऐसे  समय  में  हमें  बेरोजगार  युवकों  को  उद्यमी  बनने  के  तिए  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  और

 साथ  ही  महिलाओं  को  उद्यमी  के  रूप  में  काम  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  क्योंकि  महिलायें
 अधिक  अधिक  निष्ठावान  और  अधिक  लगनशील  होती  मेरे  विचार  से  वे  देश  तथा  राज्य  के
 लिये  कुछ  अधिक  काय॑  कर  सकती

 समापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिये  ।

 कु०  समता  बन्जों  :  मैं  कुछ  और  नहीं  कहना  चाहती  हूं  क्योंकि  सभापति  महोदय  ने  कृपा  करके

 मुझे  इतना  अधिक  समय  दिया  ।

 अन्त  में  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  बंगाल  के  संसद  सदस्थों  की  एक  बेठक  आमन्त्रित  कीजिये
 तथा  हल्दिया  बंगाल  स्टील  एण्ड  एलाइड  प्रोडक्ट्स  मशीनरी  एण्ड
 फैक्चर्स  एम०  एम०  सी०  एण्ड  मेटल  बाक्स  कम्पनी  के  विषय  में  स्थिति  स्पष्ट  की

 श्री  बसुवेव  ह्राचाय  अपने  देश  में  उद्योग  की  स्थिति  वास्तव  में  चिन्ताजनक  है  तथा

 उसकी  तस्वीर  धुंधली  है  ।

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  इस  मामले  में  कांग्रेस  संसद  सदस्य  और  सी०पी०एम०  के  संसद  सदस्य  एक
 समान  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  भ्राचार्थ  :  हम  लोगों  की  स्थिति  एक  सी

 बहुत  सारे  एककों  के  बन्द  हो  जाने  और  रुग्ण  हो  जाने  के कारण  ऐसा  हुआ  वर्ष  ।980  में
 रुण्ण  और  बन्द  एककों  की  संख्या  24550  अब  उनकी  संख्या  बढ़कर  1,808.66  हो  गई
 और  स्थिति  यह  है  कि  वर्ष  1986  में  इन  रुग्ण  और  बन्द  एककों  की  तरफ  हैं। सरकार  करोड़  रुपया
 बकाया  था  जो  सरकार  तक  बढ़कर  4,874.40  करोड़  रुपए  हो  गये  सरकार  की  गलत  नीति
 के  कारण  ऐसा  हुआ  सरकार  द्वारा  उदार  आयात  नीति  अपनाने  के  कारण  ऐसी  स्थिति  हुई
 इस  वर्ष  जो  आयात-निर्यात  नीति  धोषित  की  गई  है  उससे  विदेश  से  विभिन्‍न  वस्तुओं  का  आयात  और
 आसान  हो  जाएगा  और  इस  उदार  आयात  नीति  के  कारण  उन  वस्तुओं  को  भी  आयात  किये  जाने  की

 अनुमति  दे  दी  गई  है  जो  हमारे  यहां  के  कारखानों  में  और  एककों  में  निर्मित  की  जा  रही  इस
 उदार  आयात  नीति  के  कारण  और  सरकार  द्वारा  खुले  द्वार  की  नीति  अपनाने  के  कारण  आयात  का
 द्वार  खूल  जाने  के  परिणामस्वरूप  हमारे  यहां  के  अधिकांश  जो  सक्षम  रुणण  हो  गये  हैं  तथा
 उनमें  से  अधिकांश  बन्द  हो  गये  हैं  और  अनेक  श्रमिक  जो  वहां  वर्षों  से काम  कर  रहे  थे  करोड़ों
 गार  युवाओं  के  साथ  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ।

 सरकार  की  नीति  में  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  जब  तक  सरकार  की  नीति  में
 वर्तन  नहीं  होगा  तब  तक  उद्योग  रुण्ण  होने  अथवा  बन्द  होने  से  नहीं  बच  सकते  ।

 अगला  महत्वपूर्ण  मुद्दा  यह  है  कि  हम  न  केवल  विभिन्‍न  वस्तुएं  आयात  कर  रहे  हैं  अपितु  हम
 प्रौद्योगिकी  भी  आयात  कर  रहे  हैं  ।  प्रौद्योगिकी  नीति  के  सम्बन्ध  में  यह  वात  औद्योगिक  विकास  विभाग

 ” ह
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 [  कसुदेव  पर्चा यं
 की  रिपोर्ट  में  कही  गई  है  :

 एक  संतोषप्रद  तय्य  है  कि  पिछले  वर्षों  के  दोरान  प्रौद्योग्कीय  कुशलता  और

 क्षमतात्ों  के साथ-साभ  देश  में  एक  विविधतापूर्ण  और  अत्याधुनिक  आधार  तैयार  हो

 बुका  है  ।  अब  ओद्योगिक  क्षेत्र  की  वतमान  आवश्यकताएं  ओद्योग्रीकरण  प्राथमिक  अंवस्थक

 से  बहुत  भिन्न  हैं  भौर  अब  तकनोलोजी  के  आश्रात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  बुनियादी  नोशि
 विदेशी  संसाधनों  की  अनावश्यक  लिभंरता  को-.कम  करना  और  विद्यमाव  देशी  साधनों  के
 तम  उपयोग  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करना

 ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  प्रौद्योगिकी  आयात  की  जा  रही  अपनी  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी
 विकसित  नहीं  की  जा  रही  केवल  पेच-कसने  वाली  प्रौद्योगिकी  विकप्षित  की  जा  रहो  अपने
 देश  में  आयात  किये  गये  विभिन्‍न  पुजों  को  जोड़ने  और  अपनाने  का  काम  किया  जा  रहा  यह
 आत्म-निर्भरता  नहीं  यह  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  का  विकास  नहीं  हम  प्रोद्योगिकी  पर
 अधिक  से  अधिक  निर्भर  होते  जा  रहे  हैं  और  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  इस  आयात  को  और  उदार  बना
 दिया  भया

 अब  प्रश्न  आता  है  विदेशी  निवेश  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  कहा  है  कि

 तोन्‍्मुब  एककों  के  लिए  हाल  के  वर्षों  में  विदेशी  निवेश  बढ़ाया  यहां  तक  कि  शत-प्रतिशत
 विवेशी  इक्यूटी  के  बारे  में  भी  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  यह  बहुत  ही  गंभीर  बात  है  कि  निर्यातोन्मुख
 एककों  में  अब  शत  प्रतिशत  इक्यूटी  की  अनुमति  दी  जा  रही  है

 ह

 थी  जे०  बेंगल  रात  :  यह  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  के  लिये

 भ्रो  बसुदेव  झ्ाचाय  :  “
 इक्यूटी  के  निर्यातोन्‍्मुख  एककों  के  बारे  में  विचार  किया  जा

 सकता  हैਂ  मेरा  तात्पर्य  केवल  विदेशी  इक्यूटी  से

 क्री  मुरली  वेबरा  :  अब  चीन  में  भी  इसकी  अनुमति  दी  जा  रही

 श्री  बसुटेव  ध्राचाय  :  चीन  के  साथ  तुलना  मत  कीजिये  ।

 उद्योगों  के  प्रसार  के  बारे  में  भी  यहां  चर्चा  को  गई  थी  ।  श्री  भट्टम  श्रीराममूर्ति  क्षेक्र
 ओऔद्योगीकरण  के  लिपे  प्रोत्साहन  और  राजसहायता  देने  की  बात  की  उद्योगों  के  प्रसार  के  करे
 में  एक  समिति  बनाई  गई  थी  और  उद्योगों  के  के  बारे  विशेषकर  पिछड़े  क्षेद  और  प्रिछड़े  जिलों
 प्रसार  के  बारे  में  विविध  सुझाव  दिमे  गये  मुझे  नहीं  पता  कि  प्रतिवेदन.पर  कया  कार्यवाही
 गई  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रतिवेदन  उद्योगों  के  प्रसार  के  बारे  में  समिति  ने  महत्त्वपूर्ण  सुझाव
 दिये  यह  प्रोत्साहन  योजना  अथवा  सहायता  योजना  वर्ष  1983  में  आरम्भ  की  गई
 योजना  वर्ष  के  लिये  थी  और  इसकी  अवधि  मेरे  विचार  से  1987  में  समाप्स
 गई  है

 ०

 भ्रो  जे०  बेंगल  राव  :  3)  1988  को  ।

 श्रो  बलुदेव  धाद्ाम्ं  :  ठोक  3।  1988  किन्हु  इसकी  अवधि  बढ़ाई  नहीं  गई
 है--मानो  यह  ओद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  इलाके  अब  ओद्योगिक  रूप  से  भग्रणी  हो  गये  हैं  और  इसीसिये
 अंबधि  नहीं  बढ़ाई  गई  किन्तु  वास्तविकता  यहू  है  किਂ  **

 भ्ो  जज  31  1988  &  के  ही  हो  इसकी।|अक्षश्नि-सक्राप्त-हुईਂ  है  ।  हम  वैकरिपक
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 योजना  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 कक  कसूवेद  आज्ञा  :  अप  विकास  केन्द्र  की  वात  स्रोच  रहे  हैं  किन्तु  यह  सही  योजना  नहीं  होगी
 ओर  इससे  ओश्चोगिक  रूप  से  पिछड़े  इलाकों  को  लाभ  नहीं  होगा  ।  मेरा  प्रस्ताव  यह  है  कि  इस
 हन  बोजना  को  ल्रिख्रकी  अवधि  फ्ंच  वर्ष  की  उन  सभी  पिछड़े  जिलों  चाहे  वह  जिला  श्रेणी

 -  या  ला  श्रेणी  अववा  श्रेणी  का  तब  वक  चालू  रखा  जब  तक  औश्वोगिक  रूप  से  वे  विकसित
 नहीं  हो  जाते  हैं  ।

 भें  जे०  केंगल  राघ  :  इस  योजना  के  अन्तर्गत  भी  75  प्रतिशत  लाभ  धनी  लोगों  को  मिला  था
 और  25  प्रतिशल्त  लाभ  निधन  लपेधोंਂ  को  मिला  इन  योजनाओं  से  75  प्रतिशत  लाभ  मा  फाबवा
 बड़े  फरानों  के  लोगों  को  मिला

 भी  असद्षव  माला  :  इसीलिए  आपको  पुनरीक्षा  करनी  पड़  रही

 शो  जे०  बेंगल  राव  :  हम  किसी  वैकल्पिक  योजना  के  बारे  में  विचार  कर  रहे

 थी  क्वेव  झाचाय  :  आप  योजना  की  अवधि  बढ़ायें  या  उसको  पुनरीक्षा  करें  ताकि  छोटे
 उद्यमियों  न  कि  मुरली  देवरा  ज॑से  लोगों  इस  योजना  का  लाभ  मिले  ।

 इसके  अतिरिक्त  उद्योग  विहोन  जिले  की  परिभाषा  भी  बदली  जानी  जहां  कहीं  केवल

 एक-ही  छोटा  उद्योग  उसे  श्रेणी  या  पिछड़ा  जिला  कह  दिया  जाता  उद्योग  बिहीन  जिले  की
 परिभाषा  बदला  जाना  चाहिये  ।  हमें  उद्योग  विहीन  प्रखण्ड  के  बारे  में  भी  सोचना

 हमें  जिला  स्तर  से  नीचे  प्रश्वण्ड  स्तर  की  अर्थात्‌  उद्योग  बिहीन  प्रखण्ड  की  बात  भी  सोचनी

 चाहिए  जिससे  कि  प्रखण्ड  का  औद्योगीकरण  किया  जा  सके  ।

 अब  मैं.अधिगृहीत  किये  गये  एककों  अथवा  राष्ट्रीयक्ृत  एककों  की  बारे  में  कहना
 राष्ट्रीयक  ही  समश्या  का  समाधान  नहीं  जब  तक  काय॑  पूंजी  नहीं  लगाई  जब  तक  उन

 एकक्रों  को  सक्षम  नहीं  बनाया  जब  तक  प्रबन्ध  सुदृढ़  नहीं  किया  तब  तक  क्या  वे  राष्ट्रीय

 कत  एकक  कंसे  बन  हैं  ?

 3.00  भन्य०

 शरद  दिधे  पोषासीन  हुए  )

 जहां  तक  साइकिल  कॉरपोरेशन  ऑफ  इंडिया  के  मामले  का  सम्बन्ध  आज  मेरे

 पूरक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  साइकिल  कॉरपोरेशन  ऑफ  पश्थिम
 बंगाल  तथा  घाट़े  में  घल  रहे  वे  घाटे  में  क्यों  चल  रहे  हैं  ?  क्या  ऐसा  श्रमिकों  के  कारण

 साइकिल  कॉरपोरेशन  आफ  इंडिया  के  प्रतिनिधियों  तथा  प्रबन्धकों  के  बीच  कोई  समझौता  हुआ
 श्रमिक  प्रतिदिन  150)  )  साइकिलों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये  थे  ।  यह  समझौता  हुआ
 था  परन्तु  जब  समझीते  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  था  तो  उस  जो  कर्चा  माल  तथा  कार्यंगत  पूंजी
 दी  जात्ती  थी  बह  नहीं  दी  मई  ।  अब  आप्र  श्रमिक्रों  पर  आरोप  लगा  रहे  हैं  कि  चार  श्रमिक  एक  दिन  में

 एक  साइकिल  बता  रहे  यदि  आप  कच्णा  माल  तथा  पूंजी  नहीं  देंगे  तो  श्रमिक  साहकिल  कैसे  बमा
 सकते  इस  वर्ष  आपने  केवल  4  करोड़  रुपये  दिये  पिछले  वर्ष  3.5  करोड़  रुपये  दिये  भे  ।  जब
 तक  आप  आवश्यक  चल  पूंजी  नहीं  देते  और  जब-तक्र  इतःइकाइयों  को  सक्षम  बताने  का  प्रस्ताव

 नहीं  हो  तो  ये  सक्षम  केसे  बन  सकती  हैं  ।

 फिर  बर्न  स्टैंड  का  प्रश्न  आता  इस  इकाई  ने  लाभ  कआया  इस  इकाई  ने  प्राकृतिक
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 बधुदेव  भाचाय॑  |

 तेल  एवं  गैस  आयोग  से  समुद्र  में  प्लेटफाम  बताने  के  आदेश  प्राप्त  किये  तथा  एक  वर्ष  में  7  करोड़  रुपये
 कमाये  इस  इकाई  को  100  करोड़  रुपये  के  आदेश  मिले  यह  इकाई  दो  वर्ष  पूर्व  बताये  गये

 भारत  मारी  उद्योग  निगंध  लिमिटेड  की  एक  सहायक  इकाई  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  नियंत्रक

 कंपनी  को  बनाने  का  क्या  उद्देश्य  क्‍या  उद्देश्य  पूरा  हुआ  या  नहीं  ?  इसका  उद्देश्य  विभिन्‍न  सहायक
 इकाइयों  में  सामंजस्य  स्थापित  करना  था  ।

 अब  प्रासेस  एण्ड  मैकनीकल  इंजीनियर्स  लिमिटेड  को  हाल  ही  में  मंत्री  जी
 ने  दूसरे  सदन  $  एक  श्री  गुरुदास  दासगुप्त  को  एक  पत्र  लिखा  मैं  उसे  उद्धत  करता

 भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  विकास  अवस्था  में  भारत  भारी  उद्योग
 निगम  लिमिटेड  की  सहायफ  इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  कार्यवाही  योजनाएं  बनाने
 के  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  की  इकाइयां  अपने
 कमंचारियों  को  भुगगान  कर  रही  भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  ने  अपनी  विभिन्‍न

 सहायक  कम्पनियों  की  कार्य  योजनाओं  के  समन्वय  तथा  उन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  एक
 उपयुक्त  आधारभूत  ढांचा  तैयार  करने  के  लिए  पहले  ही  कार्यवाही  शुरू  कर  दी

 अब  इस  प्रासेस  एण्ड  मंकनीकल  इंजीनियर्स  लिमिटेडਂ  को  बन्द  क रने  का  प्रस्ताव
 '

 उन्होंने  सदस्यों  को  पत्र  लिखे  हैं  यह  विकास  की  अबस्था  में  वे  इन  इकाइयों  को  सक्षम  बनाने  की
 कोशिश  कर  रहे  हैं  जबकि  अध्यक्ष  प्रबन्ध  श्री  एस०  आर०  हसे  बन्द  करने  की
 कोशिश  कर  रहे  हैं  जो  भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  की  एक  सहायक  इकाई

 |

 जहां  तक  प्रॉजेक्ट्स  ऑफ  इंडिया  लिमिटेडਂ  का  सम्बन्ध  है  तो  कल  उन्होंने  कहा
 था  कि  इस  कंपनी  को  बन्द  करने  का  फंसला  कर  लिया  गया  है  परन्तु  यदि  इसे  बन्द  कर  दि  जाता
 है  तो  छंटनी  का  मुआवजा  देना  होगा  तथा  यह  राशि  लगभग  92  करोड़  रुपये  होगी  ।  यदि  आप  92  करोड़
 रुपये  से  कहीं  कम  धनराशि  दें  तो  इस  कंपनी  को  सक्षम  बनाया  जा  सकता  कारखाने  निजी  ठेकेदारों
 को  आगे  किराये  पर  दिये  जा  रहे  हैं  |  प्रबन्ध  को  सुदृढ़  नहीं  बनाया  गया  जब  तक  एक  अच्छा
 और  कुशल  प्रशासन  नहीं  होगा  तब  तक  आप  राष्ट्रीयकृत  इकाइयों  के  सक्षम  बनने  की  आशा  कैसे  कर
 सकते  जब  तक  आप  पैसा  तथा  व्यक्तिगत  पूंजी  नहीं  देते  तब  तक  आप  इन  इकाइयों  के  सक्षम
 बनने  की  आशा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?

 ए०बी०एल०  पश्चिम  बंगाल  और  कर्नाटक  की  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  और  प्रतिष्ठित
 इकाई  है  ।  परन्तु  मुझे  यह  जानकर  आश्चयं  हुआ  कि  भारत  सरकार  ने  निर्णय  लेने  में  18  महीने  का
 प्रमय  लिया  ।  देखिए  सरकार  कंसे  कार्य  कर  रही  शीला  यह  सबसे  निकम्मी  सरकार  यह
 प्राधारण  सा  निर्णय  लेने  में  भारत  सरकार  ने  18  महीने  का  समय

 की  सोमनाथ  चट्जों  उनके  पास  समय  नहीं

 श्री  जे०  बगल  राज  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  एक  मशहूर  अधिवक्ता  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में
 गह  एक  परिसमाप्ति  का  मामला  है  ।  अब  हमने  एक  अनुकूल  निर्णय  लिया  मन्त्रालय  को  बधाई  देने

 बजाय  आप  इसकी  आलोचना  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सोसनाथ  चटर्जो  :  हम  आपको  विसम्ब  से  की  गई  कार्यवाही  के  लिए  बधाई  दे  रहे  कुछ
 करने  लिए  आपका  बहुत-बहुत  शुक्रिया  ।  ः

 '  थीं  जे०  बेंगल  राव  :  आप  एक
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 भ्री  बसुदेव  झाच।य  :  विद्युत  उत्पादन  का  हमारा  लक्ष्य  22,000  मेगावाट  का  है  ।  हमें  बायलरों
 की  जरूरत  है  क्‍योंकि  हमें  नई  तप  और  जल  विद्युत  परियोजनायें  बनाती  कुछ  परियोजनायें
 तैयार  की  जा  रही  हैं  ।  परन्तु  इन  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  में  अब  देरी  की  जा  रही  है  ।  हम  22,000
 मेगावाट  विद्युत  का  उत्पादन  कैसे  करेंगे  ?  श्री  एडुआर्डो  फैलीरो  ने  हमें  बताया  था  कि  जब  तक  मूलभूत
 ढांचा  नहीं  होगा  तब  तक  हम  औद्योगीकरण  के  लिए  पैत्षा  कैसे  दे  सकते  हैं  ?  जब  हमने  क्षेत्रीय  असंतुलन  का

 प्रश्न  जब  हमने  ऋण  और  जमा  अनुपात  का  प्रश्य  जब  हमने  सावंजनिक  वित्तीय  संस्थाओं

 द्वारा  दिये  गये  ऋण  का  प्रश्न  उठाया  तब  हमें  बताया  गया  था  कि  जब  तक  मूलभूत  ढांचा  नहीं  होगा  तब
 तक  औद्योगीकरण  के  लिए  हम  पैसा  नहीं  दे  जब  तक  रेल  तथा  ऐसी  ही  अन्य  आधारभूत
 सुविधायें  नहीं  तव  तक  ओऔद्योगीकरण  नहीं  हो  अत  ,  केन्द्र  सरकार  की

 जिसने  हमारे  देश  को  बायलर  बनाने  वाली  इकाईयों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  निर्णय  लेने  में  18

 महीने  का  समय  के  कारण  सभी  विद्युत  परियोजनाओं  में  देरी  हुई  है  ।

 फिर  आप  जानते हैं  कि  पिछले  वर्ष  एब०  ई०  सी०  के  श्रमिकों  ने  हड़ताल  कर  दी  थी  ।  फिर  यह
 समझौता  हुआ  था  कि  जब  श्रमिकों  का  मजदूरी  समझौते  को  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  तो  उन्हें  अन्य
 सावंजनिक  क्षेत्र  के अमिकों  के  बराबर  पारिश्रमिक  दिया  अन्तरिम  राहृत  की  धोषणा  की  गई
 थी  ।  इस  समझौते  के  वावजूद  भी  एच०  ई०  सी०  के  श्रमिकों  को  अन्तरिम  राहत  नहीं  दी

 भी  सोमनाथ  जटर्जी  :  इसके  विरुद्ध  वर्न  एम०  ए०  एम०  सी०  इत्यादि  के  मामले  में  मुझे
 न्यायालय  के  आदेश  लेने  पड़े  थे  ।

 श्री  बसुदेव  प्राचायें  :  अब  मैं  एच०  ई०  सी०  में  ठेके  के  मजदूरों  की  समस्या  पर  आता  ये

 10--1  5  वर्षों  से स्थाई  नौकरी  पर  ऐसा  कार्य  कर  रहे  जिसका  स्वरूप  स्थाई  नौकरी  में  नहीं  लिया

 जा  रहा

 बंगाल  पॉट्रीज  का  अधिग्रहण  ।  वर्ष  पूर्व  किया  गया  राष्ट्री  यकरण  का  प्रस्ताव  था  |  कई
 बैठकें  हुईं  कई  बार  हम  श्री  एन०  डी०  श्री  वेंगलराव  तथा  अन्य  उद्योग  मन्त्रियों  से मिले  ।

 जब  श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  उद्योग  मन्त्री  थे  तब  हम  श्रमिक  संघ  के  नेताओं  तथा  विधायकों  से  भी  मिले

 भरो  जे०  पेंगल  राव  :  कब  मिले  थे  ?

 थी  बसुदेव  झ्ावाय  :  कल  हम  उनसे  मिले  थे  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपसे  20  बार  मिला  हूं  ।  अतः

 बंगाल  पॉट्रीज  का  अधिग्रहण  किया  गया  यह  बहुत  अच्छी  इकाई  है  जिसका  11  वर्ष  पूर्व  अधिग्रहण
 किया  गया  इसके  राष्ट्रीयकरण  का  प्रस्ताव  था  ।  टाटा  कंसल्टेंसी  को  इस  कार्य  में  लगाया  गया

 :  उन्होंने  एक  रिपोर्ट  दी  थी और  उनकी  रिपोर्ट  यह  है  कि  यदि  सरकार  12  करोड़  रुपये  का  निवेश  करती
 :  है  तो  यह  इकाई  सक्षम  बन  सकती  है  और  यहां  तक  कि  श्रमिक  भी  छटनी  के  जिए  तैयार  हो  गये  थे  ।

 श्रमिकः  छंटनी  के  लिए  तैयार  नहीं  होते  परन्तु  बंगाल  पाद्रीज  के  मामले  में  आई०  एन०  टी०  यू०  सी०  से

 लेकर  आई०  टी०  यू०  तक  सभी  श्रमिक  संघ  श्रमिकों  की  छंटनी  के  लिए  तैयार  हो  गये  इसके

 बावजूद  भी  राष्ट्रीयकरण  का  प्रस्ताव  रण  की  तो  बात  ही  परन्तु  मंत्रिमण्डल  ने  इस

 इकाई  को  निराधि  सूचित  कर  श्री  वेंगलराव  समिति  को  मनवाने  में  असफल  रहे  ।  उन्होंने  यह

 आश्वासन  दिया  है  कि  वह  फिर  कोशिश  करेंगे  और  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  इसके  लिये  कलकत्ता

 :  न्यायालय  में  लड़  रहे

 श्री  जे०  बेंगल  राब  :  मैं  उनकी  सलाह  भी

 थी  बसुदेब  झाचार्थ  :  इन  इकाईयों  को  सक्षम  बनाने  के  लिए  इन  इकाईयों  में  परिवतंन  लाने  के
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 बसुदेव  भाचा्  ]

 लिये  कई  वर्षों  स ेएक  भी  पैसा  खं  तहीं  केकक्‍्ल  श्रमिकों  को  ते  तमं  दिया  गया  था  ।

 फिर  हल्दिया  पैट्रो-केमीकल्स  भाता  उन्होंने  बताभा  था  कि  आशय-पत्र  जारी  किया  गया  था
 और  कुछ  नहीं  किया

 औओ  ले०  बेंगल  राव  :  अब  ।!  वर्ण  पूर्व  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  वह  बहुगुणा  ने  किया  था  ।

 श्री  बसुदेव  झ्ाध्ायं  :  परन्तु  वित्त  मन्त्रालय  ने  सक्षमता  रिपोर्ट  की  स्वीकृति  नहीं  दी  है  और  जब
 तक  सक्षमता  रिपोर्ट  नहीं  दी जाती  ।  तब  तक  पश्चिम  बंगाल  सरकार  या  कम्पनी  औद्योगिक  लाईंसेंस
 के  लिए  आवेदन  कैसे  कर  सकती  है  ?  आई०  पी०  सी०  एल०  के  भूतपूव॑  श्री  गांगुली  की  रिपोर्ट

 यह  है  कि  हल्दिया  पैट्रोकेमिकल  इकाई  को  सक्षम  बनाया  जायेगा  ।  इस  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  हैं  कि
 मैसर्स  हल्दिया  पैट्रो  केमीकल्स  लिमिटेड  द्वारा  पश्चिस  बंगाल  सरकार  औद्योगिक  विकास

 निगम  के  सहयोग  से  प्रतिवर्ष  एक  लाख  टनਂ  इथीलीन  तथा  अन्य  उत्पाद  बनाने  के  लिये  संयुक्त  क्षेत्र  में

 शुरू  की  जायेगी  ।  इस  काम्पलक्स  में  अनुभानित  लागत  1400  करोड़  रुपये  औद्योगिक  लाईसैंस  आरी
 करने  तथा  इसकी  सक्षमता  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  अतः  मैं  मनन्‍्त्री  जी  सै  निषैदन  कर्ता

 हूँ  कि  उन्हें  व्यक्तिगत  रुचि  लेनी  चाहिए  क्‍योंकि  केवल  पश्चिम  बंवाल  के  संसद  सदस्थ  ही  नहीं  परन्तु
 उड़ीसा  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  संसद  सदस्यों  ने  भी  संयुक्त  रूष  से  प्रधान  मंत्री  ले  तत्काल  हल्दिया

 पैट्रोकेमिकल्स  को  स्वीकृति  देने  के  लिये  कहा  औद्योगिक  लाईसेंस  तथा  आशय  पत्र  जारी  करने  में
 देर  की  जा  रही  सुझाव  यह  है  कि  एक  ही  जगह  विंडो  से  सारे  काये  होने
 चाहिये  ।

 भरी  छ०  बेंगल  राव  :  मैं  आपको  आश्वासन  देता  पहले  वह  इस  तरह  की  टिप्पणी  कर  सकते

 जहां  तक  सम्भव  45  दिन  के  भीतर  हम  आशय  पत्र  के  आवेदन  निबंटा  रहे  भाहे
 इसे  स्वीकृति  दें  अथवा  अस्वीकृृत  करें  ।

 श्री  सोमनाथ  चटओं  :  आप  अस्वोकृत  करने  की  बात  कंसे  सोच  सकते  हैं  ?

 भी  जे०  बेंगल  जब  कोई  पर्याप्त  सूचना  न  जब  लाईसेंस  देने  की  जरूरत  न  हो  तो  हम
 इसे  अस्थीकृत  कर  देते  हैं  ।

 सो  सोगन'ण  जदली  :  ऐसा  मत  कहिए  ।  )

 भरी  असुववेब  ब्राचाय  :  अब  पैट्रो-रसायन  विभांग  पर  आते  एक  मई  ओषध  मीति  की  धोषणा

 की  गई  इस  पर  यहां  कभी  चर्चा  नहीं  की  गई  और  इस  नई  औषध  नीति  के  करण  आवश्यक

 ओषधियों  की  कीमतें  20%,  से  40%,  बढ़  गई  अब  बहुराष्ट्रीय  औषध  बतामे  वाली  कम्पतियां

 ओऔषध  बनाने  में  स्वतन्त्र  औषध  मूल्य  समकरंण  निधि  को  समाप्त  कर  दिया  भया  यह  सब

 बहुराष्ट्रीय  औषध  निर्माण  कम्पतियों  के  हितों  के  लिये  किया  गया  अतः  इस  औषध  नीति  की  समीक्षा

 की  जानी  चाहिए

 सबसे  महत्वपूर्ण  बात  भोपाल  गैस  त्रासदी  से  पीड़ित  लोगों  को  मुआवजा  देने  के  बारें  मैं  उन्‍हें

 एक  भी  पैसा  नहीं  दिया  गया  है  ।  हाल  ही  में  भोपाल  जिला  न्यायालय  के  जिला  न्यायाधीश  ने  एक  पीतला
 दिया  यानि  भोपाल  त्रासदी  से  पीड़ित  लोगों  को  250  करीड़  रपये  की  अन्तरिम  सहायता  दी  जानी

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  मुआबजा  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  उस  भयावह
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 बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  यूनियन  काबईइड  से  पैसा  लेने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  महीवय
 जिम्मेदारी  भी  ठहंराई  गई  यह  कहा  गया  है  कि  वे  जिम्मेदार  हैं  और  उन्हें  मुआवजा  देना  होगा  ।

 यह  बेहतर  है  इस  मामले  को  तत्काल  उठाया

 स्कूटर  इण्डिया  लिमिटेड  को  बेचने  पर  यहां  चर्चा  की  गई  सरकार  ने  इसे  स्कूटर  इण्डिया
 लिमिटेड  को  बेचने  का  फैसला  कर  लिया  है  परम्तु  साबबंजनिक  क्षेत्र  अधिकारी  संध  मे  भूतपूर्व  उद्योग
 सचिव  तथा  अन्य  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  बना  दी  हमने  भी  संयुक्त  रूप  से  *

 श्री  जे०  बेंगल  राब  :  यदि  वे  आगे  आते  हैं  तो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं

 SE  5.  बंसुदेव  ध्राखायय  :  वे  संयत्र  देखकर  स्थिति  का  अध्ययन  कर  सकते  हैं  परन्तु  आपको
 उन्हें  वित्तीय  सहायता  देंनी  पड़ेगी  ।  इस  सहायता  कीं  जरूरत  आप  उर्स  सहायता  को  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  बारे  में  बहुत  कहा  जा  चुका  उद्योग  मत्री  ही  नहीं
 बल्कि  प्रधान  मन्त्री  ने  भी  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  श्वेत  पन्र  लाया  जायेगा  ।  एक  साल  पहले
 जब  मैंने  यह  मुद्दा  उठाया  तो  इस  सभा  में  प्रधान  मन्त्री  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बारे
 में  यह  श्वेत  पत्र  प्रकाशित  किया  जायेगा  और  सभा  के  समक्ष  रखा  जायेगा  और  सदस्यों  को  एवेंत  पत्र  पर
 चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  दिया  जायेगा  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  मैं

 यह  श्वेत  पत्र  प्रकाशित  किया  जाये  और  सभा  पटल  पर  रखा  जाये  जिससे  कि  हम  इसी  संत्रे  में  इस  पर
 चर्चा  कर  सकें  ।

 हमें  मध्यम  और  बड़े  उद्योगों  को  बचाना  पड़ेगा  क्‍योंकि  इनमें  से  अधिकांश  उद्योग  रुग्ण  हैँ
 या  बन्द  पड़े  सरकार  की  उदार  आयात  नीति  के  कारंण  ये  उद्योग  रुग्ण  हुए  जब  तक  ईंस
 नीति  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जायेगा  इसम॑  उद्योगों  की  बन्द  हीने  या  रुग्ण  होने  सें  नहीं  बचाया  जा

 सकता  ।

 क्रो  टो०  बदौरं  :  मैं  अपने  राज्य  केरल  की  कुछ  समस्याएं  आपके

 समक्ष  प्रस्तुत  करना  चाहंता  हूं  ।

 भ्री  जें०  बेंगल  राब  :  आप  सम्पूर्ण  देश  के  बारे  में  नहीं  केवल  केरल  के  बारे  में  बातें  कर

 रहे  हैं  ।

 श्री  टी०  बन्लीर  :  मैं  माननीय  मन्त्री  और  इस  सभा  का  ध्यान  केवल  सामान्य  मामलों  की  ओर

 ही  आकर्षित  करता  हूं  ।

 मेरे  साथियों  ने  बहुत  सी  बातें  कही  हैं  मैं  उन  बातों  को  बोहराना  नहीं  चाहता  ।  इसलिए  मैं

 भक्‍नी  बातों  को  उन  समस्याओं  तक  ही  सीमित  रखूंगा  जो  कि  मेरे  राज्य  के  सामने  हैं  ।

 विगत  वर्ष  आप  केरल  गये  आपको  मेरे  छोटें  भर  सुन्दर  राज्य  की  समस्याजों  का  पेता
 मेरे  रोक्ये  में  भेरीजंगारी  की  समेस्या  बड़ी  विकंट  कैरल  आँधोगिक  रूप  से  पिछड़ा  राज्य  हैं  ।  मैं  इंस

 अवसर  पर  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  केरल  राज्य  के  लिए  अधिक  यजिमायें  या  परिंथीजेनेर्द

 बनाई  जाएं  और  केरल  के  औद्योगिक  क्षेत्र  में  अधिक  केसद्रीय  निवेश  किया  जाए  ।

 मुझे  कहते  हुए  दुख  है  कि  विगत  दो  वर्षों  से
 केरल  के  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  निवेश  कम  ही

 रहा  है  इसके  बारे  में  मेरे  पास  कुछ  आंकड़े  ये  राज्य  योजना  बोर्डो  के  अध्ययन  पर  आधारित

 1973-74  में  केंरल  के  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  निवेश  3.28  प्रतिशत  1980-8  |  में

 217



 अनुदानों  की  |  988-89  26  1988

 दटी०

 बह  घटकर  2.27  प्रतिशत  हो  1983-84  में  यह  फिर  घटकर  1.84  प्रतिशत  हुआ  ।  और

 1984-85  में  यह  1.76  प्रतिशत  इसलिए  आप  इन  आंकड़ों  से  यह  भली-भांति  पता  लगा  सकते

 हैं  कि  केरल  राज्य  के  भौद्योगिक  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  निवेश  घट  रहा  है  ।

 1984  में  सभी  राज्यों  के  औद्योगिक  क्षेत्र  में  कुल  केन्द्रीय  निवेश  38,848  करोड़  रुपये  का

 हुआ  ।  1984  में  यह  धनराशि  बढ़कर  47,323  करोड़  रुपये  हो  यह  वृद्धि  21.82  प्रतिशत

 मेरा  प्रश्न  है  कि  इस  वृद्धि  से  या  केन्द्रीय  निवेश  में  कुल  वृद्धि  का  केरल  को  कोई  लाभ  नहीं

 दूसरी  ओर  अन्य  बहुत  से  राज्य  लाभान्वित  हुए  मुझे  खुशी  है  कि  अन्य  राज्यों  को  लाभ
 मिला  है  ।  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  कि  अन्य  राज्यों  को  अधिक  मिला  है  ।  मेरा  प्रश्न  है  कि  केरल
 को  पर्याप्त  हिस्सा  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 इस  वर्ष  तक  केरल  में  कुल  निवेश  केवल  831  करोड़  रुपये  का  हुआ  है  ।  यह  उससे
 बहुत  कम  है  जो  कि  अन्य  राज्यों  में  हुआ  अन्य  राज्यों  को  अधिक  मिलने  पर  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं
 है  परन्तु  हमें  अधिक  मिलना  चाहिए  और  केरल  के  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  विशेषतः  केरल  की  समस्याओं  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  निवेश  अधिक  होना  चाहिए  ।

 आप  समस्याओं  को  अच्छी  तरह  जानते  केरल  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संखझया  तीस  लाख

 है  जो  कि  देश  में  सबसे  अधिक  केरल  में  कोई  रेल  उद्योग  नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव  था  कि

 वहां  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  उद्योग  की  स्थापना  करनी

 श्रो  जे०  बेंगलराव  :  कोच  फैक्ट्री  मेरा  विषय  नहीं  है  ।
 क्री  टी०  मैं  राज्य  औद्योगिकीकरण  के  बारे  में  कह  रहा  हूं  ।  दरअसल  केरल  में  कोई

 रक्षा  उद्योग  भी  नहीं  है  ;  मैं  राज्य  के औद्योगिक  पिछड़ेपन  के  बारे  में  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सरकारी  क्षेत्र  के  विरुद्ध  सरकार  ने  निश्चय  कर  लिया  इसलिए
 आप  थ्यर्थ  ही  चिल्ला  रहे  हैं  ।

 थी  टी०  बशोर  :  दूसरा  पहलू  इस  वर्ष  तीन  लाख  से  अधिक  केरल  के  निवासी  खाड़ी  देशों
 में  गये  वे  खाड़ी  देशों  में  अपने  कठिन  परिश्रम  से  इस  देश  के  लिए  बहुत  अधिक  विदेशी  मुद्रा  का
 अर्जन  करते  मेरा  अनुमान  है  कि  दूसरे  देशों  से  प्राप्त  होने  वाली  कुल  भारतीय  बचत  का  लगभग
 35  प्रतिशत  ये  श्रमिक  हमारे  देश  को  भेजते  हैं  ।

 अब  खाड़ी  के  देशों  में  भी  रोजगार  मिलना  बन्द  हो  गया  है  |  यह  बात  मैंने  अपने  बजट  भाषण
 के  दौरान  बताई  थी  ।  परन्तु  इसे  विस्तार  से  बताना  पड़ेगा  ।  अब  खाड़ी  देशों  में  रोजगार  मिलना  बन्द

 हो  रहा  बहुत  बड़ी  संख्या  में  केरज  के  जो  खाड़ी  देशों  में  श्रुमिकों  के  सबसे  बड़े  दल  वापस
 आने  शुरू  हो  गये  हैं  ।  यह  वापसी  शुरू  हो  गई  है  और  इसका  केरल  जैसे  छोटे  राज्य  की  अथं  व्यवस्था
 पर  गम्भीर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 केरल  में  बड़ी  बेरोजगारी  है  ।  बड़े  पैमाने  पर  खाड़ी  देशों  स ेवापसी  के  कारण  हमारी  बेरोजगारी
 की  समस्या  और  जटिल  हो  यह  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  है  जिसे  सरकार  को  हमारे  राज्य  का
 भौद्योगिकीक रण  के  प्रश्न  पर  विचार  करते  समय  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  आपने  हमारे  हृथकरथा  और  काजू  जैसे  परम्परागत  उद्योग  को
 देखा  केरल  में  परम्परागत  उद्योगों  का  हास  हो  रहा  लाखों  लोग  इन  परम्परागत  उद्योगों  से
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 अपनी  रोजी  कमा  रहे  हैं  ।  इसलिए  मेरा  अनु रोध  है  कि  इन  परम्परागत  उद्योगों  को  पुनर्जीवित  करने
 के  लिए  सरकार  को  आगे  आना  चाहिए  ।

 1986  में  केरल  की  सरकार  ने  एक  प्रस्ताव  रखा  जिसका  शीषंक  नारियल  उद्योग  के  पुनरुद्धार
 के  लिए  केरल  के  लिए  सुधार/आधुनिकीकरण  कोष  था  ।  हम  प्रधान  मन्त्रो  के  बड़े  अभारी  हैंकि
 1987  में  वहां  अपनी  यात्रा  के  दोरान  उन्होंने  उस  उद्योग  के  सुधार  के  लिए  अनेक  कायंक्रमों  की  घोषणा
 की  थी  ।  केरल  के  लिये  हृथकरघा  उद्योग  और  नारियल  उद्योग  बड़े  महत्वपूर्ण  हैं  ।  मैं  अब  इन  बातों  की

 विस्तृत  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।

 मैं  इन  उद्योगों  को  पड़ोसी  राज्यों  को  स्थान्तरित  करने  की  समस्या  के  बारे  में  कुछ  कहना
 चाहता  हूं  ।  नारियल  उद्योग  और  हथकरघा  उद्योग  को  पड़ीसी  राज्यों  को  स्थान्तरित  किया  जा  रहा  हैं
 क्योंकि  वहां  पर  न्यूनतम  मजदूरी  बहुत  कम  स्वतन्त्रता  के  घालीस  वर्षों  के  बाद  भी  हम  राष्ट्रीय
 न्यूनतम  मजदूरी  नीति  बनाने  में  सफल  नहीं  हुए  हैं  ।  परन्तु  कम  से  कम  क्षेत्रीय  न्यूनतम  मजदूरी  नीति
 बनाने  के  लिए  सरकार  को  आगे  आना  केरल  के  औद्योगिक  हित  की  रक्षा  के  लिए  इसकी
 जरूरत  है  जो  कि  वहां  नहीं  है  ।  इसलिए  ये  उद्योग  पड़ौसी  राज्यों  को  स्थान्तरित  हो  रहे

 मैं  उन  माननीय  मन्त्री  से  पुनः  अनुरोध  करता  जो  केरल  को  अच्छी  तरह  जानते  हैं  तथा  केरल
 की  समस्याओं  से  भली-भांति  परिचित  क्योंकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  वर्षों  में  केरल  की
 तरफ  अधिक  ध्यान  देने  के  लिए  वे  व्यक्तिगत  रूप  से  वहां  गये  मुझे  उम्मीद  है  कि  सरकार  केरल
 राज्य  की  तरफ  और  अधिक  ध्यान  देगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  का  समथंन  करता

 समापति  महोदय  :  श्री  जगदीश  अवस्थी  ।

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हमें  अनुपूरक  कार्य  सूची  में  बताया  गया  है  कि  बोफोसं  सौदे  की

 रिपोर्ट  आज  सभा  पटल  पर  रखी  यह  किस  समय  रखी  जायेगी  ?  कया  हमें  अनिश्चित  काल  तक

 इन्तजार  करना  पड़ेगा  ?

 समापषति  महोदय  :  आज  की  सभा  को  कार्यवाही  समाप्त  होने  से ठीक  पहले  ।  आज  के  लिए

 सभा  स्थगित  होने  से  पहले  इसे  रखा

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  संसदीय  काये  मन्‍्त्री  हमें  बतायें
 कि  यह  किस  समय  रखी

 जायेगी  ।  यह  अहुत  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  है  हम  कुछ  बातें  पूछना

 श्री  एस०  जपपाल  रेड्डो  :  आप  क्‍यों  चाहते  हैं  कि  सदस्य  बेचैनी  से  इस  रिपोर्ट  के  लिए

 इन्तजार  करते  रहें  ?  क्‍या  उद्देश्य  है  ?

 प्रो०  मधु  इंडबते  :  सभापति  उसके  अलावा  रिपोर्ट  को  पेश  करते  समय  प्रक्रिया  संबंधी

 कुछ  बातें  पूछनी  हैं  और  हममें  से  अधिकांश  सदस्य  सभा  में  उपस्थिति  रहना  चाहते  हैं  ।  इसलिए  संसवीय

 कार्य  मन्त्री  हमें  बतायें  कि  रिपोर्ट  किस  समय  रखी  जा  रही  है  ?

 संसवीय  कार्य  मसक्ालय  में  राज्य  भग्न्ी  शीला  :  आज  की  सभा  की  कार्यवाही
 समाप्त  होने  से  पूर्व  ।  आपको  मालूम  है  कि  आज  लागू  करने  के  लिए  हमारे  पास  गिलोटिन

 तत्पश्चात  हमारे  पास  प्रस्तुत  करने  के  लिए**

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  क्या  यह  गिलोटिन  का  भाग
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 शोनतो  शीला  दोक्षित  :  नहीं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबले  :  मैं  उसका  समर्थन  नहीं

 ध्वोमतो  ज्ञीला  द्रोज्ित  :  नहीं  यह  उसका  अंग  नहीं  अप  इसका  समर्थन  करना  चाहते

 वहु  अलग  मामला  है  परंतु  ग्ह्‌  उसका  अंग  नहीं  इसे  आज  की  सभा  की  कायंवाही  समाप्त  होने
 से  पूव॑ं  सभा  के  समक्ष  रखा  जायेगा  और  वह  लगभग  6  बजे  समाप्त  होगी  तथा  ठीक  6  बजे  म०  प७

 होगी  ।
 ॥

 की  शगदोश  भ्रवस्‍्थोी  :  सभापति  सदन  में  मंत्री  जी  द्वारा  जो  उद्योग
 मृंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगें  पेश  की  गई  मैं  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 हमारे  देश  में  खेती  के  धन्धे  के  अतिरिक्त  इस  बात  की  बड़ी  आवश्यकता  है  कि  भ्रामीण  अंचषों
 में  बच्चोग  धर्म  खोले  दाकि  गांवों  में  जो  बेकारी  फैली  हुई  उसका  कुछ  निराकरण  हो  सके  ।  हम
 देख  रहे  हैं  कि  छोटे-मोटे  जो  ग्रामीण  उद्योग  उनमें  जितनी  प्रगति  होनी  उतनी  नहीं  हो  पा  रहो
 है  ।  खास  तौर  से  हमारे  उत्तर  प्रदेश  जो  कि  हमारे  देश  का  सबसे  बहा  प्रदेश  जिसमें  57  जिसे

 57  जिलों  में  से  52  जिले  बहुत  ही  पिछड़े  हुए  हैं  और  ग्य्यरह  जिले  ऐसे  जिनको  आपने  उद्योग

 शून्य  जिले  धोषित  किया  जहां  अभी  भी  उद्योग  स्थापित  नहीं  हो  पा  रहे  उद्योग  शून्य  जिलों
 उद्योग  स्थापित  करने  का  आपका  कायंक्रम  उनको  सुविधाएं  प्रदान  की  लेकिन  उन  सारी  सुविधाओं
 का  पूरा-पूरा  लाभ  उनको  नहीं  मिल  पा  रहा  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  जो  उत्तर  प्रदेश  में  ।  1
 जिले  उद्योग  शून्य  घोषित  किए  उनमें  एक  कानपुर  देहात  उद्योग  शून्य  जिला  इस  उद्योग  शून्य
 जिले  में  जो  भी  आपने  सुविधाएं  दी  उनका  ठीक-टीक़  उनका  ठीक-ठीक  लाभ  छोटे  उद्योगपतियों
 को  नहीं  मिल  पा  रहा  मैंने  कहा  था  कि  उद्योग  शून्य  जिलों  जिनको  आपने  उद्योग  शून्य  घोषित

 किया  उनमें  संचार  की  व्यवस्था  या  बिजली  कौ  व्यवस्था  और  अन्य  प्ुविधाएं  भी  मिलनी
 ताकि  उद्योगपति  उद्योग  चला  सकें  ।  तब  उद्योग  चल  सकते  हैं  लेकित  अभी  राज्य  सरकारें  उनको

 धाएं  नहीं  दे  पा  रही  हैं  जिसका  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  जिस  द्रुत  गति  से  उद्योग  शून्य  जिलों  में
 उद्योग  लगने  वे  नहीं  लग  पा  रहे  आज  उत्तर  प्रदेश  में  ।  उद्योग  शून्य  जिले  हैं  और  देश  में
 95  उद्योग  शून्य  जिले  घोषित  किये  गये  उनका  सर्वे  कराया  जाए  और  देखा  जाए  क्रि  वहां  पर  क्यपन
 क्याय  कमियां  जिससे  उद्योग  पनप  नहीं  रहे  हैं  ।  इसकी  बहुत  बड़ी  आवश्यकता

 इसके  साय  ही  साथ  यह  निवेदन  करब्ा  चाहूंगा  कि  जो  गांत्र  में  बहुत  सारे  उद्योग  लगाए  जाते

 वहां  पर  स्थानीय  लोगों  को  काम  नहीं  दिया  जाता  वहां  के  नौजवानों  को  काम  न  देने  से  वे  लोग
 बेकार  रहते  पह  कहा  जाता  है  कि  ये  अकुशल  लोग  हैं  और  अकुशल  लोगों  उद्यग्पति  काम  नहीं
 देते  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  जो  उद्योग  शून्य  जिले  उनमें  जो  भकुशल  लोग  उनको  काम
 दिलाया  जाए  और  यह  कानून  बन  जाना  चाहिए  कि  स्थानीय  लोगों  को  एक  निश्चित  प्रतिशत  पर  काम

 मिलैगा  |  उसका  प्रतिशत  निश्चित  किया  जाना  चाहिए  |  साथ  ही  साथ  उद्योग  शून्य  जिलों  में  अश्विक  ले
 अधिक  उद्योग  प्रशिक्षण  संस्थान  )  खोली  ताकि  वहां  के  नौजवानों  को  प्रशिक्षित

 किया  जा  सके  और  उनको  काम  दिया  जा  सके  |  मैंने  गत  वर्ष  भी  कहा  था  कि  कानपुर  देहात  उद्योग  शून्य
 जिला  पहां  पर  काफी  लोग  बेकार  हैं  ओर  वे  बेकार  घूमा  करते  हैं  ओर  उनको  काम  नहीं  मिलता
 उन  नौजबानों  को  काम  मिलना  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  ग्रद्गास  में  कांग्रेस  रोशन  में  बेकारी

 हटाओ  का  नारा  दिया  उस  नारे  के  अन्तगंत  जो  उद्योग  शून्य  जिले  उनका  आप  सर्वे  कराइए  कि

 कितने  लोग  बेकार  हैं  और  कैसे  उनको  काम  दिया  जा  सकता  इस  वात  की  बहुत  अक्बश्यकता
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 मैं  यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  बड़े-बड़े  महानगरों  में  औद्योगिक  संस्थान  खुले  हैं  और  शहरों  में

 ही  उद्योगपति  और  उद्योग-धंधे  खोलता  चाहते  अगर  आप  महानगरों  की  आबादी  को  कम  करना

 चाहते  तो  मेरा  निवेदत  यह  है  कि  नये  लाइसेंस  जो  आप  व्रह  बड़े  शहरों  में  न  देकर  ग्रामीण
 अंचलों  के  लिए  दें  ताकि  वहां  के  लोगों  को  काम  मिल  सके  और  गांवों  से  शहरों  में  आना  लोगों  का  रुक
 सके  ।

 जो  उद्योग  शून्य  जिले  वहां  पर  सावंजनिक  क्षेत्र  में  वहत  उद्योग  लगाए  जाएं  ताकि  लोगों  को
 काम  पशिस  सके  |  यह  भी  लिवेदस  करना  चाहूंगा  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  जो  खादी  तथा  ग्रामीण  उद्योय
 स्थापित  उनके  माध्यम  से  हर  विकास  खंड  के  स्तर  पर  छोटे-छोटे  ग्रामीण  धंधे  खोले  जाएं  ताकि

 वहां  के  लोगों  को  काम  मिल  ये  अपने  कार्यक्रम  को  जिला  स्तर  से  ब्लाक  स्तर  पर  ले  जाएं  ताकि

 वहां  के  लोगों  को  काम  मिल  सके  ।

 एफ  मभिवेदन  यह  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  सावंजनिक  क्षेत्र  में  जो  उद्योग  धंधे  लगे  वे  घाटे  पर
 चल  रहे  प्रबध  की  अकुशलता  के  कारण  वे  धाटे  पर  चल  रहे  हैं  और  उनको  कोई  लाभ  नहीं  हो
 रहा  वही  उद्योग  धंधे  जो  निजी  क्षेत्र  में  चलते  उसमें  लाभ  होता  है  जबकि  सावंजनिक  क्षेत्र  में

 नुकसान  होता  कानपुर  महानगर  में  एन०टी०सी०  की  कई  मिलें  चल  रही  हैं  और  सब  घाटे  में  चल

 रही  निजी  क्षेत्र  में  जो  कारखाने  चससे  बे  लाभ  में  चलते  हैं  जबकि  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  लाभ  नहीं
 होता  सार्वजनिक  ल्लेत्र  मे ंलाभ  क्यों  नहीं  हो  रहा  इसकी  आप  जांच  इसकी  बहुत
 अपश्यकता

 ग्रामौण  अंचलों  में  जो  नये  उद्योग  खोलने  के लिए  जमीन  अजित  की  जाती  उसमें  किसानों
 को  मुआवजा  कम  मिलता  है  और  समय  से  नहीं  मिलता  है  ।  कृषि  उपजाऊ  भूमि  जो  अधिग्रहण  की
 जाती  इससे  किसानों  में  असंतोष  फैलता  मेरा  कहना  यह  है  कि  कृषि  योग्य  भूमि  न  ली
 और  जमीन  लो  जाए  तो  उसका  उचित  मुआवजा  दिया  देखा  जाता  है  कि  उद्योगों  के  नाम  पर

 कृषि  योग्य  भूमि  ले  ली  जाती  है  और  उसका  किसानों  को  समय  पर  उचित  मुआवजा  नहीं  मिलता

 हम  चाहेंगे  कि  केन्द्र  सरकार  इस  बात  को  देखे  कि  जहां  कहीं  भी  उद्योगों  के  नाम  पर  भूमि  ली  जाए  वह्‌
 ऊसर  भूमि  ली  क्षि  योग्य  भूमि  न  ली  जाए  और  उसका  समय  पर  और  उचित  मुआवजा

 किसान  को  दिया

 एक  बार  मैं  फिर  जो  मांगें  आपने  पेश  की  उसका  स्वागत  करता

 [  क्रभुचाद  ]
 क्रो  तम्पन  थामस  :  माननीय  मंत्री  महोदय  उद्योगों  के  प्रदर्शन  से  थोड़ा

 खुश  हो  सकते  हैं  क्योंकि  उत्पादन  में  बृद्धि  हुई  है  तथा  औद्योगिक  वृद्धि  को  दर  7.2  प्रतिशत  रही
 लेकिन  मैं  यह  कद्दना  चाहता  हूं  कि  यह्‌  एक  छोटी  अवधि  की  वृद्धि  औद्योगिक  क्षेत्र  की  सम्पूर्ण
 स्थिति  ऐसी  नहीं  है  कि  जिसके  प्रति  हम  आश्वस्त  हो  सकते  नि:सन्देह  औद्योगिक  सम्बन्ध  अच्छे

 हड़ताल  के  कारण  नष्ट  हुए  कार्य-दिवसों  की  क्षत्नि  में  भी कमी  थी  तथा  भोद्योगिक  क्षेत्र  में  आमतौर  से
 कामगारों  ने  सहयोग  दिया

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  मुख्य  तबदीली  वर्तमान  सरकार  ने  औद्योगिक  नीति  में  की  है
 उससे  लम्बे  अन्तराल  में  देश  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेचा  |  जो  कुछ  अब  हो  रहा  है  उसके  लिए  हमें  आने  वाले

 बदोँ  में  कष्ट  झेलने

 .  पंडित  जी  तथा  देश  के  अन्य  नेता  देश  को  शक्षाववादी  दुश्दिकोभ  की  भोर  ले  गए  भोर  अब  इस
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 नीति  को  औद्योगिक  क्षेत्र  में  पूंजीवादी  निजीकरण  में  तबदील  कर  दिया  गया  अभी  भी  यदि
 आप  तथ्यों  को  दें  खें  तो  औद्योगिक  स्वरूप  की  जो  तरवीर  आपके  सामने  आती  है  उसमें  सावंजनिक  क्षेत्र
 का  काफी  योगदान  मैं  सत्ताधारी  पक्ष  में  अपने  मित्रों  से  इस  बारे  में  काफी  आलोचनां  सुनता  रहता

 गे  हमेशा  ही  सावंजनिक  क्षेत्र  क ेकामगारों  तथा  साबंजनिक  क्षेत्र  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  की  भत्सेना
 करते  रहते  हैं  |  यहां  तक  कि  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  भी  मद्रास  में  यह  धोषणा  की  है  कि  हमारे  यहां
 समाजवाद  नहीं  चल  सकता  क्योंकि  सावंजनिक  क्षेत्र  काफी  मात्रा  में  खर्च  कर  रहा  है  तथा  इसको

 बूत  किया  जाना  )
 श्री  संम्प्न  थामस  :  यह  प्रेस  में  भी  छपा

 फिर  उन्होंने  इस  कथन  को  बम्बई  में  ठीक  किया  क्‍योंकि  यह  संवंधानिक  स्थिति  के  प्रतिकूल
 (  व्यवधान  )

 अब  इसके  विपरीत  बात  हो  रही  इस  बारे  में  उन्हें  सिफं  आज  ही  नहीं  कहा
 लगभग  दो  महीने  पहले  जब  वह  मद्रास  पधारे  तब  उन्होंने  कहा  कि  :  में  समाजवाद  नहीं

 चल  सकताਂ  बिल्कुल  यही  शब्द  उन्होंने  उपयोग  किए  थे  ।  यह  सभी  अखबारों  में  छपा  था  ।  अब  वह  कहते
 हैं  कि  हटाझ्रोਂ  ।  बम्बई  में  उन्होंने  कुछ  और  ही  कहा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के विकास  को  ताक  पर  रखकर  निजीकरण  तथा  विदेशों  से  प्रौद्योगिकी  आयात  करने
 की  इस  तबदीली  से  हमारा  देश  एक  सो  वर्षों  के लिए  विदेशों  के अधीन  हो  जाएगा  ।  इस  वरतंमान  स्थिति
 से  निकलने  में  हमें  कम  से  कम  एक  सौ  वर्ष  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  क्योंकि  आज  जो  कुछ  हो
 रहा  है  उस  पर  सरकार  ध्यान  नहीं  दे  रही  आंकड़ों  में  भी  वास्तव  में  ऐसा  ही  सार्वजनिक  क्षेत्र  ने

 2,000  करोड़  रपये  का  लाभ  अर्जित  किया  है  तथा  कुल  उत्पादन  69,000  करोड़  रुपये  के  ब्राबर  जा

 पहुंचा  केवल  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  उद्योग  में  तेईस  लाख  लोगों  को  नियुक्त  किया  गया  ।  सावंजनिक
 क्षेत्र  ही  मुख्य  रूप  से  रोजगार  उपलब्ध  कराता  है  जबकि  निजी  क्षेत्र  मे  तो  रोजगार  में  गिरावट  भाई
 विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  भारत  आने  तथा  इस  देश  को  अपने  लिए  एक  प्रकार  से  चरागाह  बना
 कर  शोषण  करने  के  लिए  सरकार  इन  कम्पनियों  को  पूरी  छूट  दे  रही  )

 क्रो  पी०  धार०  कुमारमंगलम  :  शोभा  बढ़ाने  क ेलिए  या  शोषण  करने  के

 भो  तस्पन  थासस  :  शोषण  का  यहां  खुला  बाजार  लोग  संसाधन  इटली
 वालों  समेत  हरेक  को  आमंत्रित  किया  जाता  है  कि  उवंरक  का  कारखाना  आरम्भ  करने  के  लिए  यहाँ

 जो  कुछ  भी  वे  चाहें  वे  कर  सकते  हैं  वे  देश  के  संसाधनों  का  शोषण  कर  सकते  हैं  तथा  इन्हें  अन्य
 देशों  में  ले  जा  सकते  पहले  अंग्रेजों  तथा  अन्य  विदेशी  ताकतें  अपने  यहां  आने  पर  ऐसा  करती  वे
 इस  देश  पर  राज्य  करते  हुए  ऐसा  करते  थे  । लेकिन  अब  सरकार  ऐसे  विदेशों  से  आ  रहे  ऐसे
 लोगों  का  सम्मान  करती  है  |  हर  जगह  ऐसा  हो  रहा  है  ।  कोई  भी  व्यक्ति  यहा  आ  सकता  कुछ  भी

 शुरू  कर  सकता  है  तथा  इस  देश  के  गरीब  लोगों  की  कीमत  पर  चीजों  को  बाहर  ले  जा  सकता  यदि
 माननीय  मंत्री  महोदय  स्थिति  से  संतुष्ट  हैं  तथा  यह  कहते  हैं  कि  उन्होने  औद्योगिक  उत्पादन  में  7.2
 की  दर  से  वृद्धि  प्राप्त  कर  ली  है  तो  मैं  आपको  यह  कहूंगा  कि  सारे  संसाधन  किन्‍्हीं  अन्य  देशों  में  चले

 जाएंगे  और  तब  आप  पीछे  मुड़कर  देखेंगे  तथा  इसके  लिए  खेद  प्रकट  करेंगे  ।

 मुझे  अपने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  पर  गयव॑  लेकिन  देश  में  औद्योगिक  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेउपयोग  के  लिए  क्या  कोई  समुचित  योजना  है  ?  यद्यपि  यह  क्षेत्र  उपेश्चित  है  फिर
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 भी  आर्थिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  इस  देश  के  कुल  निर्यात  का  2)  प्रतिशत  भाग  लघु  उद्योगों  के  क्षेत्र  से  है
 तथा  पिछले  साल  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  रोजगार  में  ।  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  भारत  में  लाभ  में  से
 18  प्रतिशत  लघु  उद्योग  क्षेत्र  अजित  करता  है  जबकि  औद्योगिक  उत्पादन  की  औसत  वृद्धि  दर  केवल  72.
 प्रतिशत  की  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  जरूरतों  का  ध्यान  रखने  तथा  इसके  द्वारा  उत्पादित  सामान  के
 बचाव  के  लिए  सरकार  क्‍या  कर  रही  है  ?  लगभग  5000  प्रकार  के  सामान  का  उत्पादन  करके  निर्यात
 करते  हुए  यह  क्षेत्र  देश  के लिए  आमदनी  अजित  कर  रहा  इस  देश  में  र्घु  उद्योग  क्षेत्र  के  हितों  की
 रक्षा  में  आपने  कौन  से  रक्षात्मक  उपाय  किए  हैं  तथा  उन्हें  सुविधाएं  विस  प्रकार  से  दी  हैं  ?

 मेरे  मित्र  श्री  बशीर  जी  हमारे  देश  में  परम्परागत  उद्योगों  की  अवस्था  के  बारे  में  बता  रहे  थे  ।
 क्या  आप  यह  जानते  हैं  कि  सिफफ  मेरे  राज्य  में  ही  4  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  हथकरघे  का  सामान  निर्यात
 के  लिए  पड़ा  हुआ  है  ?  बाजार  में  इतनी  सारी  चीजें  उपलब्ध  हैं  लेकिन  नारियल  के  निर्माताओं
 के  गोदामों  में  ही  पड़े  इसका  निर्यात  करके  इस  परम्परागत  उद्योग  की  सुरक्षा  का  कोई  प्रयास  नहीं
 किया  गया  इसी  प्रकार  आप  जो  आयात  करेंगे  उससे  केरल  का  उद्योग  बुरी  तरह  प्रभावित
 आप  कहेंगे  कि  यह  आपके  काय॑  क्षेत्र  में  नहीं  यह  किसी  अन्य  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  मैं  कहता  हूं
 कि  तारियल  आप के  अन्तगंत  ही  है  और  यदि  नारियल  उद्योग  की  कीमत  पर  आयात  नीति  बनाई  जाती

 है  तथा  आपके  उद्योगों  की कीमत  पर  हथकरघा  उद्योग  को  नुकसान  हो  रहा  है  तो  आपको  इस  औद्योगिक
 क्षेत्र  तथा  इसमें  लगे  लोगों  का बचाव  करना  होगा  ।  मेरे  मित्र  श्री  बशीर  जी  यह  बात  बिल्कुल  सही  कहते
 हैं  कि लाखों  लोगों  को  उनकी  आजीविका  देने  वाले  परम्परागत  उद्योग  को  धवका  लगा

 भरी  भ्रलो  देवरा  :  यही  सब  कांग्रेसजन  ने  भी  कहा

 श्री  तम्पन  थामस  :  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  रोजगार  के  अधिकार  के  लिए  मैंने  एक
 संविधान  विधेयक  प्रस्तुत  किया  कल  प्रधानमंत्री  महोदय  ने  हटाओ '  के  बारे  में

 कुछ  कहा  यदि  आप  ईमानदार  हैं  तथा  सभी  लोग  इसका  समर्थन  करते  हैं  तथा  यदि  यह  सरकार  का
 कतंव्य  है  कि  वह  देखे  कि  लोगों  को  रोजगार  तथा  आजीविका  मिले  तो  क्या  आप  इसे  सरकारी  विध्रेपक
 के  रूप  में  प्रस्तुत  करेंगे  ?  मैं  जानता  हूं  कि  आप  ऐसा  नहीं  इसलिए  मैं  यह  कहता  हूं  कि  आप

 बुनावों  के  उद्देश्य  से  एक  बात  कहते  हैं  तथा  करते  कुछ  और  ही  आप  उचद्चोगों  के  हित  में  कुछ  कहते
 हैं  लेकिन  चीजों  का  आयात  करते  हैं  तथा  इटलीवासियों  अथवा  अमरीकियों  अथवा  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों
 अथवा  कोलाਂ  या  फिर  जापानी  आदि  जो  भी  हो  उसका  आप  पक्ष  लेते

 क्री  जे०  बेंगत  राव  :  यह  आधारहीन  आरोप  पेप्सीकोला  को  अभी  तक  अनुमति  नहीं  दी

 गई  है  आपने  यह  अक्षम्य  टिप्पणी  की

 श्रो  तम्पपत  थामस  :  आपके  पःस  औद्योगिक  विकास  तथा  विनियमन  अधिनियम  है  ।  काममारों

 तथा  देश  के  प्रति  आपकी  निष्ठा  अपने  मंत्रालय  का  उपयोग  करते  हुए  क्‍या  उन  लोगों  से

 औद्योगिक  इकाइयों  करा  अधिग्रहण  करने  के  लिए  इस  अधिनियम  का  उपयोग  करेंगे  जो  लोग  कामग्रारों
 को  मुआवजा  न  देते  हुए  प्रबन्ध  पर  नियन्त्रण  किए  हुए  हैं  तथा  उद्योग  को  अपने  म्ुप्रबन्ध  से  छिन्त-भिन्‍न

 कर  रहे  मुझे  याद  आता  है  कि  केरल  में  एक  मव्‌र  लोहा  तथा  इस्पात  की  एक  इकाई  उस

 समय  के  मुख्यमंत्री  और  अब  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  के  मुख्य  सचिव  श्री  ए  ०के०  एटोनी  ने

 |  इसका  अधिप्रहण  किया  वह  एक  कानून  लाए  थे  ।  लेकिन  वरतंमान  में  पंजाब  के  स्वयं  श्री

 सिद्धार्थ  शंकर  राय  उच्च  न्यायालय  में  गए  तथा  सरकार  के  खिलाफ  पैरवी  की  और  बिरला  के  पक्ष  में
 ह  निर्णय  करवाया  ।  यह  कारलाना  अभी  भी  बन्द  पड़ा  मुझे  बताया  गया  है  कि  कारखाने  के  बन्द  रहने

 के  कारण  चौदह  लोग  या  तो  भर  गए  हैं  या  फिर  उन्होंने  आत्म  हृत्या  कर  ली  इसी  तरह  डालमभिया
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 तस्पन  थासस  |

 ने  भी  बहुत  सी  ऐसी'-*  )

 शो०  ए०  चाल्स  :  आप  एक  वकील  हैं  तथा  क्‍योंकि  आप  पैसा  चाहते  है  इसलिए
 आपने  भी  अपनी  पार्टी  के  हितों  के  खिलाफ  अनेकों  केस॑  लड़े  हैं  ।

 भ्रो  तम्पन  थासस  :  मैं  मंत्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  उद्योग
 तथा  विनिय्मन  )  अधिनियम  के  रूप  में  उनके  पास  एक  शस्त्र  कया  वह  इस  शस्त्र  का  उपयोग  उन

 पूंजीपतियों  के  कुप्रबन्ध  के  विरुद्ध  करेंगे  जो  उद्योग  का  अपने  व्यक्तिगत  उद्देश्य  क ेलिए  उपयोग  कर

 रहे  हैं  तथा  कामगारों  की  कीमत  पर  इंरहँ  छिन्म-भिन्‍न  केर  रहे  हैं  ?

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  मंत्री  महोदय  को  उद्योगों  के  प्रबन्ध  के  रूप  को  भी  देखता

 चाहिए  ।  उन्हें  यह  देखना  चाहिए  कि  उनके  पास  जो  पंसा  है  उसको  वह  किस  प्रकार  अत्यधिक  खर्च
 फरते  हैं  ।  मैंने  वे  स्थान  देखे  हैं  जहां  प९  प्रबंधक  लोग  रहते  2000  रुपये  वेतन  लेने  वाला
 निदेशक  प्रतिदिन  के  25.0  रुपये  वाले  एक  कमरे  में  ठहरता  वह  केवल  पांच  सितारा  होटल  में

 ठहरते  और  उनकी  परिलब्धियां  कितनी  होंगी  और  किंसकी  कीमत  पर  ?  क्या  मंत्री  महोदय  उच्च
 प्रबन्धक  मण्डल  ओर  मध्यम  स्तर  के  प्रबन्ध  कर्मियों  द्वारा  किये  जा  रहें  बेतुके  व्यय  को  निमन्त्रित  करेंगे
 जो  वे  कम्पनी  की  कीमत  पर  खर्च  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  मुरली  देवरा  :  सरकार  मे  उसकी  सीमा  निर्धारित  कर  दी

 क्रो  तम्पस  यामत  :  कोई  सीमा  निर्धारित  महीं  की  यह  सब॑  मनोरंजन  भक्ते  के  रूप  में  दिया
 जाता  यह  किसी  अन्य  शीषे  के  अन्तर्गत  दिया  जाता  है  ।

 मेरे  पास  एक  पत्र  है  जिसमें  यह  दिखाया  गया  है  कि  ऑआँद्योंगिक  वित्त  निगम  द्वारा  जा
 उच्चोगों  को  वित्त  प्रदान  करता  है  कितना  धत  कमे  किया  जा  रहा  इससे  पता  चलता  हैं  कि  कितंले

 करोड़  रुपयों  का  वे  अपव्यय  कर  रहे

 भरी  बेंगेल  राव  :  यदि  इस  प्रकार  के  उदाहरण  हैं  तो  हम  निश्चित  रूफ  से  कार्यवाही  करेंगे  ।
 यहां  तक  कि  हम  मंत्री  भी  पांच  सितारा  होटलों  में  ठहरने  के  पात्र  नहीं

 भरी  तस्पन  थासस  :  बिल्कुल  मन्त्री  और  संसद  सदस्य  पांच  सितारा  होंटलीं  में  नहीं  ठहर
 सकते  हैं  परन्तु  तथाकथित  मध्यम  स्तर  के  प्रबन्धक-कर्मी  कम्पनी  के  बाते  से  कुछ  शी  खर्च  कर
 सकते  हैं  ।

 मैं  चीन  में  कीन  जानता  है'*'*  )

 जौ  जै०  बेंगल  राव  :  भी  उरहें  हम  कम्पेती  कीनूने  अधिनियम  के  अन्तर्गत  नियन्त्रित  कर
 सकते  हैँ  ॥  ही

 भी  ए०  चाल्स  :  उन्हें  चीन  जाकर  रहना  चाहिए  ।

 शी  तम्पन  बामस  :  यद्‌  प्रकन्ध  कर्ियों  द्वारा  किया  गया  एक  अपच्यथ  श्सेकी
 विनियमित  करना  पड़ेगा  और  इस  पर  मंभीर  रूप  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  |  इसकी  जक  करके  के
 लिए  उद्योग  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  एक  सतकंता  विभाग  होना  चाहिए  कि  ये  लोग  कारखाने  की  कीमरो
 पर  कैसे  ख्रत्रं  कर  रहे  जिस  प्रकार  से  वे  पैसा  हड़प  रहे  हैं  उसके  बारे  में  में  काफी  चिन्तिश  गज
 इस  प्रकार  की  बहुत  सी  कद्दानियां  सुनने  को  मिली  है  लेकित  मैं  इन  सबके  विस्तएर  में  नहीं  जाना
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 बाहता  हूं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कामगारों  के  साथ  अक्छे  भ्रोद्योगिक  सम्बन्ध  बताये  रखते  केदल

 एक  कहानी  मैं  इद्धत  करूंगा  जिसका  अनुभव  मुझे  लस्ग  तीन  दिन  पहले  हुआ  है  इंदराजन

 कुमारमंग नम  चिल्ली  में  हक  भ्ोधोगिक  हकाई  के  अध्यक्ष  जब  वह  तमिलनाडु  गये  तो:मैं  केवल  तीन
 दिल  पहले  ही  उस  ओद्योगिक  इकाई  में  गया  था  ।  जब  मैं  वहां  गया  तो  मुझे  यह  देखकर  आश्चर्य  हुआ  कि
 वे  लोग  कितता  पैसा  खचं  कर  रहे  हैं  ओर  उनके  कौद्योगिक  सम्बन्ध  क्या  हैं  |  क्योंकि  उन्होंने  मुझे
 जित  फिय्रा  था  क्षौर  मध्या्तर  के  दौरान  मेरा-सतकक्षर  किया  अतः  वे  चाहते  भरे  कि  मैं  उस  संघ  की  ज्ान्यता
 को  वापस  ले  )

 श्री  बेंगल  राव  :  श्री  थामस  आप  यह  कह  रहे  हैं  कि आपने  उस  समारोह  में  भाग
 आपने  उस  समारोह  में  क्यों  भाग  लिया  ?

 क्षी  तम्पम  थामस  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  इस  प्रकार  से  समस्त  औद्योगिक  सम्बन्ध  गन्‍्दे
 भौद्योगिक  सम्बन्ध  जो  इस  प्रबन्ध  मंडल  के  कामग्रासें  के  साथ  हैं--बरकरार  रखे  जाते  हैं  ।  वे  त
 राग  कलाप  रहे  औद्योमिक  शान्ति  खत्म  की  जा  रही  सरकार  को  उन्हें  समुचित  प्रशिक्षण  देना

 चाहिए  ओर  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  प्रबन्ध  में  कामगारों  की  भी  भागेदारी  उन्हें  वह
 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  कामगारों  को  पूरी  मान्यता  और  इज्जत  उसे  प्रतिष्ठान  को  चलावे
 में  शामिल  करना  चाहिए  और  विश्वास  में  लेना  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  हमारा  अच्छा
 भविष्य  होगा  अन्यथा  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  हम  अवनति  के  रास्ते  पर  हैं  और  पीछे  जा  रहे

 च्हिस्दी  ]

 डा०  गौरी  शंकर  राजहुंस  :  सभापति  मैं  अपने  दोस्त  श्री  थामस  की  बातें

 बड़े  ध्यानपूर्वक  सुन  रहा  था  ।  मैं  उन्हें  याद  दिलाना  चाहता  हुं  कि  जब  सबसे  पहले  1956  में  हमारे
 देश  में  इण्डस्ट्रियल  पीलिसी  रिजौल्यूशन  पास  हुआ  तो  हमें  वी  आशाएं  बंधी  थीं  कि  अब  इस  देश  का

 बड़े  पैमाने  पर  औद्योगीकरण  होगा  ।  जो  देश  हमारे  साध  आजाद  जो  हमारे  बाद  आजाद  हुए  और
 जो  हमसे  कई  मायनों  में  पिछड़े  हुए  आज  वे  देश  इण्डरिट्रयलाईजेशन  में  हमसे  काफी  आगे  निकल  गये

 हैं  ।  उन  देशों  में  कई  ऐसे  हैं  जो  हमसे  क्षेत्रफल  की  दृष्टि  से  बहुत  छोटे  जिनके  पास  मैनपावर  नहीं
 रॉ  मैटीरियल  नहीं  लेकिन  आज  वे  दण्डस्ट्रीज  के  क्षेत्र  में  कहां  से  कहां  पहुंच  गये  |  जापान  ने  हमसे
 रॉ-मैटीरियल  लिया  और  अपने  यहां  टेक्नोलोजी  डैवलप  की  और  इसनी  सस्ती  दरों  पर  परफैक्ट  क्वालिष्टी
 का  माल  तैयार  किया  कि  आज  वह  सारी  दुनिया  पर  छा  जापान  हमारा  पड़ोसी  देश  हमसे
 ज्यादा  दूर  नहीं  है  और  उसे  बैस्टनं  कंट्रीज  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  उसके  पास  पहले  से  भी  साधन

 मौजूद  नहीं  थे  बल्कि  वह  संकेण्ड  वल्ड  बार  में  बुरी  तरह  पिट  गया  मैं  अभी  के  मैनेजिंग
 डायरैक्टर  की  एक  किताब  पढ़  रहा  जिसका  नाम  है  इन  जो  बड़ी  फेमस  पुस्तक
 सम्भव  है  आप  में  से  बहुतों  ने  फ्ड़ो  उसमें  बता्मा  गया  है  कि  किस  तरह  सेंकेण्ड  वरुढ  कर  सें

 बुरी  तरह  पिश्ते  के  जब  जापान  के  80  प्रतिशत  लोगों  के  सामने  रोजी-रोटी  की  समस्या  पैदा

 हो  गयी  थी  रोटी  के  लाले  पड़  गए  अच्छे  घरों  की  ओरतें  खेतों  में  हल  चलाती  बतंन  मांजती

 कई-कई  दिन  लोग  भूले  रह  जाते  थे  परन्तु  उत्होंने  उस  देश  को  बनाया  और  बनाया  ही  बल्कि

 आज  जिस  अभैरिका  को  हम  दुनिया  का  सबसे  ताकतवर  देश  मानते  जापान  मे  छसे  भी  उठाकर

 फेंक  फाइसेस्शियल  फील्ड  में  भी  और  इष्डस्ट्रिबल  फील्ड  में  आज  जापान  अमेडिका  से  कई

 शुना  आगे  बढ़  गया  आज  अभेरिका  और  जापान  के  भरीच  में  जो  टेंशन  उसे  सब  जानते  हैं  ।

 यही  कारण  है  कि  आज  शॉलर  को  उतनी  कीमत  नहीं  जितनी  येन  की  वह  जो
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 भोरी  शंकर  राजहूंस  |

 मैटीरियल  बिहार  से  ले  जाता  बंगाल  से  ले  जाता  उड़ीसा  से  ले  जाता  मध्य  प्रदेश  से  ले  जाता

 हम  तो  किसी  भी  दृष्टि  से  उसके  नजदीक  नहीं  पहुंच  आज  वह  कितना  तरक्की  कर  यदि
 आप  जापान  की  बात  थोड़ी  देर  के  लिए  भूल  भी  जायें  तो  कोरिया  जैसे  देश  ने  भी  दुनिया  में  मिरेकल
 कर  इंडर्ट्रियलाइजेशन  में  वह  भी  कहां  से  कहां  पहुंच  ताइवान  ने  भी  औद्योगिक  क्षेत्र  में

 तहलका  मचा  फिर  हम  वैसा  क्‍यों  नहीं  कर  मैं  यहां  किसी  दूसरी  पार्टी  को  दोष  नहीं
 देना  मैं  स्वयं  इसके  लिए  दोषी  सबसे  बड़ा  दोष  मैं  स्वयं  अपने  ऊपर  लेता  क्‍या  हमने

 कभी  अपने  कलेजे  पर  हाथ  रखकर  यह  सोचने  की  कोशिश  की  है  कि  ऐसा  क्‍यों  सब  कुछ  होते

 हुए  भी  हम  दृण्डरट्रीज  के  क्षेत्र  में  इतना  क्‍यों  पिछड़  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  जब  इस  देश
 के  इण्डरिट्रयलाईजेशन  की  कल्पना  की  जब  स्ट्रांग  इन्फ्रास्ट्रक्चर  की  कल्पना  की  तब  उन्होंने
 कभी  यह  नहीं  सोचा  होगा  कि  हमारे  मैनेजर्स  बेईमान  प्राइवेट  सक्टर  तो  इस  देश  को  उस  ही
 रहा  इसमें  कोई  सन्देह  लेकिन  हमारे  पब्लिक  सैक्टर  में  भी  कई  बड़े-बड़े  ऐसे  आफिसर  बेठ  हैं
 जिन्होंने  हमारी  नाक  कटा  वह  बुरी  तरह  हमें  चूस  रहा  सारे  देश  को  चूस  रहा  और  हम
 हैल्पलैस  स्पेक्टेटर  की  तरह  से  देख  रहे  हैं  ।  हम  मुट्ठी भर  लोगों  के  हाथ  की  कठपुतली  बने  हुए  हम
 उनका  कुछ  नहीं  बिगाड़  सकते  हैं  ।

 4.00  म०ण्प०

 सीमेंट  कार्पोरेशन  के  एम०डी०  के  यहां  रेड  60  लाख  कपया  क्‍या  ज  स्टिफिकेशन
 इतने  पैसे  उनके  यहां  होने  की  अगर  आप  3/4  पब्लिक  सैक्‍टर  यूनिट  के  आफीससं  के  यहां  रेड

 कराएं  तो  मैं  दावे  क ेसाथ  कह  सकता  हूं  कि  क्या-क्या  वहां  यह  देखकर  आप  भी  हैरान  रह
 जाएंगे  ।  उनके  सामने  क्या  राजा-महाराजा  रहते  उनसे  भी  ज्यादा  उनका  स्टैंड  और  ऐशोआराम

 मैंने  तो बजट  पर  बोलते  हुए  भी  कहा  था  और  अब  फिर  कह  रहा  हूं  कि  पब्लिक  सैक्टर  के  यूनिट्स
 के  जनरल  मैनेजर  और  मैनेजसं  को  टेलीफोन  में  एस०टी०डी०  की  छूट  सैलरी  उसकी  5  हजार
 और  एस०्टी०डी०  का  बिल  50  40  30  हजार  और  20  हजार  रुपए  यह
 हालत  है  ।  सारा  मोहल्ला  उसके  यहां  आकर  एस०टी०्डी०  काल  करता  यह  पैसा  उनके  ऊपर
 आप  कब  तक  खर्च  करते  रहेंगे  और  कब  तक  इसे  देश  की  जनता  बर्दाश्त  करेगी  और  हमें  बेवकूफ  बनाया
 जाता  पब्लिक  रिप्रजेंटिटिव  को  कहा  जाता  है  ग्ह्‌  पब्लिक  सेक्टर  को  यूनिट  हैं  इनके  खिलाफ  मत

 लेकिन  पब्लिक  सैक्टर  को  फाइनेंस  कौन  करता  वह  ॒  पैसा  हमारे  टैब्स  से  जाता  हम
 बच्चों  को  रोटी  नहीं  देते  टैक्स  देते  जिस  तरह  से  पब्लिक  सैक्टर  में  घाटा  हो  +हा  गया  समय

 नहीं  आया  है  कि  हम  इस  बात  को  सोचें  कि  यह  क्या  और  क्‍यों  हो  रहा  है  ?

 एक  टाइम  ऐसा  था  जब  वेस्ट  बंगाल  में  बड़ी  इण्डस्ट्रीज  बढ़ी  हुई  उनको  नंशनलाइज  किया

 गया  जिसके  कारण  एक  के  वाद  एक  इण्डस्ट्री  सिक  होती  गई  या  सिक  हो  गई  तब  नैशनलाइज  किया
 गया  ।  ठीक  प्राइवेट  सैक्टर  दोषी  वह  बड़ी  होशियारी  से  हिन्दुस्तान  की  चालीस  साल  की  आजादी
 के  बाद  तक  हमको  बेवक्‌फ  बनाता  रहा  ओर  आराम  से  मक्खन  उसमें  से  निकाल  लिया  और  उसे
 सिक  कर  दिया  और  वह  सिक  इन्डस्ट्रीज  सरकार  के  मत्थे  मढ़  दी  सरकार  कया  पब्लिक

 सरकार  है  ।  चूंकि  उन्हें  हमें  चलाना  चूंकि  वह्‌  पब्लिक  सेक्टर  में  इसलिए  हम  उसके  मजदूरों  को

 हुठा  नहीं  सकते  हैं  ।  इसलिए  आप  घाटा  बर्दाश्त  करते  इस  प्रकार  से  हम  एक  विशीयस  सकल  में
 आ  यये  हैं  ।  हम  में  इतनी  हिम्मत  होनी  चाहिए  कि  हम  उस  विशीयस  सकल  से  निकल  सके  ।  हमें  आज

 या  कल  एक  बोल्ड  डिसीज  न  लेना  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  क्‍या  डिसीजन  लेना  लेकिन
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 मैं  कहता  हूं  कि एक  बोल्ह  डिसीजन  लेना  यदि  किसी  ने  हजारों  मजदूरों  को  सड़क  पर  खड़ा  कर
 दिया  किसी  यूनिट  को  सिक  कर  दिया  तो  हम  में  हिम्मत  होनी  चाहिए  कि  सड़क  पर  खड़ा  कर
 के  उसे  पत्थर  यह  कोई  बात  है  कि  डालमियां  नगर  इन्डस्ट्री  जहां  कि  40  हजार  मजदूर  काम
 करते  थे  उसे  होशियारी  से  सिक  कर  दिया  गया  ।  चालीस  हजार  परिबारों  की  रोटी  छिन  गई  और
 सरकार  हैल्पलेस  स्पैक्टेटर  की  तरह  देखती  यह  क्या  बात  हम  क्‍यों  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।
 क्यों  नहीं  इन्कवायरी  करके  उस  आदमी  को  जेल  के  अन्दर  करते  चाहे  वह  कितना  ही  बड़ा  आवमी
 क्यों  त  हो  ज्सिने  40  हजार  मजदूरों  की  रोटी  छीनी  यह  हमें  करना  होगा  ।  अगर  हम  हिम्मत  नहीं

 तो  जो  अनएम्प्लाइड  यूथ  की  फौज  चाहे  वह  देहातों  में  हो  या  शहरों  में  हो  वह  हमें  चैन  से

 नहीं  बैठने  चाहे  हम  किसी  भी  पार्टी  में  उससे  पृछिए  जो  अच्छा  भला  जीवन  जी  रहा
 सुविधा  प्राप्त  कर  रहा  था  आज  चार-पांच  साल  से  परिवार  में  चूल्हा  नहीं  जलता  हमें  इनके  बारे
 में  बोल्ड  डिसीजन  लेना  चाहे  वह  डालमियां  नगर  इन्डस्ट्रीज  चाहे  वह  अशोक  पेपर  मिल

 चाहे  वेस्ट  बंगाल  के  पचासों  कारखाने  हों  या  एन०  टी०सी०  के  कारखाने  इसके  लिए  हमें  कहीं
 न  कहीं  कोई  लकी र  खींचनी  होगी  और  एक  ऐसी  पॉलिसी  बनानी  होगी  जो  कि  देश  के  इन्टरेस्ट  में  हो  ।

 हमारे  प।स  सब  कुछ  है  ।  हम  तेजी  से  पॉवर  जनरेट  कर  रहे  हैं  ।  जिससे  इन्डस्ट्रीज  लग  सके  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहती  प्रधान  मंत्री  जी  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  अभी  वे
 जापान  गए  थे  ।  मैं  फिर  बार-बार  जापान  का  नाम  लेता  जापान  टेक्‍्नोलौजी  में  बहुत  आगे  और
 यदि  उस  टैक्नोलौजी  को  हमने  अपने  यहां  ट्रांसफर  किया  तो  हमें  चीफ  गुड्स  च्रीफ
 मैटीरियल  मिलेंगे  और  मोस्ट  सॉफिस्टीकेटेड  टैक्‍्नोलौजी  हमारे  यहां  इन्डस्ट्रियल  गुड्स  भौर

 कंज्यूमर  गुड्स  की  भरमार  हो  लेकिन  इतना  जरूर  है  कि  इस  बारे  में  नई  दिशा  से  सोचा
 जाये  और  उस  नई  दिशा  मे  सोचने  के  लिए  हम  सब  मिल-बेठकर  बात  एक  दूसरे  को  दोष  देने  से  कोई
 लाभ  नहीं  होगा  |  इन  सबों  का  एक  ही  काम  है  ओर  वह  है  लोगों  की  लोगों  की  भलाई  तभी

 हो  सकती  है  प्रदि  पब्लिक  सेक्टर  में  कोई  पब्लिक  का  पैसा  खाता  है  तो  उसे  नगा  कर  दिया  उसे

 एक्सपोज  कर  दिया  नाम  अखबां  में  छाप  दिया  उसके  साथ  उठना-बेठना  बंद  कर

 दिया  जाये  और  उसके  साथ  हुक्का-पानी  बन्द  कर  दिया  जाये  ।  इसी  प्रकार  पब्लिक  सेक्टर  में  कोई
 बेईमासी  करता  है  तो  उसके  साथ  भी  यही  सलूक  होना  यही  मेरा  कहना

 |  अनुवाद  |

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  सभापति  मैं  उद्योग  मंत्रालय  से  संबंधित

 अनुदान  मांगों  का  समथंन  करता  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  1985  के  बाद  हम  वर्ष  1988  में  इस  सभा '
 में  इन  अनुदानों  की  चर्चा  कर

 सभापति  मैं  लघु  उद्योगों  से  प्रारम्भ  करूंगा  ।  हम  सब  देख  रहे  हैं  कि  लघु  उद्योग  के
 क्षेत्र  में  प्रदर्शन  काफी  अच्छा  है  और  अधिक  उत्पादन  हो  रहा  औद्योगिक  विकास  11%  है  और
 साथ  ही  लघु  उद्याग  में  रुणणता  बढ़  रही  ओद्योगिक  क्षेत्र  का  50%  उत्पादन  लघु  उद्योग  में  दो
 रहा  है  और  लघु  उद्योगों  में  लगभग  एक  करोड़  लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ

 पिछड़े  जिलों  को  दी  जाने  राज  सहायता  एक  रवागत  योग्य  बात  है|  परन्तु  होता  यह
 जि  छघ  उद्योग  के  उपक्रमियों  को  राज  सहायता  समय  पर  नहीं  मिल  पाती  इसमें  कई  जालियां  हैं

 ओर  विलम्बे  के$ई  कारण  हैं  जिन  पर  गौर  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  भाहिए
 उन्हें  राज  सहादेता  समय  पर  उन्हें  विद्युत  की  सप्लाई  प्राथमिकता  के  आधार  पर  दी  जानी

 सरंकारी  विभाशों
 द्वारा  बिलों  के  भुगतान  में  विलम्ब  किया  जाता  है  जो  कि  अक्सर  होता  है
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 लघु  उद्योगों  के  उपक्रमियों  को  उसने  उद्योग  को  बरकरार  रखने  में  काफी  कठिनाई  होती  है  और
 ओद्योगिक  रुग्णता  बढ़ती  रूग्णता  का  यह  कसर  इतनी  तेजी  से  फल  रहा  है  कि  10  लघु  उद्योग

 इकाइयों  में  स ेलगभग  एक  रुग्ण  होती  जा  रही  है  ।

 सभापति  यदि  आप  उदाहरण  के  लिए  |  980  को  लें  और  इसकी  पिछले  वर्ष  के  आंकड़ों
 से  तुद्लना  करें  तो  हम  देखेंगे  कि  1980  में  लगभग  409  बड़ी  औद्योगिक  इकाइंयथां  रण  थीं  और

 23,148  लघु  इकाइयां  रुग्ण  लेकिस  वर्ष  1986  में  लगभग  7  वर्ष  के  बाद  550  से  अधिक  बड़ी
 औद्योगिक  इकाइयां  रुरण  हैं  और  एक  लाख  से  अधिक  लघु  इकाइयां  रुरण  हैं  या  रुग्णता  की  ओर  अग्रसर

 यबहु  एक  खतरे  की  बात  है  ।  निस्संदेह  केन्द्र  सरकार  अपने  दायरे  में  जो  कुछ  संभव  इस  रुग्णता
 को  नियंत्रित  करने  के लिए  और  विभिन्‍न  उपायों  के  जरिये  रुणणता  कम  करने  के  लिए  पिछले  वर्ष  संसद
 में  एक  कानूनਂ  का  अधिनियमन  कर  रही  परन्तु  वह  ऋण  राशि  जो  इन  इकाइयों  में  अवश्ड्ध  पड़ी  है  ।
 1988  में  7  वर्ष  में  1800  करोड़  रुपये  से बढ़कर  5000  करोड़  रुपये  हो  गईं  है  ।

 सभापति  उद्योग  मन्त्रालय  ब्याज  मुक्त  राज  लघु  उद्योगों  क ेलिए  ऋण  तथा
 ग्राम  दस्तकारों  को  खादी  और  ग्राम  उद्योग  विभाग  के  जरिये  प्रोत्साहन  देकर  बहुत  अच्छी  सेवा  कर  रहा

 परंतु  कई  बार  हम  देखते  हैं  कि  राज्य  स्तर  पर  खादी  ग्रामोधोग  बोर्ड  को  आबंटित  घ्रनराशि  का  उस
 वर्ष  विशेष  में  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जाता  कुछ  धन  राशि  कुछ  अनुदान  वर्ष  के  अन्त  में  बाकी  रह
 जाती  यह  करों  होता  है  इस  पर  गौर  किया  जाना  चाहिए  और  खादी  और  ग्रामोद्योग  बोर्ड  को  अधिक
 प्रभावी  बनाया  जाना  चाहिये  ताकि  वे  समुचित  ढंग  से  कार्य  कर  सकें  और  ग्रामीणों  को  विशेष  रूप  से
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दस्तकारों  को  लाभ  मिल  सके  ।  यह  भी  एक  बहुत  अच्छा  कदप्त  है  कि  सरकार  उद्योग

 विहीन  जिलों  में  उद्योग  प्रारम्भ  करने  के  लिए  2  करोड़  रुपये  की  राज  सहायता  दे  रहीਂ  है  ।  परन्तु  बांटी

 गई  धमराशि  बहुत  प्रोत्साहक  नहीं  लगभग  ।7  करोड़  रुपये  वितरित  किये  गये  मैं  सुक्षाव  दूंगा
 कि  उद्योग  विहीन  जिलों  में  लधਂ  और  बड़  उच्योग  लगाने  के  लिए  विए  जाने  बाले  प्रोतश्स'हुन  में  जो  कोई
 भी  खामियां  हैं  उन्हें  दूर  किया  जाना  चाहिए  और  इस  योजना  को  ततीजत्र  गति  से  क्रियान्वित  किया  जाना

 चाहिए  ।  रवरोजगार  योजमा  के  लिए  पिछले  वर्ष  के  70'  करोड़  रुपये  की  तुलना  में  100  केगेड़  रुपये
 की  धनराशि  उपलब्ध  की  गई  यह  एक  स्वागत  योग्य  बात  है  और  हम  आशा  करते  हैं  कि  आने  वाले
 वर्धो  में  ग्रामीण  लोगों  का  नौकरी  प्राप्त  करने  के  लिए  शहरों  की  तरफ  पलायन  कम  होगा  और  लोगों  को
 ब्राजीण  क्षेत्रों  मे ंनौकरियां  मिल

 मेरे  मित्र  श्री  राजहंस  जो  पहले  बोले  हैं  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उच्यमों  के  बारे  में  विस्तार  से  कहा
 हमने  समाज  का  समाजवादी  रूप  अपनाया  हुआ

 की  नारायण  चौबे  :  यह  अब  समाज  का  समाजवादी  रूप  नहीं  यह  पूरी  तरह
 से  समाजवादी  समाज  है  ।

 क्री  बिजय  एमन०  फाठिल  :  यह  पश्चिम  बंगाल  की  तरह  का  शमाजवाद  नहीं  है  ।  पश्चिम  बंगाल
 में  रुणण  उद्योगों  की  संख्या  श्रमिक  अशान्ति  और  अन्य  कई  समस्याओं  के  कारण  बढ़ी  पश्चिम  बंगाल
 में  औद्योगिक  माहोल  अच्छा  नहीं  हमें  ऐसा  समाजवाद  नहीं  चाहिए  |  हम  अपने  समाजवाद  कको
 चलना  चाहते  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  अध्यक्षपीठ  को  सभ्बोधित  करें  ।

 शो  विजव  एन०  जो  कुछ  भी  लाभਂ  सरकारी  क्षेत्र  के  उ्मों  द्वारा  दिखाया  जश्ता  है

 228



 6  1910  अनुदानों  की  9
 बन

 वह  लाभ  कुछ  थोड़े  से  उच्यमों  जैसे  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  बी०  एच०  ई०  एल०  तथा  अन्यों  ने
 कमाया  होता  अन्य  सरकारो  क्षेत्र  के  उद्यम  अपनी  क्षमता  का  50%,  भी  उपयोग  नहीं  कर  पाते
 यही  कारण  है  कि  हमें  घाटा  हो  रहा  है  ।  हम  अधिक  लाभ  की  आशा  नहीं  करते  हैं  लेकिन  यदि  इकाई
 को  पहले  ही  घाटा  हो  चुका  है  तो  कम  से  कम  भ्रत्येक  वर्ष  इस  घाटे  को  कम  करने  का  तो  उद्देश्य  होना  ही

 इसके  विपरीत  घाटे  बढ़  रहे  आप  उदाहरण  के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  यहां
 कभ  से  कम  इस  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  विशेष  उपाय  क्यों  नहीं  किसे  गये  ?  सरकारी  क्षेत्र  के  उच्चमों
 को  सरकार  से  काफी  कर्वे  माल  की  सप्लाई  तथा  बने  हुए  माल  को  सरकार  और  अन्य
 विश्ञागों  को  बेचने  में  काफी  प्राथमिकतायें  मिलती  हैं  ।  फिर  यह  क्यों  हो  रहा  है  ?

 श्री  हरीश  रावत  :  साथ  ही  उनके  भी  जनता  के  प्रति  कुछ  दायित्व  जो  उन्हें  पूरे
 करने  होते

 विसली  परिवहन  निगम  के  किराये  देश  में  सबसे  कम

 भी  विजय  पाटिल  :  यह  ठीक  इसे  एक  वष  में  करोड़ों  का  घाटा  नहीं  होना

 श्री  हुरोश  राबत  :  आपको  उसे  भी  अवश्य  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 की  विजय  एज  ०  पाटिल  :  हमारे  देश  जहां  इतनी  अधिक  जनसंख्या  हमें  काफी  बड़ी  संख्या

 में  लोगों  को  रोजगार  दिलाने  की  योजना  बनानी  सन्‌  2050  तक  यह  अनुमान  लगाया  गया
 है.कि.हुमारी  जनशंस्या  से  करोड़  से  ऊपर  हो  जायेगी  ।  यह  विश्व  में  सबसे  अधिक  जनसंख्या  वाला  देश
 होगा  ।  हमें  ऐसे  उद्योग  लगाने  चाहिएं  जो  अधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार  दे  श्वर्क  ।  ऐसे  उद्योग  कौत
 से  ये  इलेक्ट्रानिको  से  संबंधित  उद्योग  कुछ  वर्ष  पहले  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  और  यह  देखा
 गया  कि  यदि  हमਂ  भारी  इंजीनियरी  उद्योग  में  एक  करोड़  रुपये  लगाते  हैं  तो  हुम  '30'  लोगों  को  रोजगार

 दे  पाते  यदि  हम  यही  घनराशि  पेट्रो  रसायन  पर  आधारित  उद्योगों  पर  खर्च  करें  तो  300  लोगों  को
 रोजयार  दे  सकते  हैं  ओर  यदि  हम  यही  एक  करोड़  रुपथे  की  धन  राशि  इलेक्ट्रानिकी  उद्योगों  को  आरंभ
 करने  में  लगायें  तो लगभग  सरकारी  लोगों  को  रोजगार  दिलाथा  जा  सकता  हमें  इलेक्ट्रालिक
 उद्योगों  को  स्थापित  कश्ने  पर  बल  देना  भाहिए  ।

 और॑गाबाद  में  एक  इलेक्ट्रानिक  औद्योगिक  परिसर  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  हाल  के
 दिनों  में  महाराष्ट्र  में  कोई  भी  सरकारी  क्षेत्र  का  उद्यम  शुरू  नहीं  किया  गया  हमें  बताया  गया  है  कि

 वहलेਂ  महाराष्ट्र  में  कई  सरकारी  क्षेत्र  के उद्यम  श्लोले  गधे  निस्सन्देह  ये  पहले  खोले  गये  थे  लेकिन  इस
 सरकारी  क्षेत्र  के  उच्चमों  में  रोजगार  की  क्षमता  300,  500  या  उच्चोग  थी  जो  कि  अधिकतम
 अतः  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  अनु  रोध  ककूंगा  कि  औरंगाबाद  में  एक  इलेक्ट्रानिक  ओद्योगिक  पश्सिर  स्थापित
 करने  के  प्रस्ताव-पर  विचार  आटोमोबाईल  इंजीनियरी  उच्चोग  की  तरह  विमानन  उद्योग  को
 भी  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कुछ  किया  जाना  भविष्य  लिए  हमारी  एक  संदर्शी  योजना

 होनी  चाहिए  ।  भविष्य  में  विमानन  को  अधिकाधिक  विमानों  की  आवश्यकता  होगी  |  यदि  कुछ
 विमानों  का  निर्माण  करने  लिए  आगे  आते  हैं  विशेष  रूप  से  छोटे  विमानों  तो

 मंत्रालय  को  इस  संबंध  में  योजना  वनानी  चाहिए  ।

 यह  भी  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  ऊर्जा  के  वंकल्पिक  स्रोतों  के  लिए  कुछ  इकाइयां  हैं  जिस्होंने
 पथम-चबिकर्षा  और  फोटोवोल्टेइक  सेल  तथा  अंन्य  संघटक  बनाये  हैं  जो  ऊर्जा  के  बैकल्पिक  स्रोत  बनाते

 .  +5#  |  ऐसे  उद्योगों  के  लिए  जो  ऊर्जा  के  इन  वेकरिपक  स्रोतों  के  लिये  संभटकों  का  उत्पादन  करते  हमें

 77 भाथिक सहायता देवी चाहिए ताकि भविष्य में बह सरकार के लिये और अधिकांश लोगों के 229
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 लिये  लाभदायक  होगा  ।

 इन  एब्दों  के साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हुं  कि  आपने  मुझे  इसके  लिये  समय  दिया  और  मैं
 उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 थो  नारायण  चोबे  :  मुझे  केवल  कुछेक  मुद्दों  का  उल्लेख  करना  है  क्योंकि
 मेरे  पस  बोलने  के  लिए  बहुत  कम  समय  मद्रास  में  एक  नया  नारा  बनाया  गया  अर्थात  *.रोबी

 हटाझ्यो  के  साथ-साथ  आपको  भी  अच्छी  तरह  से  मालूम  है  क्योंकि  आप  भी  वहां
 उपस्थित  यह  एक  चुनाव  हथकंडा  नारा  तो  बहुत  अच्छा  किन्तु  भारत  में  1,50,000
 औद्योगिक  इकाइयां  जिनमें  5000  रु०  की  राशि  फंसी  बन्द  करने  से  मैं  समझता  हूं  कि  यह
 नारा  गरीबी  हुटाश्रो  और  बैकारी  हटाझ्ो  जैसे  नारे  अर्थहीन  हैं  जब  प्रति  दिन  अधिक  कारखाने  बन्द  हो  रहे

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  दे  ।  क्‍या  आपने  1956  का  अपना  ओऔद्योगिक  नीति
 संकल्प  बदल  दिया  है  ?  आप  सदा  यह  दावा  करते  हैं  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  को  सर्वाधिक  उपलब्धि  करनी

 किन्तु  वास्तव  में  आप  प्रति  दिन  हर  क्षण  सावंजनिक  क्षेत्र  का  महत्व  कम  करते  जा

 रहे  1956  के  औद्योगिक  नीति  संकल्प  की  स्थिति  क्या  है  ?  आप  इसके  साथ  कया  करना  चाहते  हैं  ?

 यह  तो  पूरी  तरह  से  समाप्त  हो  गया  वास्तव  में  आप  गँर-सरकारीकरण  को  वढ़ावा  दे  रहे  और
 सार्वजनिक  क्षेत्र  की इकाइयों  को  भी  गैर  सरकारी  एकाधिकार  कम्पनियों  को  सौंप  रहे  जैसा  कि
 आपने  हाल  ही  में  लखनऊ  में  स्कूट्स  इंडिया  लिप्िटेड  के  मामले|में  किया  यह  इतना  बड़ा  कारखाना

 है  जिसको  उचित  ढंग  से  चलाया  जा  सकता  किन्तु  आपने  इसे  बजाज  को  सौंप  दिया  बजाज
 किनका  मिन्र  है  ?  आप  इस  संबंध  में  अच्छी  तरह  से  जानते  निस्संदेह  यह  एक  बहुत  गलत  नीति  है
 जो  हमारे  देश  को  उन्‍नति  की  ओर  नहीं  ले  जायेगी  परंतु  हमारी  प्रगति  में  रुकावट  आयेगी  ।  1956  के

 हमारे  नीति-जिर्माताओं  ने  वर्तमान  तथ्यों  की ओर  ध्यान  नहीं  उस  समय  उन्होंने  इस  बात  की
 ओर  ध्यान  नहीं  दिया  कि  हमारे  जैसे  गरीब  तथा  पिछड़े  हुए  देश  को  फंसे  प्रगति  की  ओर  ले  जाया  जाये  ।

 निस्सन्देह  विश्व  बदल  गया  है  और  प्रौद्योगिकी  में  भी  परिवर्तन  आया  है  ।  हम  नई  प्रौद्योगिकियों  को  भी
 काम  में  लाना  है  और  इस  संबंध  में  कोई  संदेह  नहीं  किन्तु  साथ  ही  यदि  इतने  बड़े  और  विशाल  देश
 में  बेरोजगारों  की  विश्व  में  सबसे  अधिक  संख्या  है  तो इस  स्थिति  की  ओर  ध्यान  देना  यदि
 गिक  नीति  संकल्प  में  इस  बात  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  और  यदि  सरकार  केबल  चुनावों  की
 ओर  ध्यान  देती  है  इसी  कारण  से  उन्होंने  हुटाप्नोਂ  का  नारा  बनापा  है  ।  इससे  हमारे  जैसे  गरीब
 देश  का  कोई  हित  नहीं  होगा  ।

 कल  हम  बंगाल  पॉटरीज  को  पुनः  चालू  करने  के  लिये  मंत्री  महोदय  से  मिले  थे  ।  आपको  यह
 जानकर  आश्चयं  होगा  कि  का रखाना  चालू  करने  और  इसको  चलाने  के  लिये  आपको  12  करोड़  रुपये
 चाहिएं  और  कारखाने  को  बन्द  करने  के  लिये  आपको  60  करोड़  रुपये  ज़ाहिएं  ।  ७0  करोड़  रुपये  लगभग
 4  हजार  कमंकारों  को  क्षतिपूति  तथा  अन्य  रूप  में  देने  किन्तु  यदि  हमें  12  करोड़  रुपये  मिल  जाएंगे
 तो  हम  कारखाना  चला  सकते  उद्योग  विभाग  का  यह  कहना  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  कैसे
 कार्य  कर  रही  उद्योग  विभाग  कारखाने  को  खोलने  के  पक्ष  में  और  उत्पादन  आरंभ  करने  के  पक्ष
 में  है  किन्तु  मन्त्रिमण्डल  उपसमिति  अथबा  अमुक  समिति  इसको  बन्द  करने  के  पक्ष  में  मेरी  समझ  में

 नहीं  आता  कि  यहां  क्या  हो  रहा  मैं  सरकार  को  आदेश  देता  हूं  कि  वह  यह  देखे  कि  बंगाल  पॉटरीज

 पुनः  खोली  जाये  और  उसमें  उत्पादन  आरंभ  किया  जाये  ।

 हल्दिया  में  पेट्रो-केमिकल्स  के  संबंध  में  बहुत  बातें--कभी  कुछ  और  कभी  कुछ  कही  गई
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 इससे  पश्चिम  बंगाल  अथवा  भारत  सरकार  या  इस  देश  का  कोई  भला  नहीं  होता  इस  देश  को  हल्दिया
 में  पेद्रो-रसायन  कारखाने  की  जरूरत  मैं  सरकार  से  पुनः  निवेदन  करूंगा  कि  इस  उद्योग  की  सहायता
 करें  और  देखे  कि  यह  चालू  किया  जाये  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  संबंध  में  सरकार  कठिनाई  महसूस  करती  मैं  इनकी  कठिनाई
 समझ  सकता  हूं  ।  यह  इतना  सहज  नहीं  है  कि  आप  जहां  चाहें  वहां  आरंभ  करें  ।  उद्योगों  के  काम  करने  के
 अबने  नियम  किन्तु  हमारे  जैसे  गरीब  देश  के  लिये  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का  विकास  करना  बहुत
 जरूरी  है  ।  इसके  लिये  सभी  तरह  की  सहायता  दी  जानी  चाहिये  |  ज़ब  आप  उद्योगषतियों  को  कुछ
 सहायता  देते  हैं  तो इसके  साथ  ही  आपको  यह  भी  देखना  चाहिये  कि  कुछ  नियंत्रण  रखे  ताकि  वह
 उस  पैसे  न  खेले  जो  सरकार  अथवा  बँक  उसको  देती  है  और  कर्ंकारों  को  किसी  प्रकार  का  धोखा  न
 इस  बात  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  इस  संबंध  में  यही  हो  रहा  है  ।  हम  गाय  को  इन्जेक्शन  देते

 हैं  ताकि  इससे  दूध  और  जो  गाय  दस  या  बारह  वर्ष  जीजित  रह  सकती  है  और  दूध  दे
 सकता  है  वह  अपनी  पूरी  शक्ति  पांच  वर्ष  में  ही  खो  बेठती  तत्पश्चात्‌  cael इसको  कसाईखा।ने  में  भेज
 दिया  जाता  इसी  प्रकार  उद्योगपति  केवल  इस  उद्देश्य  से  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंकारखाने  खोलते  हैं  ताकि

 उन्हें  रियायतें  मिलें  ।  उद्योगपति  पिछड़े  क्षेत्र  मे ंकारखाना  खोलना  तीन  या  चार  या  पांच  वर्ष
 तक  वह  कारखाने  में  साज  सामान  लायेगा  और  फिर  इसको  बन्द  इसे  रुणण  घोषित  किया

 फिर  यह  उद्योगपति  किसी  दूसरे  पिछड़े  क्षेत्र  में  जाकर  वहां  कारखाना  खोलेगा  और  फिर
 सरकार  से  धन  प्राप्त  करेगा  ।  इस  प्रकार  इन  भले  मानुषों  ने  लगभग  5000  करोड़  रुपये  फंसा  रखे  है
 और  सरकार  कुछ  भी  नहीं  कर  रही  अभी  आपने  यह  कहानी  सुनी  है  कि  बिहार  में  क्‍या  हो  रहा  है
 किस  प्रकार  उद्योग  बन्द  कर  दिये  गये  हैं  और  किस  प्रकार  कमंकार  भूखों  मर  रहे  हमारे  राज्य  को  भी

 इसी  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा

 पटसन  इस  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  यह  वस्त्र  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत  आता  फिर
 भी  मैं  कहूंगा  कि  पश्चिम  बंगाल  समेत  भारत के  पूरे  पूर्वी  भाग  में  पटसन  कारखानें  गग्भीर  संकट  का

 सामना  कर  रहे  यद्यपि  प्रधान  भन्‍त्री  ने  घोषणा  की  है  कि  कुछ  किया  धन  दिया

 फिर  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  हजारों  कमंकार  बेरोजगार  हैं  और  भूखों  मर  रहे  वे  अपनी  जगहों
 ओऔर  घरों  को  छोड़  रहे  भारत  सरकार  के  अन्तर्गत  तीन  चार  फर्मे  हैं  जिनसे  निर्माण  का  काम

 वाते  ब्रिज  एण्ड  रूफ  एक  ऐसी  फर्म  है  जिसका  उपयोग  निर्माण  कार्य  करने  के  लिये  किया  जाता

 यह  फर्म  भारत  सरकार  के  उद्योग  विभाग  के  अन्तगंत  यह  फर्म  अब  बन्द  कर  दी  गई  उद्योग

 विभाग  के  कार्यालय  के  निकट  कर्मकार  कई  महोनों  से  बेठे  और  मेरे  विचार  से  हमारे  मन्त्री

 श्री  बेंगल  राव  मजदूर-विरोधी  नहीं  किन्‍तु  कुछ  अधिकारी  और  नौकरशाह  हैं  जो  अभी  वहां  बढ  हैं
 और  जिनके  पास  कमंकारों  को  कहने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  है  ।  मैं  मन्त्रालय  और  मन्त्री  से  कहूंगा  कि  वे

 यह  देखे  कि  ब्रिज  एण्ड  रूफ  कर्मकारों  की  समस्याएं  सुलझाई  जाएं  और  वे  पुनः  काम  पर  चले  जाएं  ।

 इसी  प्रकार  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  नेहरू  प्लेस  में  सात  महीने  से अधिक  समय  से  धरने  पर

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  के  कमंकार  भी  तो  भारत  सरकार  में  विभिन्‍न  संगठनों  के  अंतर्गत

 विभिन्‍न  निर्माण  कम्पनियों  के अलग-अलग  किस्म  के  कमंकार  उनके  अलग-अलग  नियम  हैं  ।  मैं  यह
 निवेदन  करूंगा  कि  मन्त्रिमण्डल  एक  बैठक  बुलाये  और  यह  निर्णय  ले  कि  भारत  सरकार  के  अंतर्गत  सभी

 निर्माण  कम्पनियां  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  के  अंतगंत  न  आकर  एक  हो  मन्त्रालय  के  अंतर्गत  आएं  ।  एक  ही
 प्रकार  के  नियम  होने  चाहिए  जबकि  उनकी  नियोक्‍ता  वही  एक  भारत  सरकार  ऐसा  नहीं  होना

 बाहिए  कि  कोई  उद्योग  मन्त्रालय  का  है  या  ऊर्जा  मन्त्रालय  का  है  तो  उसके  लिये  अलग  नियम
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 नारायण  चौदे  ]

 किसी  का  सम्बन्ध  शहरी  विकास  मन्त्रालय  से  है  तो उसके  लिये  अलग  नियम  हैं  ।  इस  प्रकार  की  पद्धति
 समाप्त  होनी  चाहिए  और  उन्हें  एक  ही  मन्त्रालय  के  अधीन  लाया  जाना  चाहिए  |  यह  आपसे  मेरा  एक
 नम्न  निवेदन

 इस  देश  में  इस  समय  औद्योगिक  स्थिति  वास्तव  में  दुःखद  हम  इससे  दुःखी  क्या  हो  रहा
 है  कि  जितने  उद्योग  खोले  जाते  हैं  उससे  कहीं  अधिक  सख्या  में  उद्योग  बन्द  कर  दिये  जाते  और  बंत॑  मान
 उद्योग  एक  एक  दसवां  अथवा  आधी  क्षमता  का  भी  उपयोग  नहीं  करते  स्वाभाविक  है  कि

 हटाक्षो  या  हृटाभ्नोਂ  के  जो  भी  दावे  हैं  वे  केवल  काल्पनिक  लगते  हैं  या  चुनाव  में

 लोगों  को  आकषित  करने  वाली  चाल  लगती  यह  केवल  चुनाव  की  चाल  यदि  आप  वास्तव  में

 इस  गरीब  देश  के  लिये  कुछ  करता  चाहते  हैं  तो  कृपया  इस  चाल  को  छोड़कर  कोई  वास्तविक  काम
 कीजिये  ।  आप  यह  सारा  आसानी  से  कर  सकते  आप  आसानी  से  बंगाल  पॉटरीज  को  खुलथा  कर

 काम  आरंभ  करवा  सकते  आप  यह  भी  देख  सकते  हैं  कि पटसन  का  रखाने  काम  आरंभ  करें  और  आप

 देखें  हैं  कि पश्चिम  बंगाल  में  हमारा  पेट्रो-रसायन  कारथाना  काम  आरंभ  करे  और  इसमें  कोई  विलम्ब

 इन  झ्षब्दों क ेसाथ  में  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  द्विया  ।  मैं  मल्जी
 से  निवेदन  कर्ता  हूं  कि  वह  केवल  यह  चालें  ही  न  चलते  रहें  किन्तु  इस  गरीब  देश  के  लिये  कोई  ठोस
 काम

 4.28  भ०  प०

 वक्‍कस  पुराथोत्तमन  पीठासोन  हुए  )

 मंती  प्रभावती  गुप्त  :  माननीय  सभापति  इशोग  विभाग  के  सम्बन्ध

 में  जो  डिमान्श्स  पेश  हुई  उनका  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ी  हुई  हूं  और  इसके  साथ  हीਂ  साथः  जो

 कटौती  का  प्रस्ताव  उसका  मैं  विरोध  करती  हूं  ।

 उद्योग  मंत्रालय  के  अन्तगंत  औद्योगिक  विकास  सरकारी  उद्यम  सभी  विभाग

 आते  हैं  और  पेद्रो-रसायन  भी  इसमें  शामिल  है  लेकिन  वह्‌  विभाग  अलग  से  अपना  काम  कर  रहा
 1984-85  5  के  बाद  से  औद्योगिक  विकास  की  गति  में  बड़ी  तेजी  आई  और  हमारा  निष्पादन  भी  अच्छा

 रहा  1984-85  में  हमारी  विकास  दर  क्षौद्योगिक  उत्पादन  की  7.6  प्रतिशत  198 5-  6  में  बह
 7.8  प्रतिशत  हो  गई  और  1986-87  में  वह  बढ़कर  9  प्रतिशत  हो  गयी  ।  हमारी  विकास  दर  9.1

 शत  हो  गई  है  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  हमारा  औद्योगिक  विकास  काफी  उत्साहवर्द्धक  रहा  हैओर  हम
 काफी  आगे  बढ़े  इसके  लिए  मैं  उद्योग  मंभालय  को  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं  ।

 हमारे  श्री  चोबे  जी  जब  बोल  रहे  थे  इन्होंने  कहा  कि  अभी  जो  मद्रास  में  कांग्रेस  सेशन

 उसमें  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  देश  को  यह  अश्वासित  किया  है  कि  हमने  गरीबी  हटाओ  का  नारा

 था  और  अब  हम  बेकारी  हम  समझते  हैं  कि  हमारी  वही  नीति  हमारी  मौद्योगिक  भीति  1956

 में  पं०  जवाहरलाल  नेहरू  ने  बनाई  थी  भौर  आज  भी  जो  औद्योगिक  नीति  का  आधारभूत  ढांचा  और

 हम  उस  पर  चलेंगे  और  हमें  विश्वास  है  कि  सभी  लोगों  का  सहयोग  जनसंख्या  पर॑  नियन्त्रण  करके

 हमारी  सरकार  बेकारी  को  दूर  और  बेकारी  दूर  करने  के  लिए  हमारे  मंत्रालय  ने  बड़ी  अच्छी
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 स्व»  प्रधान  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  इस  योजना  को  प्रारंभ  किया  था  और  अभी  भी  यह  योजना
 चल  रही  इसके  अन्तगंत  25  हजार  से  लेकर  “5  हजार  रुपये  स्व-रोजगार  के  लिए  दिये  जाते
 पहले  25  हजार  दिये  जाते  थे  अब  35  हजार  रुपये  तक  दिये  जाते  अभी  वर्ष  कि  तक  445
 करोड़  रुपये  इस  योजना  के  लिए  दिये  यह  इस  बात  का  काफी  प्रमाण  है  कि  हमारी  सरकार
 राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  बेकारी  दूर  करने  के  लिए  संकल्पशील  बेकारी  दूर  क  ने  क ेलिए  प्रयास
 में  जो  नया  आर्थिक  कायंक्रम  बना  उसमें  छोटे  मझोले  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  काफी  प्रयास

 उससे  भी  हम  बंकारी  दूर

 सभापति  किसी  भी  देश  की  औद्योगिक  क्रांति  के  लिए  कुछ  बुनियादी  चीजों  की
 श्यकता  होती  पूंजी  कच्चा  टेक्नीकल  नो  ये  सभी  चीजें  हमारे  यहां  मैं
 समझती  हूं  कि  किये और  में  पूंजी  निवेश  के  लिए  जो  हमने  लोन  स्वीकृत  किये  वे  20  89  प्रतिशत
 अधिक  स्वीकृत  किये  और  हमने  ऋणों  का  वितरण  भी  प्रतिशत  अधिक  ये  आंकड़े  बहुत
 उत्साहवद्धंक  हैं  और  इनसे  हमें  लगता  है  कि  हमारा  इंडस्ट्रियल  ग्रोथ  औद्योगिक  विकास  होगा  ।

 पश्चिमी  देशों  में  औद्योगिक  क्रांति  कहना  के  बाद  उसके  बाद  बहां  का  नक्शा  बदल  गया
 और  वे  देश  काफी  आगे  लेकिन  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  आजादी  के  40  बषं  के  बाद  भारत  के

 प्रत्येक  राज्य  में  जिस  तरह  से  औद्योगिक  नक्शे  में  परिवतंन  आना  चाहिए  था  वह  नहीं  आया  ।  हमारे  देश
 में  ऐसे  भी  प्रांत  पूर्वी  उत्तर  विशेषकर  उत्तरी  बिहार  जहां  पर  अभी

 भी  औद्योगिक  क्रांति  नहीं  हुई  और  ऐसा  लगता  है  कि  वहां  पर  कि  की  ओद्योगिक  नीति  लागू  नहीं

 हो  सकी

 सभापति  मैं  उद्योग  मंत्रालय  से  अनुरोध  करना  चाहुंगी  कि  उसका  ध्यान  इन  पिछड़े  इलाकों
 की  तरफ  भी  जाना  मध्य  प्रदेश  की  तरफ  जाना  हमारा  बिहार  राष्ट्र  का  एक  ऐसा
 अंचल  एक  ऐसा  प्रदेश  है  जिस  प्रदेश  का  औद्योगीकःण  ब.रके  वहां  काफी  आधारभूत  संतुलन  कायम

 कर  सकते  दक्षिण  बिहार  का  छोटा  नागपुर  का  इलाका  है  जहां  काफी  खनिज  मिलते  वह  इलाका
 खनिज  रत्न  गर्भा  वहां  धनवाद  के  अंचल  में  देश  का  70  प्रतिशत  कोयला  पैदा  होता  वहां
 अम्नक  होता  एल्यूमिनियम  होता  आयरन  ओर  होता  ये  सब  होते  हम  समझते  हैं  कि  इन
 सबसे  हम  उस  इलाके  में  औद्योगिक  क्रांति  करके  सारे  देश  का  नक्शा  बदल  सकते  लेकिन  दुख  की

 बात  है  कि  बिहार  का  जिस  हद  तक  औद्योगीकरण  होना  चाहिए  था  वह  नहीं  हो  सका  ।

 मैं  उत्तर  बिहार  की  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहती  सभापति  महोदय  रिपोर्ट  में  साफ

 कहा  गया  है  कि  कुप्रभाव  में  औद्योगिक  क्षेत्र  में  परिणाम  काफी  उत्साहवद्धंक  रहे  हैं  लेकिन  सूखे  के

 करण  उद्योगों  पर  कुप्रभाव  आगे  पड़  सकता  उत्तर  बिहार  का  जो  इलाका  जिस  क्षेत्र  से  मैं  आती

 हूँंव  ह  पूरा  इलाका  बाढ़  से  प्रभावित  रहता  है  और  बाढ़  की  विभीषिका  के  कारण  वहां  की  अथंव्यवस्था

 जजंर  हो  चुकी  उरू  इलाके  में  कृषि  प्रधान  उद्योग  लग  सकते  हैं  लेकिन  जब  तक  वहां  पर

 स्ट्रक्चर  नहीं  क्रियट  किया  वहां  आधारभूत  ढांचा  खड़ा  नहीं  किया  वहां  बाढ़  नियंत्रण

 की  योजनाओं  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  मैं  समझती  हूं  कि  वहां  उद्योगीकरण  किये

 बिना  आप  उस  इलांके  की  गरीबी  को  दूर  नहीं  कर  सकते

 वहां  ढेंसिटी  आफ  पापुलेशन  सबसे  ज्यादा  वहां  की  आबादी  की  सघनता  को  देखते  हुए  मैं

 आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि आप वहां पूंजी निवेश जितना पूंजी निवेश उद्योग मंत्रालम की ओर से पूरे देश में हुआ है उसका बहुत ही नाम मात्र को वहां हुआ वहां उपजाऊ 233
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 प्रभावतो  गुप्त  ]

 जमीन  है  लेकिन  वहां  के  लोग  गरीबी  से  कराह  रहे  पर  कैपिटा  इनकम  पहले  मध्यप्रदेश  की  कम  थी
 अब  विहार  की  सबसे  कम  नागालेण्ड  से  भी  कम  इसको  बढ़ाने  की  आवश्यकता  इसका  एक  ही
 तरीका  है  कि  उत्तर  बिहार  के  इलाके  में  औद्योगीकरण  किया  गांवों  में  कुटीर  उद्योगों  का  और
 ग्रामीण  उद्योगों  का  जाल  बिछाया  अभी  तक  एक  भी  केन्द्रीय  उद्योग  वहां  पर  स्थापित  नहीं  किया
 गया  पूंजी  निवेश  नहीं  किया  गया  वहां  के  लोग  पैसा  लगाने  के  लिए  तैयार  लेकिन  फिर  भी
 उनको  मौका  नहीं  दिया  मैं  इसका  कारण  जानना  चाहती  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंएक  ड्रग  फैबड्री
 मुजफ्फरपुर  में  है  जो  दम  तोड़  रही  रुग्ण  इकाई  इसका  उपाय  करने  की  भी  आवश्यकता  है  ।  इसी

 तरह  से  बेतिया  में  पल्प  और  ईख  के  बखास  द्वारा  एक  पेपर  मित्र  खोली  जानी
 उद्योगों  के  बारे  में  रिजव  बैंक  आफ  इंडिया  की  एक  कमेटी  बनाई  भी  उसके  लिए  मैं  सरकार  को
 बधाई  देना  चाहती  रिजवं  बैंक  आफ  इंडिया  की  कमेटी  जो  1986  में  बनाई  गई  ने  कहां  है  कि

 सभी  काम्शियल  बेकक्‍्स  को  रुप्ण  इकाइयों  को  सहायता  पहुंचाने  क ेलिए  सहायता  पैकेज  बनाना  चाहिए
 और  उस  पैकेज  के  लिए  जो  मार्ग  निर्देशक  सिद्धांत  बनाए  गए  उनका  ठोस  पालन  किया

 अगर  इन  पर  ठीक  तरह  से  पालन,किया  जाए  तो  रोहतास  उद्योग  जिसके  बारे  में  राजहूंस  जी  ने

 कहा  जिसमें  40  हजार  लोग  बेकार  हो  गए  उसमें  सुधार  किया  जा  सकता  आज  वंहां  पर
 1  लाख  की  आबादी  परेशान  है  जो  लोग  दाने-दाने  को  मोहताज  हैं  ।  उनके  घर  में  खाना  नहीं  बन  रहा
 उनके  लिए  कुछ  करने  की  आवश्यकता  जमला  सीौंमेंट  फैक्ट्री  बीमार  अशोक  मिल  बीमार
 सभी  छोटे-बड़े  उद्योग  बीमार  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  उद्योगीं  के  उद्धार  के  लिए  औौध्धीगिक

 पुनर्निर्माण  बोर्ड  का  गठन  किया  गया  उसको  घरातल  पर  इसी  तरह  से  पूरे  उत्तर  बिहार
 में  15-20  हजार  लघु  इकाइयां  बंद  बिजली  के  बिना  बंद  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि

 फ़रण  के  लिए  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  बिश्युतीकरण  की  हमारे  यहां  काटी  बर्मलपावर  स्टेह्षन

 मुअक्फरपुर  में  बता  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  उसकी  बिजली  पूर्वी  पश्चिमी

 मधुबनी  और  मुजफ्फरपुर  आदि  के  लिए  आरक्षित  कर  दी  जाए  ताकि  वहां  के  उद्योगों  को
 ठीक  प्रकार  से  बिजली  मिल  सके  ।  मेरा  फिर  अनुरोध  है  कि  चंपारण  मोतीहारी  में  जो  रमाकाएट
 जथ्योम  बंद  हो  गया  उसको  चालू  करने  के  लिए  उसका  राष्ट्रीयकरण  किया

 सीनी  उद्योग  के  लिए  मार्ग  निर्देशक  सिद्धांत  क ेतहत  आपने  2500  टन  से  5000  टन  प्रत्येक  सिल
 की  क्षमता  बढ़ाने  की  बात  कही  यह  एक  अच्छा  कवम  लेंकिन  हमारे  यहां  ती  बाबा  आदम  के  जमाने

 की  चम्पारण  जिले  में  9  चीनी  मिलें  उनमें  से  कुछ  मर  रही  हैं  कुछ  जी  रही  इनके  आधुनिकीकरण
 की  भी  आवश्यकता  मोतीहारी  यह  जगह  है  जहां  पर  महात्मा  गांधी  जी  ने  अपनी  आजादी  की

 लड़ाई  लड़ी  उनका  कारये  क्षेत्र  वहां  आज  वहां  पर  कोई  उद्योग  नहीं  है  ।  मेरा  अनु  रोध  है  कि  उस

 क्षेत्र  के  बीमार  उद्योगों  को  चालू  करवाया  वहां  पर  औद्ोगिक  संभावनाएं  बहुत  भच्छी  बहां  पर
 रमाकास्ट  में  स्‍लीपर  बन  सकते  आई०  डी०  बी०  आई०  लघु  उद्योग  वित्तीय  निगम  का  पैसा  बड़े-बड़े
 बिजनेसमैन  लेकर  चले  बड़े  लोग  इसका  फायदा  ले  जाते  छोटे  लोगों  को  इसका  फायदा  नहीं
 मिल  पाता  मोतीहारी  में  शीघ्र  एक  मझले  उद्योग  की  आवश्यकता  इसको  अवश्य  पूरा  किया
 जाना  रुग्ण  इकाइयों  को  खोला  ताकि  उत्तर  बिहार  की  गरीबी  दूर  हो  सफे  ।  अगर  इस
 क्षेत्र  को  हिन्दुस्तान  के  औद्योगिक  नक्शे  पर  लामा  है  तो  यहां  पर  कृषि  पर  क्षाधारित  उद्योग  शीघ्र

 खोला  जाना  यहां  पर  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  को  स्थापना  की  जा  सकती  जिसमें  बिजली

 कम  लगती  है  और  पंसा  भी  कम  लगता  है  ।  इन  सुधारों  से  ही  वहां  की  गरीबी  दूर  बेका री  दूर
 होगी  ।
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 हमें  उम्मीद  है  कि  इसके  अन्तगंत  देश  की  बेकारी  को  हम  दूर  गरीबी  को  दूर  करेंगे  और

 देश  औद्योगिक  विकांस  की  दिशा  में  आगे  बढ़ता  रहेगा  ।

 भरी  ए०  चाल्स  :  दोरान  के  दौरान  और  उसके  बाद  औद्योगिक  क्षेत्र
 का  कार्यनिष्पादन  बहुत  अच्छा  रहा  समीक्षाधीन  बषं  के  दौरान  भी  औद्योगिक  आदि  बहुत
 उत्साहजनक  रहा  यह  इस  बात  के  बावजूद  हुआ  है  जबकि  देश  प्राकृतिक  आपदाओं  अभूतपूर्व
 सूखे  का  सामना  कर  रहा  है  और  देश  के  अन्य  भागों  में  भयंकर  बाढ़  की  स्थिति  है  ।

 दक्षकों  पूर्व  निर्धारित  हमारी  आधारभूत  औद्योगिक  नीति  में  भी  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया

 हमारे  माननीय  प्रधान  संन्‍्त्री  ने  बार-बार  इस  बात  को  दोहराया  है  कि  ओद्योगिक  कारयनिष्पादन  में

 प्रमुख  जोर  सावंजनिक  क्षेत्र  पर  दिया  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  करने  और  उद्योगों  के
 करण  के  लिए  भी  प्रयास  किया  गया

 यज्षपि  कार्यनिष्पादन  अच्छा  है  पर  फिर  भी  मैं  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  एक  महत्वपूर्ण  पहलू
 की  ओर  दिलाना  चाहता  विकास  के  प्रतिबेदन  के  पेरा  |  में  दूसरा  वाक्य  निम्नलिखित  है  :  *

 विकास  विभाग  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  और  सामाजिक-आर्थिक  लक्ष्यों  के

 अनुरूप  संतुलित  और  तीत्र  विकास  के  सुनिश्वय  के  लिए  विकासशील  और  नियमित  नीतियों
 को  कनाने  और  कार्यान्वित  करने  वाला  केम्ट्रीय  अभिकरण

 इसे  मान  लिया  जाए  तो  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  उच्योगों  के  लगाने  के  मामले  में  साबंजनिक  क्षेत्र  में  काफी  क्षेत्रीय  असंतुलन  मेरे

 मित्र  श्री  बशीर  ने  इस  पहलू  की  ओर  ध्यान  दिलाया  मैं  इस  मुह्े  पर  ज्यादा  चर्चा  करना  नहीं

 चाहता  ।  लेकिन  मैं  यह  कहूंगा  कि  में  को  देश  में  साबंजनिक  क्षेत्र  में  कुल  पूंजी  निवेश  करोड़

 करोड़  रुपये  था  जबकि  लेकिन  केरल  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  कुल  पूंजीनिवेश  लगभग  भौगोलिक  करोड़  रुपये

 ही  किया  गया  है  ।  तुलनात्मक  दृष्टि  से  यह  बहुत  कम

 राज्य  के  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  होने  के  बहुत  से  कारण  केरल  की  भौगोलिक  स्किति

 सबसे  बड़ा  कारण  दूर  दक  गई  दक्षिणी  पट्टी  में  वाणिज्य  की  विपणन  क्षमता  सीमित  है  भर  बहां

 भ्रौद्योगिक  सामग्री  भी  उपलब्ध  नहीं  है  इसलिए  अओोश्योगिक  विकास  से  बह  अछूता  ही  रहा  क्वे  और

 तैयार  माल  को  ले  जाने  की  लागत  से  उत्पादव  लागत  में  काफी  वृद्धि  होती  इसलिए  केरल  में

 तैयार  औद्योपिक  उत्पादों  की  बिक्री  दर  केरल  से  वाहर  के  बाजारों  में  प्रतियोगिता  का  सामना  नहीं  कर

 फ़ती  ।  इसके  अलावा  केरल  की  अन्वरूनी  क्षमता  भय  ऐसी  नहीं  हैं  कि  राज्य  के  बाहर  से  निजी  पूंजी
 निवेश  को  आकर्षित  किया  जा  सके  ।  यहां  तक  कि  अनिवासी  भारतीयों  को  पूंजी  निवेश  के  लिए

 द्वितः  नहीं  किया  जा  रहा  आधारभूत  सुविधाओं  के  अभाव  और  कुछ  अन्य  समस्याओं  के  कारण  उन्हें
 इस  बात  का  डर  रहता  है  कि  मेहनत  से  कमाया  उनका  पैसा  नष्ट  हो

 दूसरी  समस्या  विद्युत  की  काफ़ी  कभी  एक  समय  था  जब  केरल  भारत  में  बिजली  का

 करने  वाले  प्रमुख  राजखें  में  स ेएक  भा  ।  वुर्भाग्य  से  केरल  में  फ्सबिजली  योजनाएं  पूरी  तरह  मानसून

 कर  निरंर  मानसूल  के  लगरतार  न  आले  से  केरल  में  अब  अन्धकार

 केरल  राज्य  के  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछेड़ेपन  के  और  भी  बहुत  से  कारण  अगर  केरल  को

 श्ुछ  स्यायतें  देने  के
 ठोस  उपाय

 नहीं किए गए तो केरल को वेश के ओश्योगिक मानचित्र में स्थान देना मुश्किल होगा ।
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 ए०  बाल्स  ]

 मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  मैं  जानता  हूं  कि
 केवल  उद्योग  विभाग  के  लिए  इसको

 न्वित  करता  मुश्किल  होगा  ।  इसके  लिए  वित्त  मंत्रालय  और  कुछ  मामलों  में  वाणिज्य  मं  आलय  की

 सहायता  और  सहमति  की  जरूरत  होगी  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  जहां  तक  उद्योगों  के  समग्र  विकास  का

 संबंध  है  इन  तीन  मंत्रालयों  के  बीच  बेहतर  समन्वय  होना

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  है  जिसके  अन्तगंत  पूर्वोत्तर  राज्यों  और  जम्मू-कश्मीर  आदि

 राज्यों  जिन्हें  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  राज्य  माना  जाता  में  स्थापित  उद्योगों  के  लिए  ओऔद्योगिक

 कछू्चे  माल  तथा  तैयार  माल  को  लाने-ले-जाने  के  दुलाई  प्रभारों  पर  75%  राजसहायता  दी  जाती  है  |]

 मेरा  अनुरोध  है  कि  केरल  में  स्थापित  उद्योगों  को  भी  वही  लाभ  दिये  मैं  पहले  ही  बता

 चुका  हूं  फि  वहां  विद्युत  की  कमी  की  समस्या  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  कुछ  सालों  तक

 निम्नलिखित  रियायतें  केरल  को  दी  जा  सकती  हैं  s—

 1.  1.00  किलोवाट  क्षमता  से  अधिक  के  डीजल  जनरेटिंग  सेटों  के  लिए  रक्षित

 विद्युत  उत्पादन  हेतु  उच्च  क्षमता  के  डीजल  जनरेटिंग  सेटों  पर  आयात  शुल्क  से  पूरी  छूट
 दी  जाये  ।

 2.  रक्षित  बिद्युत  उत्पादन  के  लिए  1000  किलोवाट  से  कम  क्षमता  के  स्थानीय  तौर  पर

 खरीदे  गए  डीजल  जनरेटिंग  सेटों  क ेलिए  लागत  के  75%  की  दर  से  राजसहायता  तथा

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  पूरी

 3.  रक्षित  विद्युत  उत्पादन  कार्यों  के लिए  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  डीजल  पर  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  से  पूरी  छूट  ।

 अगर  विद्युत  समस्या  से  निपटने  के  लिए  अस्थायी  तौर  पर  भी  ये  तीन  रियायतें  दी  जाती  हैं
 तो  इससे  केरल  में  उद्योगों  के विकास  को  बहुत  सहायता  मिल  सकती

 जहां  तक  अन्य  प्रोत्साहनों  का  संबंध  है  मेरा  सुझाव  है  कि  केरल  में  स्थापित  उद्योगों  द्वारा  तैयार
 संभी  निर्यात  मदों  और  उनके  निर्यात  पर  10%,  अधिक  की  अधिक  दर  से  अतिरिक्त  नकद  प्रतिपूर्ति
 भत्ता  दिया  जाना  चाहिए  ।  केरल  में  स्थापित  उद्योगों  द्वारा  तैयार  सभी  निर्यात  मदों  और  उनके  निर्यात
 के  लिए  आयात  सम्पूर्ति  लाइसेंस  में  .0%,  अधिक  की  दर  से  अतिरिक्त  लचीलेपन  के  तत्वਂ
 की  अनुमति  दी  जानी  अगर  अचल  प.रेसम्पत्तियों  की  लागत  की  50%  की  दर  से  मूल्य  हास
 भत्ते  की  अनुमति  दी  जाए  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  निर्यातोन्‍्मुख  उत्पादों  का  उत्पादन  किया  जा  सकता

 है  और  इससे  केरल  में  निर्यात  को  भी  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  इसी  तरह  से  राज्य  के  बाहर  बिकने  वाली
 औद्योगिक  मदों  पर  पांच  ब्ष  की  आरम्भिक  अवधि  के  लिए  केन्द्रीय  बिक्री  कर  से  छूट  दी  जानी
 अगर  ये  रियायतें  5  साल  तक  के  लिए  दी  जाएं  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  इन  पांच  सालों  के  दौरान  केरल
 उद्योगों  का  बिकास  कर  लेगा  और  उसके  दाद  वह  अपने  पैरों  पर  खुद  खड़ा  हो  सकता

 जहां  तक  साबंजनिक  क्षेत्र  में  पूंजी  निवेश  करने  का  संबंध  मेरा  विचार  है  कि  टायरों  के
 आयात  के  लिए  अब  एक  नीति  शुरू  की  जा  रही  भारत  में  रबड़  का  अधिकतम  उत्पादन  करने  वाले

 राज्यों  में  केरल  प्रमुख  हमने  अनुरोध  किया  है  कि  नीति  में  परिवर्तन  किया  जाए  और  मुझे
 विश्वास  है  कि  माननीय  मन्त्री  ऐसा  करने  पर  विचार  अगर  एक  टायर  उद्योग  की  स्थापनाਂ  **

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्लौद्योगिक  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  एमस०  :  टायर
 उत्पाद  अभी  भी  प्रतिबन्धित  सूची  के  अन्तगंत  आता  है  ।
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 श्री  ए०  चाहसं  :  जहां  तक  टायर  उद्योग  का  सम्बन्ध  मैं  ट्रक  और  बसों  के  टायरों  के  बारे  में
 बोल  रहा  मेरा  अनुरोध  है  कि  स  वंजनिक  क्षेत्र  के  अन्‍्तगंत  टायर  बनाने  वाली  एक  यूनिट  केरल  को
 दी  जा  सकती  इससे  टायर  के  आयात  की  समस्या  हल  होगी  और  रबड़  उत्पावकों  को  प्रोत्साहन
 मिलेगा  ।  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  केरल  के  लिए  एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  इस  पर
 विधार  मेरे  ख्याल  से  निजी  क्षेत्र  के  लिए आटोमोबाइल  नीति  पर  दोबारा  से  विचार  किया  जाये  ।
 नवीनतम  विदेशी  प्रौद्योगिकी  से  निरभित  बम  खर्चालि  डीजल  यात्री  कारों  के  लिए  केरल  से  आवेदन  पत्र
 आये  इसलिए  मेरा  अंनुरोध  है  कि  अगर  परियोजना  सभी  भअपेक्षाओं  को  पूरा  करती  है  तो  केरल  को
 प्राथमिकता  दी  केरल  की  नारियल  हथकरघा  आदि  पारम्परिक  उद्योग  संकट  का
 सामना  कर  रहे  माननीय  सभापति  महोदय  को  रवयं  मालूम  होगा  कि  उनके  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में
 नारियल  जटा  उद्योग  समाप्त  हो  गया  इसलिए  जब  तक  इन  पारम्परिक  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  नहीं
 किया  जाता  तब  तक  केरल  की  समस्या  को  हल  नहीं  किया  जा  माननीय  मन्त्री  से  मेरा
 रोध  है  कि  बह  समस्त  केरल  राज्य  को  उद्योग  रहित  पिछड़ा  राज्य  समझें  और  उस  राज्य  को  सभी

 प्रोत्साहन  दिये  जायें  ताकि  केरल  के  शिक्षित  बेरोजगारों  को  काफी  हृद  तक  राहत  मिल  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  और  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 |

 भरी  के०  जे०  प्रब्यासोी  :  सभापति  मैं  आपका  आशधभारी  हूं  कि  आपने  मुझे
 उद्योग  मंत्रालय  की  मांगों  पर  बोलने  अवसर  मैं  उद्योग  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थ

 करता  हूं  ।  यह  जानकर  थोड़ी  परेशानी  हुई  कि  जो  हमारा  नारा  लगा  बेकारी  इससे  हमारे
 विरोधियों  में  थोड़ी  हलचल  आई  है  ।  यह  हलचल  ऐसे  ही  आई  जंसी  पहले  आई  थी  जब  हमने  गरीबी

 हटाओ  का  नारा  लगाया  इसके  बाद  हमने  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  बनाया  और  इनकी  समझ्न  में  बाद

 में  आई  कि  वह  नारा  कोरा  नारा  ही  नहीं  था  बल्कि  वह  सफल  हुआ  और  उसका  फायदा  लोगों  को

 मिला  |  वैसे  ही  गरीबी  हटाओ  का  नारा  हमने  दिया  हम  आशा  करते  हैं  कि  इस  पर  अमल  होगा  ।

 अगर  इस  पर  अमल  करना  तो  इसके  लिए  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  जो  नौजवान

 सकल  और  कालेजों  से  तालीम  लेकर  निकलते  हैं  वह  नौकरी  की  तरफ  भागते  हमें  उनका  दिभाग

 इंडस्ड्री  की  तरफ  मोड़ना  पड़ेगा  ।  उद्योगों  को  लगाने  की  तरफ  मोड़ना  इसके  लिए  हमें  यह
 करना  पड़ेगा  कि  जो  इंडस्ट्रीयल  फंसेलिटीज  वे उनको  मुहैया  कराई  लेकिन  आज  हालत  यह

 है  कि  ये  सुविधाएं  उन  नौजवानों  को  नहीं  मिलती  इन  उद्योगों  को  लगाने  के  लिए  उनके  पास  इतना

 धन  नहीं  इस  धन  को  पाने  के  लिए  वे  विभागों  और  बैंकों  के  चक्‍कर  लगाते-लगाते  थक  जाते

 लेकिन  उन्हें  ऋण  नहीं  मिल  पाता  इसके  अलावा  करप्शन  भी  मौजूद  है  जिससे  उन्हें  परेशानियों  का

 सामना  करना  पड़ता  है  ।  इसलिए  इन  सब  कठिनाइयों  को  दूर  करना  पड़ेगा  तभी  उन्हें  कुछ  इनका  लाभ

 मिल  सकेगा  ।

 सभापति  इस  के  साय-साथ  हमें  यह  देखना  होगा  कि  हमारे  नौजवान  जब  कोई  काम  शुरू
 करते  हैं  और  उसमें  जब  कोई  उनका  उत्पादन  निकलता  तो  उसको  मार्केट  में  बेचने  में  काफो  परेशानी

 उनको  आती  इसलिए  हमें  कोई  ऐसा  इन्तजाम  करना  पड़ेगा  कि  उनको  मार्केटिंग  की  सुविधा  मिल

 सबसे  बड़ी  बात  तो  उसके  लिए  यह  है  कि  बह  बड़ी  मुश्किलों  से  फैक्ट्री  लगा  पाता  है  और  बड़ी

 मुश्किल  से  लोन  वर्ग रह  लेकर  उसको  चलाता  है  और  जब  उसका  उत्पादन  होता  तो  उसमें  उसकी

 लागत  भी  नहीं  निकलती  है  ।  इसलिए  इस  बारे  में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  आप  सभी  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  के

 सामान  को  खरीदने  की  व्यवस्था  एक  कार्पोरेशन  के  माध्यम  से  करे  ।  एक  गवर्नमेंट  का  कार्पोरेशन  बनाया
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 के०  ज०  अ्रव्यासो  ]

 जाए  जो  सभी  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  के  उत्पादित  माल  को  खरीदे  और  उसको  मार्केट  में  बेच  दे  ।  इससे

 नए  उद्यमियों  को  बड़ा  लाभ  मिलेगा  ।  इससे  उन  नौजवानों  को  बड़ी  सुविधा  हो  जायेगी  जो  उद्योग
 लगाते  हैं  और  बाद  में  मार्केटिंग  की  जिन्हें  दिक्‍्कतें  आती

 इसके  बाद  मुझे  आपसे  यह  अरज  करना  है  यह्मं  पर  काफी  लस्की  बातें  पब्लिक  सेक्टर  और  प्राइवेट
 सैक्टर  की  हुई  हैं  ।  मैं  उन  लोगों  में  से  हूं  जो  हमेशा  पब्लिक  संक्टर  को  पसन्द  करता  क्योंकि

 इसमें  नीयत  का  सवाल  है  ।  जब  हमारी  नीयत  यह  है  कि  हमें  मुल्क  को  उठाना  तो  पब्लिक  सैकक्‍्ठर  से

 ही  मुल्क  ऊपर  लेकिन  पब्लिक  सेक्टर  की  जो  खामियां  हैं  उनकी  तरफ  भी  हमारा  ध्यान  जाना

 चाहिए  और  सबसे  बड़ी  खामी  पब्लिक  सैक्टर  की  जो  बताई  मैं  उसकी  ताईद  करता  हूं  ।  चाहे  बह

 हमारे  ही  खिलाफ  क्‍यों  न  लेकिन  वह  बात  हुसें  कहनी  वह  यह  है  कि  पब्लिक  सैक्ठर  के

 ऊपर  के  अफसरान  को  इस  बात  का  कोई  एहसास  नहीं  सिवाय  इंडियन  आयल
 या  एक-दो  और  फो  ये  लोग  तो  काफी  संभलकर  चलते  इनके  अलावा  और  जिसने  भी
 पब्लिक  सेक्टर  के  यूनिट  उनके  आल्हा  अफस  रान  को  कतई  इस  बात  की  फिकर  नहीं  है  कि  हमें  संभल
 कर  चलना  है  और  कम  खर्च  करना  हमने  जहां  भी  देखा  वहां  इन  यूनिटों  में  अंधाधुन्ध  खर्चा
 होते  देखा  इसलिए  हमें  इस  प्रकार  के  खर्चों  पर  सख्ती  लगानी  तभी  हम  इस  क्षेत्र  में  तरक्की
 कर

 चाहे  कोई  भी  मुल्क  यदि  वह  मोशलिस्ट  पैटने  का  मुल्क  तो  वह  कभी  भी  प्राइवेट  सैक्टर
 का  हासी  नहीं  हो  सकता  वह  हमेशा  पब्लिक  सैक्टर  की  ही  बात  करेगा  ।  कोई  भी  सोशलिस्ट  मुल्के
 प्राइवेट  सैक्टर  के  जरिए  कभी  भी  तरक्की  नहीं  कर  सकता  प्राइवेट  सैक्टर  की  बात  तो  वह  सोच
 भी  नहीं  सकता  है  ।  प्राइवेट  सैक्टर  हमेशा  ऐसा  काम  करता  है  जिससे  यह  लगे  कि  प्राइवेट  सँक्‍्टर
 पब्लिक  संक्टर  से  हमेक्षा  अच्छा  इसलिए  हमें  इसके  लिए  कड़े  कानून  बनाने  तभी  हम  पब्लिक
 सेक्टर  में  तरमकी  कर  सकते  हैं  ।

 ह

 चेयरमैन  मेरी  कांस्टीट्यूएंसी  इस  प्रकार  की  है  कि  उसमें  एक  भी  उद्योग  नहीं  उसमें
 5  हंलके  आते  पांचों  क्षेत्रों  में  शून्य  वटा  शून्य  ।  वहां  गरीबी  भी  बेहद  वहां  गरीबी  बेहद  है  और
 किसी  किस्म  का  कोई  उद्योग  नहीं  मैं  सन्‌  1980  से  पालियामेंट  में  आया  तब  से  बराबर  लिख
 रहा  हूं  और  इस  सदन  में  भी  इस  सम्बन्ध  में  मांग  करता  रहा  वहां  पर  कोई  उद्योग  लगने  के  बाद  हो
 बहां  की  बेकारी  की  समस्या  हल  हो  पायेगी  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  मेरे  क्षेत्र  में  कोई  उद्योग
 नहीं  है  ।  यह  इतना  बेकवर्डइ़  है  कि  हमारे  यहां  के  दो  हलकों  के  लिए  रेल  तक  नहीं  है  और  न  ही  निकट
 भविष्य  में  इसके  कोई  आसार  नजर  आ  रहे  हैं  ।  दुर्भाग्य  से  हमारे  यहां  एक  भी  गन्ना  मिल  नहीं  है  जबकि
 बह  आसानी  से  हर  जगह  लग  सकती  हमारे  यहां  अच्छा-खासा  इन्फास्ट्रक्चर  मौजूद  हम  जैसा
 भी  चाहें  वेसा  कारखाना  वहां  लगा  सकते  हैं  ।  अगर  हम  चाहें  तो  चमड़े  का  कारखाना  वहां  बना  सकते

 हमारे  यहां  गन्ना  बहुत  अधिक  मात्रा  में  पेदा  होता  लेकिन  कहां  के  किसान  उसे  गीरखपुर  की
 मिस्कों  में  बेचने  के  लिए  जाते  इससे  उनको  बहुत  असुविधा  होती  मेरी  आपसे  यह  पुरजोर  मांग  है
 कि  हमारे  क्षेत्र  को कोई  न  कोई  उद्योत  अवश्य  दिया  जाये  ।

 हमारे  यहां  जो  बुनकर  हैं  उनसे  सम्बन्धित  कोई  छोटी-म्रोटी  इंडस्ट्री  वहां  चलती  नहीं  वह
 हमारे  हलके  में  तो  नहीं  लेकिन  जिले  में  है  ।  हमारे  यहां  के  बृगकर  जो  कपड़ा  बनाते  कह  कफ्ड़ा
 काफी  अच्छा  ओर  मशहूर  खलोीलाबाद  में  यह  काफो  अच्छा  चलता  लेकिन  बुतकरों  की  हालत
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 बहुत  खराब  है  ।  मैंने  बार-बार  इस  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाया  और  कहा  कि  उन  गरीबों  का  ख्याल
 लेकिन  आपने  कोई  ध्यान  नहीं  बुनकरों  को  सूत  काफी  मंहगा  मिल  रहा  इसकी

 वजह  से  उन्हें  अच्छी  आमदनी  नहीं  हो  पाती  और  कोई  फायदा  नहीं  हो  पाता  इस  तरफ  भी  सरकार
 को  तव॑ज्जह  देनी  उनके  पास  आमदनी  का  दूसरा  कोई  जरिया  नहीं  अभी  तो  वह
 लूम  से  और  हाथ  से  कपड़ा  बनाते  हैं  और  उससे  जो  उन्हें  चार  पैसों  की आमदनी  होती  उस  पर  निर्भर
 रह  कर  अपने  परिवार  का  भरण-पोषण  करते

 खादी  ग्रामोद्योग  भी  हमारे  यहां  काफी  फैला  हुआ  इसके  द्वारा  वह  अच्छा-खासा  काम  कर
 रहे  उनकी  छोटी-छोटी  इंडस्ट्री  इसके  द्वारा  चल  रही  लेकिन  गांवों  में  उसका  फैलाव  बहुत  कम
 हो  रहा  है  क्य/कि  उसके  कायदे-कानून  बहुत  सरूत  अगर  वे  कायदे-कानून  मरम  कर  दिये  जाएंगे  तो
 पब्लिक  आसामी  से  बहां  पहुंच  सकेगी  ।

 मैं  आपका  ज्यादा  वक्‍त  नहीं  लूंगा  ।  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  उद्योग  मंत्रालय  की  नो  मांगें  पेश  हुई
 उनका  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  एक  बार  फिर  आपके  द्वारा  मंत्री  जी  सै

 यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  कौ तरफ  खास  तथण्जह  दी  जावे  व  कोई  न  कोई  उद्योग  अवश्य
 लगाया  जाये  ।

 थी  भंप्रेश्वर  तांती  :  उद्योत  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  भर्चा  में  भाग
 लेते  हुए  मैं  कुछ  मुद्दे  उठामा  मैं  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  एक  बात  कहूंगा  कि  बिमा
 भौद्योभिकीक रण  के  देश  उन्‍नति  नहीं  कर  सकता  ।  इसीलिए  मैं  इस  मांग  का  समर्थन  करता  परन्तु
 सरकार  मे  देश  में  औद्योगिकीकरण  के  लिए  जो  नीति  अपनाई  यह  एकदम  मलत  वह  हसके
 वास्तविक  लक्ष्य  को  पूरा  करने  में  निष्फल  रही  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  और  मैं  उद्धत  करता

 बहुत  ही  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  पिछले  वर्षों  में  देश  में  प्रोद्योगिकीय  दक्षताओं  एवं
 क्षमताओं  के  साथ-साथ  भिन्‍न-भिन्‍न  क्कार  के  एवं  आधुनिकतम  उद्योग  लगाये  गये

 निकीकरण  के  प्रारम्भ  के  दौर  में  जो  आवश्यकताएं  थींबे  आज  के  औद्योगिक  क्षेत्र  मे ंएकदम
 भिन्‍न  अ्रकार  को  प्रौद्योगिकी  के  भायात  के  बारे  में  सरकार  की  मूल  आधारभूत  नीति  का
 लक्ष्य  बाह्य  संसाक्षनों  पर  अनाधश्पक  निर्भरता  को  कम  करता  तथा  देश  में  उपलब्ध  संसाधनों

 का  अधिकतम  उपयोग  करके  स्वावलम्बी  बनमा  है  ।

 ४  «तथापि  सरकार  ने  यह  सी  स्वीकार  किया  है  कि  उत्पादन  को  अज्षतन  बनाना  सैमास

 रूप  से  आवश्यक  इसलिए  प्रौद्योगिकी  का  आयात  चुने  हुए  एवं  उच्च  प्रौद्योगिकी  के
 निर्यातोत्मुखी  अथवा  आयात  प्रतिस्वापन  वस्तुओं  के  लिए  है  ।''

 5.00  मण्प०

 आम  व्यक्ति  इन  बातों  को  नहीं  समझेमा  ।  आपने  अपने  प्रतिवेदन  में  सभी  बातों  की  प्रशंसा

 की  यह  बहुत  ही  अच्छा  प्रतिवेदन  परन्तु  पिछले  40  वर्षों  में  स्वतंत्रता  का  आनन्द  एवं  लोभ

 किन  व्यक्तियों  को  मिला  है  ?  उद्योगपतियों  को  यह  लाभ  मिला  है  जोकि  निर्धन  व्यक्तियों  का  खून

 चूस  रहे  बिचौोलिए  इसका  औनन्द  उठा  रहे  हैं  न  कि  निर्धन  व्यक्ति  जोकि  देश  के  निर्माण  के  लिए

 अपना  खून  वहा  रहे

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  हमारे  यहां  उद्योग  धन्धों  में  विस्तार  हुमा  है  परन्तु  ये

 बाप
 के  कुछ

 ही  राज्यों  में  स्थापित  किये  गये  हैं  न  कि  सभी  राज्यों  इस  सदत  में  अनगिनत  बार  मैंने  आपसे  कहा
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 मद्रेश्बर  तांती

 कि  मेघालय  में  जाइये  आपको  वहां  पर  स्वतंत्रता  के  40  वर्षों  के  पश्चात्‌  भरी

 एक  भी  उद्योग  नहीं  यह  आपकी  नीति  है  क्योंकि  ये  लोग  आपके  विरुद्ध  नहीं  खड़े  हो  सकते  ।
 वे  अपनी  लापरवाही  के  कारण  असफल  रहे  हैं  या  कोई  और  भी  कारण  हो  सकता  क्या  आप  नहीं
 समझते  कि  वहां  कुछ  उद्योग  धंधे  लगाना  आपका  कत्तंव्य  लोगों  को  आप  पर  विश्वास  रहा
 क्योंकि  आपने  वहां  कोई  उद्योग  नहीं  लगाया  ।

 मेरे  राज्य  में  100  बर्ष  पूर्व  लोगों  को  बाय  बाणानों  में  काम  करने  के  लिए  लाया  गया  था  ।

 असम  में  लगभग  800  चाय  उद्योग  उनमें  से  350  चाय  उद्योग  बन्द  होने  के  कगार  पर  इन
 उद्योगों  के  बन्द  हो  जाने  से  बहुत  से  लोग  भूख  ओर  आवास  स्थल  के  अभाव  में  मर  गये  मानव  जाति
 के  सम्मान  को  बनाये  रखने  के  लिए  बना  तंत्र  उनके  जीवन  एंवं  स्वतंत्रता  की  रक्षा  करने  में  असफल  हो
 गया

 औद्योगिक  विकास  आवश्यक  है  परन्तु  किसी  प्रकार  का  क्षेत्रीय  असंतुलन  नहीं  होना  चाहिए
 और  न  ही  धन  का  असमान  वितरण  ।

 मेरे  राज्य  में  तेल  उपलब्ध  है  लेकिन  आप  तेल  निकालने  तथा  बड़े  तेल  शोधक  का  रखाने  मेरे
 राज्य  के  बाहुर  स्थापित  कर  रहे  जबकि  असम  में  आपने  केवल  दो  तेल  शोधक  कारखाने  स्थापित

 किए  तथा  इन  दो  कारखानों  की  क्षमता  और  जगह  स्थापित  किए  गये  कारखानों  से  कहीं  बहुत  ही
 कम  इन  दो  कारश्वानों  की  कुल  क्षमता  12.5  लाख  टन  इसी  १ए  हाल  ही  में  असम  के  लोगों  ने
 आपको  सत्ता  से  उतार  फेंकने  का  निश्चय  किया  अब  उनकी  अपनी  सरकार  है  ।

 श्री  धप्रजय  मुतरान  :  मुशे  आशा  है  आप  इन  तेल  शोधक  कारखानों  को  तो  बाहर
 तहीं  निकाल  फेंकेंगे  ।

 भरी  भव्नेश्वर  तांती  :  उन्होंने  ऐसा  भापकी  गलत  नीतियों  के  कारण  किया  मैं  ऐसे  स्थान  से

 हूँ  जहां  पर  एक  भी  उद्योग  नहीं  मेरे  जिले  में  एक  भी  उद्योग  नहीं  है  और  सरकार  ने  एक  विशेष
 योजना  बनाई  है  कि  जिस  जिले  में  एक  भी  उद्योग  नहीं  है  वहां  उच्चोग  लगाने  का  प्रोत्साहन  दिया  जाना

 चाहिए  वहां  पर  उद्योग  स्थापित  करने  में  आपको  क्‍या  कठिनाई  है  ?  माननीय  उच्चोग  मंत्री  निश्चित  ही
 अब  आप  अपने  उद्योग  स्थापित  करिये  क्योंकि  वहां  आपको  अपनी  सरकार  जी  मेरी

 अपनी  सरकार  है  अर्थात्‌  असम  गण  परिषद  सरकार  ।  लेकिन  पिछले  36  वर्षों  से  वहां  पर  कांग्रेस  सत्ता
 में

 आप  अपना  कत्तंथ्य  करने  में  असफल  रहे  और  अब  आप  श्रमिक  विरोधी  नोति  का  अनुसरण
 कर  रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  आपने  कहा  था  कि  आपके  विभाग  का  इससे  सम्बन्ध  नहीं  आपके  विभाग
 का  सम्बन्ध  उद्योग  से  आपकी  श्रमिक  विरोधो  नीति  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  तो  बात  ही  क्‍या
 गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  भी लगभग  सभी  उद्योगों  में  लागू  की  जा  रही

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  में  काम  प्राइवेट  ठेकेदारों  को  दिया  जाता  है  और  फिर  वह  ठेकेदार
 ठेके  पर  श्रप्तिकों  को  लगाता  ऐसा  ही  नोकाणन  में  स्थित  सीमेंट  फंक्ट्री  में  भी  हो  रहा  अशोक
 पेपर  सिलघाट  जूट  मिल  जोकि  लम्बे  समय  से  बन्द  पड़ी  लेकिन  असम  गण  परिषद  सरकार
 के  आने  के  बाद  से  इन्होंने  काम  करना  शुरू  कर  दिया  आपकी  श्रमिक  विरोधी  नीति  बहुत  ही
 चौकाने  वाली  बर्षों  तक  ठेके  पर  लगाये  गये  श्रमिकों  के  हितों  का  संरक्षण  नहीं  हो  पाता  क्‍यों
 आप  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  ठेकेदार  द्वारा  ठेके  पर  श्रमिकों  से काम  करवाने  की  प्रथा  को
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 हित  कर  रहे  हैं  इससे  संविधान  के  प्रावधानों  तथा  इसके  तहत  बने  नियमों  एवं  कानूनों  का  उल्शंभर
 होता  है  ।

 श्रम  और  उद्योग  आपस  में  जुड़े  हुए  उद्योग  बिना  श्रमिक  के  एवं  श्रमिक  बिना  डद्योम्र  ने
 जीवित  नहीं  रह  सकते  ।  आपको  इस  और  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 चाय  बागानों  में  दैनिक  मजूरी  पर  सैकड़ों  श्रमिकों  को  काम  दिया  जाता  है  ।  इन्हें  दो  तीन

 महीने  या  3  वर्ष  पश्चात  निकाल  दिया  जाता  है  ।  हरैक  बर्थ  यह  तरीका  चलता  उन्हें  स्थायी  नहीं  किया
 जाता  महिला  अस्थायी  श्रप्मिकों  को  मातृत्व  युविध्ायें  नहीं  मिलती  कानून  के  अनुप्तार  महिला
 श्रम्मिक  मातृत्व  सुबिधाओं  की  अधिकारी  लेकिन  इसकी  जांच  करने  के  लिये  कोई  तंत्र  नहीं
 इस्तलिए  उतकी  भाजाज  को  सुनने  वाला  कोई  नहीं  उद्योग  तथा  श्रमिक  एक  दूसरे  से  जुड़े  हुए
 ओऔद्य)गरिक  बिबाद  श्रमिक  क्षतिपूर्ति  न्यूततम  मजूरी  बोनस  भुगतान

 मजूरी  भुगतान  प्रसूति  प्रसुविधा  ठेका  श्रम  और
 उत्सावत  )  बाल  श्रम  कारखाना  बागान  श्रम  अधिनिमम  का  जहां
 तक  सम्बन्ध  है  ये  सभी  कानून  उद्योगपतियों  द्वारा  गैरसरकारी  और  सावजनिक  क्षेत्र  में  लाये  गये
 ये  सभी  कालूस  बनाये  जा  रहे  हैं  लेकिन  इस  पर  कार्यवाही  करने  तथा  प्रबंधकों  द्वारा  इनका  उल्लंघन
 रोकने  के  लिए  कोई  तंत्र  नहीं  है  ।  प्रबन्धकों  के  लिए  कोई  दण्ड  का  प्रावधान  नहीं  है  नाहे  वे  का
 उल्लंधन  आप  कानून  क्‍यों  नहीं  बनाते  तथा  प्रबन्धकों  द्वारा  किसी  भी  कानून  का  उल्लंघन  किये
 जाने  पर  उसके  लिए  सजा  को  अनियाय॑  नहीं  बनाते  ?

 श्रमिकों  के लिए  मानवीय  परिस्थितियों  एवं  अन्य  राहुत  दिये  जाने  के  लिए  प्रावधान

 समापति  महोदय  :  ये  बातें  उद्योग  मं  त्रालय  के  तहत  नहीं  भाती  हैं  ।

 श्रो  भव्ेश्वर  तांतो  :  इसीलिए  मैंने  कहा  था  कि  श्रम  और  उद्योग  एक  दूसरे  से  जुड़े  हुए
 उनकी  जीविका  योग्य  मजूरी  की  स्थिति  है  ?  यदि  आप  गांवों  में  जाएं  भर  यदि  वद्दां  लोगों  के
 जीवन  स्तर  को  देखें  तो आपको  उनके  जीवन  की  निर  शाजनक  तस्वीर  देखने  को  मिलेगी  ।

 संविधान  के  अनुष्छेद  43%  में  कहा  गया  है  कि  किसी  भो  उद्योग  में  लगे  प्रतिष्दानों  या
 अस्प  संगठमों  के  प्रबन्धन  के  अधील  कार्यशत  श्रमिकों  की  भागीदारी  की  रक्षा  करना  कोई  भी  कललून
 बमशक र  या  अन्य  तरीके  से  या  कोई  कदम  उठाकर  उस  राज्य  की  मेरा  नमन  भिवेशन  है  मंजी

 महोदब  इस  तथ्य  की  जांच  करें  कि  मेरे  राज्य  में  लोहे  और  इस्पात  का  कोई  उद्योग  नहीं  न  ही  कोई
 बौषधि  या  फार्मेस्यूटिकल  उध्ध  ग  आयुध  बंगन  फैक्ट्री  और  न  ही  कोई  ग्राम  एवं  कुटीर
 उश्ोय  ही  तथा  इन्हें  वहां  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  मेरा  निवेदन  है  कि  कुछ
 उदच्योग  बहां  स्थापित  किए  जायें  ताकि  काफो  बेरोजगार  लोगों  को  कोई  न  कोई  रोजगार  मिल  सके  तथा

 हमारे  लोकतांजिक  देश  में  लोगों  को  जीविका  का  कुछ  न  कुछ  साधन  मिल  सके  ।

 ]

 थी  उपा  क  गत  सिश्र  :  सभापति  अभी  मद्रास  में  अखिल  भाग्तीय  कांप्रेध
 कमेटी  के  अधिवेशन  के  अवसर  पर  हमारे  प्रधान  «न्‍्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जो  कि  भारतीय

 राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  अध्यक्ष  भी  हैं  उन्होंने  नया  कार्यक्रम  नया  नारा  दिया  कि  बेरोजगारी  हृठाई
 जायेगी  |  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  ने  गरीबी  हटाओ  का  नारा  दिया  गरीबी  बहुत  ज्यादा  मात्रा
 में  इस  देश  से  कम  हुई  और  बड़ी  तेजी  के  साथ  गरीबी  कम  हो  रही  है  ।  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव
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 उम्ता  कानत  सिश्र  ]

 गांधी  जी  ने  जो  नया  नारा  दिया  बेरोजगारी  दूर  करने  उसका  हम  स्वागत  करते  हैं  और  सारा

 मुल्क  स्वागत  करता  है  ।

 महोदय  पोठासोन
 ह

 5.12  म०  प०

 यह  बहुत  ही  अच्छा  कार्यक्रम  है  और  हमें  विश्वास  है  कि  इस  देश  से  बेरोजगारी  बड़ी  तेजी  के

 साथ  दूर  लेकिन  कैसे  दूर  होगी  ?  इसको  दूर  करने  का  रास्ता  यह  खाली  खेती  से  इस  देश-से  न

 बेरोजगारी  दूर  हो  सकती  है  और  न  गरीबी  दूर  हो  सकती  खेती  के  साथ-साथ  बड़े  पैमाने  बड़े
 स्तर  इस  देश  में  उद्योगों  का  औद्योभीकरण  करना  ओद्योगीकरण  का  काम  प्रारम्भ

 बुनियादी  उद्योग  बड़ी  मात्रा  में  लगे  हैं  और  लग  रहे  किन्तु  इस  देश  में  गरीबी  दूर  करने  के
 शिक्षितों  को  काम  में  नगाने  के  टैकक्‍्नीकली  शिक्षितों  को  काम  में  लगाने  के
 डिप्लोमा  होल्डरों  और  आई०  टी०  आई०  पास  लोगों  और  तमाम  अन्य  शिक्षितों  को  काम  में  लगाने  के

 लिए  बड़े  पैमाने  पर  देश  में  उद्योगों  का जाल  बिछाना  देश  में  बड़े  उद्योगों  मझौले  उद्योगों

 लघु  उद्योगों  ग्रामीण  उद्योगों  का  और  गृह  उद्योगों  का  जाल  बिछाना  यह  जाल  प्रत्येक
 ब्लाक  प्रत्येक  गांव  में  और  प्रत्येक  जिले  में  बिछाना  होगा  ।  इसके  लिये  पब्लिक  प्राइवेट

 ज्वाइंट  सैक्टर  या  कोई  अन्य  सैक्टर  नहीं  देखना  पब्लिक  सैक्टर  प्राइवेट  सैक्टर
 को-आपरेटिव  सेक्टर  ज्वाइंट  सैक्टर  प्रत्येक  सैक्टर  को  प्रत्येक  क्षेत्र  को  सेवा  में  लगाना
 जब  बड़े  पैमाने  पर  उद्योगों  का  देश  में  औद्योगीकरण  तब  बड़े  पैमाने  ५र  देश  से  गरीबी  दूर  होगी
 और  बेरोजगारी  दूर  होगी  ।

 देश  में  जो  पिछड़े  जिले  तहसील  ब्लाक्स  उन  क्षेत्रों  में  औद्योगीकरण  करना  आवश्यक
 प्रत्येक  जिले  में  दो-तीन  बड़े  उद्योग  लगें  ।  उनके  सहायक  उद्योग  लगें  और  प्रत्येक  विकास  खण्ड  में  मझोले
 उद्योग  लगें  और  ग्रामीण  उद्योगों  का  जाल  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना
 चाहता  हूं  कि  कई  वर्षों  पहले  एक  शिवरमण  कमेटी  बनी  थी  और  उस  कमेटी  ने  अपनी  रिपोर्ट  दी
 उस  रिपोर्ट  के  अनुसार  जो  बड़े  जिले  उनके  सब-डिवीजन  और  उनमें  विकास  थण्डों  को  पिछड़ा  घोषित
 किया  ताकि  उन  विकास  खण्डों  सब-डिवीजनों  मे  उद्यमी  लोगों  को  सुविधायें  मिलने  के  कारण
 उद्योग  लग  सकें  ।  उत्तरी  मिजपुर  जिला  बहुत  बड़ा  जिला  है  और  वाराणसी  जिला  भी  पिछड़ा
 जहां  पर  कोई  उद्योंग  नहीं  मिर्जापुर  के  दक्षिणी  क्षेत्र  में  कोयला  और  बिजली  के  कारण  बड़ी  संख्या
 में  उद्योग  लग  रहे  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उद्योगों  का  विकेन्द्रीकरण  होना  चाहिए  ।
 कानपुर  बैनी  मोदीनगर  अहमदाबाद  में--जहां  एक  उद्योग  लगता  वहां  दो-तीन-चार-पांच
 उद्योग  लगते  चले  जा  रहे  हैं  और  उन  उद्योगों  का  केन्द्रीयकरण  होता  जबकि  उद्योगों  का  विकेन्द्रीकरण
 होना  उद्योगों  का  लाइसेंस  देते  वक्त  उनको  बताना  चाहिए  अमुक  पिछड़े  विकास  खण्ड  में
 उद्योग  लगाए  जायें  ।  मिर्जापुर  जिले  में  मिर्जापुर  शहर  के  पास  एक  बड़ा  उद्योग  लगाया  जाए  और
 बाराणसी  जिले  में  ज्ञानपुर  भदोई  तहसील  में  एक  बड़े  उद्योग  की  स्थापना  हो  ।

 अन्तिम  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  की  आबादी  13  करोड़  इसलिए  उत्तर
 प्रदेश  में  सेन्ट्रल  सेक्टर  में  कम  से  कम  14  परसेन्ट  इन्वेस्टमेंट  होना  चाहिए  किन्तु  उत्तर  प्रदेश  में
 4  परसेन्ट  ही  केन्द्रीय  पूजी  का  वितियोग  हो  रहा  मेरी  मांग  है  कि  उत्तर  प्रदेश  की  आबादी  और
 पिछड़ेपन  को  देखते  हुए  उत्तर  प्रदेश  में  और  खास  तौर  पर  उत्तर  प्रदेश  में  अधिक  से  अधिक  पूंजी
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 का  नियोजन  किया  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भी  सोहम्सद  सहंफूज  धली  लां  :  उपाध्यक्ष  आपका  बहुत-बहुत  शुक्रिया  कि
 आपने  मुझे  समय  दिया  ।  मुझे  दो  तीन  बातें  कहनी  हैं  ।  जल्क

 मैं  यह  अर्जं  करना  चाहता  हूं  कि  यहां  से  सिर्फ  225  किलोमीटर  दूर  मेरी  कांस्टीदुयेन्सी
 दिल्‍ली  जो  सेन्ट्रल  मुकाम  उससे  यह  सिर्फ  इतनी  दूरी  पर  है  लेकिन  बड़े  अफसोस  की  बात  है  कि  वहां
 पर  आज  तक  कोई  इंडस्ट्री  नहीं  जब  श्री  एन०  डी०  तिवारी  उत्तर  प्रदेश  के  चीफ  मिनिस्टर  तो

 सन्‌  1986  में  जिला  एटा  के  एक  मुकाम  जो  एक  कस्बा  पर  उन्होंने  कैबिनट  मीटिंग  बुलाई
 थी  और  ओपनली  मीटिंग  में  यह  कहा  था  कि  हम  अलीगंज  के  लिए  एक  स्पीनिंग  मिल  दे  रहें  अब

 वहां  की  जनता  हमसे  यह  पूछती  है  कि  उस  वायदे  का  क्‍या  उन्होंने  ओपनली  हमें  स्पीनिंग  मिल
 देने  के लिए  कहा  मैं  तो अपोजीशन  का  आदमी  हूं  लेकिन  कांग्रेस  के  चीफ  मिनिस्टर  ने  ओपनली  यह
 कहा  था  कि  हम  एक  स्पीनिंग  मिल  वहां  पर  दे  रहे  अफसोस  की  बात  है  कि  वहां  पर  अभी  तक
 स्पीनिंग  मिल  नहीं  मिली  ।  हमारा  जिला  बेकवर्ड  ह ैऔर  वहां  पर  ओपनली  कहने  के  बाद  भी  स्पीनिंग  मिल

 नहीं  लगी  ।  हमारा  जनपद  उत्तर  प्रदेश  का  बहुत  ही  बंकवर्ड  और  क्रिमिनल  इलाका  वहां  पर  कोई

 इंडस्ट्री  नहीं  ह ैऔर  इसलिए  वहां  के  लोग  बेकार  हैं  और  परेश/न  वह्‌  इलाका  बिल्कुल  सेन्टर  के

 करीब  है  ।

 एक  बात  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  आपका  जो  इंडस्ट्रीज  के  लिए  सर्वे  हं'ता  वह
 पोलीटीकल  बेसिस  पर  होता  जहां  पर  रा-मैटीरियल  वहां  पर  इंडस्ट्री  खुलनी  चाहिए  लेकिन

 वहां  पर  इंडस्ट्री  नहीं  खुलती  मेरे  इलाके  में  तम्बाकू  और  गन्ना  बहुत  ज्यादा  पैदा  होता  मैंने  कई
 दफा  कहा  है  कि  तम्बाकू  की  इंडस्ट्री  वहां  पर  कायम  की  जाए  ताकि  वहां  के  काश्तकारों  का  खून  जो
 मिडिलमेन  चूसते  वेन  चूस  सके  लेकिन  आज  तक  किसी  ने  इस  बात  को  सुना  ही  नहीं  ।

 :5  एम०  एल०  एज०  की  मेरी  कांस्टीटुयेन्सी  है लेकिन  वहां  पर  आज  तक  कोई  इंडस्ट्री  नहीं  लगाई  गई

 है  ।  रेलवे  लाइन  तो  सिर्फ  देखने  के  लिए  हमें  आजादी  मिले  40  साल  हो  गये  हैं  लेकिन  आज
 भी  उस  एरिया  में  गरीबी  और  पिछड़ापन  225  किलोमीटर  यहां  से  मेरी  कांस्टीटुयेन्सी  है  लेकिन

 तक  वहां  पर  कुछ  नहीं  हुआ  इस  चीज  पर  आपको  गौर  करना  चाहिए  ।  गवनंमेंट  वायदा  तो

 पब्लिक  में  कर  देती  है  लेकिन  उसको  पूरा  नहीं  करती  है  और  इसका  नतीजा  यह  है  कि  पब्लिक  आपके

 खिलाफ  हो  गई  है  ।

 अन्त  में  मेरी  गुजारिश  है  कि  जनपद  एटा  में  आप  एक  हण्डस्ट्री  खुलवा  जिससे  जो  लोग

 बेकार  उनको  काम  मिल  सके  ।  अब  टाइम  ओर  ज्यादा  नहीं  इसलिए  मैं  खत्म  हूं  ओर  डिप्टी

 स्पीकर  साहब  के  हुकुम  की  तामील  करना  मेरा  फर्ज

 क्री  चरनजीत  सिह  बालिया  :  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  पंजाब  क्रृषि  प्रष्ान

 राज्य  है  तथा  पंजाब  वासियों  ने  कृषि  उत्पादन  के  लिए  अथक  काय॑  किया  मैं  कहूंगा  कि  देश  में

 हरित  क्रांति  स्वंप्रथम  पंजाब  से  ही  आई  है  ।  क्षि  उत्पादन  में  और  भधिक  वृद्धि  करने  की  कोई

 इश  नहीं  पंजाब  में  दूसरे  उद्योग  लगाने  की  आवश्यकता  यहां  पर  उद्योग  धन्धे  शुरू  करने  की

 जरूरत  है  |  किन्तु  खेद  की  बात  है  कि  अन्य  क्षेत्रों  की  उद्योगों  की  स्थापना  के  मामले  में  भी  पंजाब

 से  भेदभाव  किया  जा  रहा

 मैं  यहां  पर  बताऊंगा  कि  तिर्माण  के  क्षेत्र  में  16.33  प्रतिशत  राष्ट्रीय  योगदान  के  मुकाबले  पंजाब
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 _  न  नस का योजदान केवल 12.06 प्रतिशत है तथा पंजाब में बड़े स्तर के उद्योगों की स्थापना

 चरनजीत  सिह  वालिया  ]

 का  योजदान  केवल  प्रतिशत  है  तथा  पंजाब  में  बड़े  स्तर  के  उद्योगों  की  स्थापना  की  प्रतिशतता

 लगातार  कम  होती  जा  रही  बदली हुई  में  यह  2.20  प्रतिशत  अनुरोध  में  यह  कम  होकर
 नीति  प्रतिशत  हो  गई  इन  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  हस
 नीति  में  संशोधन  करें  तथा  पंजाब  के  केन्द्रीय  औद्योगिक  परियोजन!एं  स्थापित  करने  के  मामले

 कोई  भेद-माव  नहीं  होना  पंजाब  जहां  कि  अशांति  स्थिति  बहुत  ही  खराब  शिक्षित
 भौर  अशिक्षित  युवा  दोनों  ही  बेरोजगार  राज्य  में  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  लिये  उद्योगपतियों
 तथा  सक्षमियों  को  आकर्षित  करने  के  दास्ते  पंजाब  को  श्रेणी  कः  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  राज्य
 चोधित  करना  चाहिए  ।  पंजाब  के  तीन  जिले  श्रेणी  में  तभा  तीन  सीਂ  श्रेणी  में  आते  राज्य  के

 faq  ब्लाकों  में  से  श्रेणी  ब्लाकों  में  एक  भी  उद्योग  नहीं  युवा  न्यक्तितयों  को  रोजगार  दिलाने  के

 सिए  पंजाब  को  श्रेणी  या  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  राज्य  धोषित  कर  दिया  जाना  उद्योग
 स्थापित  करने  के  80  प्रत्ताव  सरकार  के  पास  लम्बित  मेरा  अनुरोध  है  कि  पैट्रो-रसाथन

 इलैक्ट्रानिको  स्विखिंग  सिस्टम  बीडियो  कंसेट  रिकाडिग  परियोजना  जो  कि  केन्द्र
 सरकार  के  पास  लम्बित  है  इन्हें  स्वीकृति  वेकर  पंजाब  में  स्थापित  करने  को  अनुमति  दी  जाये  ।

 खतिज  संसाधमों  के  संबंध  में  पंजाब  काफी  पीछे  पंजाब  को  50,00  .  बेगन  सोफ्ट  कोक  की
 आवश्यकता  उसके  मुकाबले  उसे  मुकाबले  बंगन  ही  मिल  पा  रहा  है  ।  पंजाब  को  कि आप  बंबन

 हाई  कोक  को  आवश्यक्रता  है  उसके  मुकाबले  उसे  3,300  बैगन  ही  मिल  रहा  है  जैसा  कि  आप  जानते

 हैं  पंजाब  में  कच्चे  लोहे  की  कमी  है  तथा  औद्योगिक  इकाइयां  बन्द  होने  के  कगार  पर  सरकार
 से  बेरी  गुजारिश  है  कि  सभी  उद्योगों  को  देश  के  किन्‍्हीं  विशेष  स्थानों  पर  केन्द्रित  न  करें  अपितु
 लोगों  का  राजनतिक  सम्बद्धता  का  विचार  किये  बिना  उन्हें  देश  के  सभी  भागों  में  स्थापित  किया  जाये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  पजाब  के  साथ  भेदभाव  न  किया  जाये
 भौर  पंजाब  के  लिये  औद्योगिक  परियोजनाओं  को  स्वीकृत  करने  में  उदारता  ब्रती  जाये  ताकि  बे
 भार  युवाओं  को  किसी  न  किसी  प्रकार  का  रोजगार  दिलाया  जा  सफे  ।

 जयाध्यक्ष  मह्टोद्य  :  श्री  मेरी  बात  को  मैं  क्या  कह  रहा  हूं  ।  भरत्री  जी  को  उत्तर
 देने  दीजिये  और  अगर  यदि  आपको  कोई  स्पष्टीकरण  चाहिए  तो  आप  उसे  अन्‍्स  में  पूछ  सकते  मस्यथा
 अभी  हमारे  पास  पर्याप्त  बक्त  नहीं  है  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  यह  सही  नहीं  वास्तव  में  अब  मेरा  व्यधस्था  का  प्रश्न  है
 क्योंकि  सभी  दलों  को  भवसर  मिलना  चाहिए'*ਂ  )

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  यह  कोई  व्यक्षत्था  का  प्रश्न  नहीं  मैं  सभी  दलों  को  शमय  नहीं  दे
 सकता  ।

 प्रो  सेफुद्दीय  सोम  :  मैं  तीन  मिनट  का  भाषण  सच  तो  यह  है  कि  जब  मैंने  श्री  वेंगल  राव
 को  देखा  तो  मेरी  बोलने  की  इच्छा  हो  गई  ।

 प्रारम्भ  में  मैं--सभी  लोगों  को  इस  बात  से  आश्चर्य  हो  सकता  है--एक  बात  के  लिए  श्री  बेंगल
 राव  की  प्रशंसा  करूंगा  ।  हम  ज्यादा  नजदीक  से  एक-दूसरे  को  नहीं  जानते  मैं  कभी  भी  उन्हें  उनके
 का्यलिय  में  तहीं  मिला  लेकिन  मैं  आपको  बताऊंगा  कि  मेरे  पत्र  पर  उन्होंने  क्या  कार्यवाही  की  जो  कि  मैंने
 उन्हें  श्रीनगर  में  एच०  एम०  टी०  की  इकाई  लगाने  के  बारे  में  लिखा  मैंने  उनका  ध्यान  इस  बात  की

 ह  भं
 आकधित  किया  था  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  में  हमारे  यहां  सिर्फ  एक  ही  उद्योग  अर्थात्‌  एच०  एम०  टी०

 यूनिट
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 हो  जायेगी  ।  मैंने  उन्हें  बताया  था  कि  प्रबन्धकों  के  खिलाफ  कुछ  आरोप  लेकिन  इसका  श्रेय  उन्हें  जाता
 उनके  कार्य  करने  का  तरीका  चितश्नतापूर्ण  है  लेकिन  मैंते  पाथा  कि  उन्होंने  काफी  सख्त  कार्यवाही  की

 तंथा  इसके  लिए  मैं  उनको  प्रशंसा  करताਂ  लेकिन  मुझे  मह  पत्ता  चला  कि  उन्होंने  स  सिर्फ  श्रीनगर  स्थित
 एच+  एभ०  टी०  इकाई  में  एक  दल  भेजा  अपितु  वे  हवयं  वहां  भए  ओर  कुछ  व्यक्तियों  का  स्थानान्तरण

 यंशेपि  उनके  पञ्र  में  उन्होंते  मेरी  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  किया  था  कि  श्रीमगर  स्थित

 एंच०  एम०  टौ०  हकाई की  पिछले  दो  वर्षों  में  दो  करोड़  रुपये  का  धाटा  हुआ  है  ।  लेकिन  उन्होंने  समय  पर

 कार्यवाही  की  और  इसमें  कुछ  सुधार  हुआ

 प्रशंसा  के  पश्चात्‌  मैं  उनके  ध्यान  में  एक  बात  लाना  चाहता  हुं'*ਂ  )

 एक  मातनोथ  सदंहव  :  अब  बुराई  ।

 भो  संफुह्दीन  सो  ज  :  अब  मैं  मन्त्री  जी  का  ध्यान  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  की  ओर  दिलाना  चाहता

 हूं  न  सिफ  कश्मीर  की  ही  और  अपितु  पूरे  राज्य  की  ओर  कि  भारत  के  औद्योगिक  मानच्षरि  में  हमारा
 कहीं  नाम  नहीं  मेरे  इंस  भ्रंश्त  के  बारे  में  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य
 ने'कितनी  पूंजी  मिंचेश  की  है  तत्कालीन  वित्त  मन्त्री  का  जवाव  था  कि  हमारी  यहां  सिर्फ  एक  ही  इकाई  है
 अर्थात्‌  एच०  एम०  टी०  तथा  इस  इकाई  में  कुल  निवेश  6.7  करोड़  हपये  अतः  यह  0.07  प्रतिशत
 बेठता  मैं  यहीं  कहता  कि  राज्य  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  बहुत  से  क्षेत्र  हैं  जिनमें  प्रशंततीय

 की  गई  लेकित  जहां  तक  सावेजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  संबंध  है  हमारे  यहाँ  कोई  उद्योग  नहीं  है
 उसके  कारणों  को  भूल  जाइये  |  श्री  कंगन  राज  कार्य  करने  में  विश्वास  रखते  हैं  और  जब  उन्हों  ने  कार्य  वाही
 की  तो  मुझे  इस  कहावत  में  पक्का  यक्तीस  हो  गया  कि  कहने  की  बजाय  काय  करने  का  ज्यादा  महत्व  होता

 अतः  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  वेਂ  इस  अर  की  दूर  करेंगे  ।  हमारे  वहां  राज्य  में  एक  भी  उद्योग

 नहीं  मैं  उनका  ध्यान  स्वर्गीय  प्रधान  मश्ती  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  द्वारा  दिये  गये  वचन  की  ओर

 ऊंगा  जिसका  राजीव  जी  ने  भी  जम्मू  और  कश्मीर  का  दौरा  करते  वक्‍त  समर्थन  किया  श्रीमती  प्रधान

 मंत्री  न ेउस  संमय  कहा  था  कि  ज“मू  और  कश्मीर  फ्यंटन  स्थल  गहां  के  वाताधरण  को  प्रदूषित  नहीं
 किया  जाना  अतः  हमें  यहाँ  पर  पूंजी-प्रधान  हल्के  उद्योग  लगाने  चाहिए  जिससे  प्रदूषण  नहीं  होभा

 जैसे  कि  इलेंक्ट्रानिकी  या  अन्य  जो  कोई  भी  उद्योग  आप  वहां  लगायें  मैं  तो  सिर्फ  जम्मू  और

 कश्मीर  राज्य  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करमा  चाहता  हूं  ।

 इस  समय  तो  मैं  सिर्फ  इतना  ही  कहूंगा  और  अगली  दफे  जब  आप  मुझे  ज्यादा  स्मय  देंगे  तो  मैं

 शाज्य  में  भौद्ोगिक  विकास  पर  बोलूंया  ।

 उपाध्यक्ष  बंहौदव  :  जैसा  कि  आपने  वे  कार्य  करने  वाले  व्यक्ति  वे  अभी  काफी

 सारे  कार्योन्मृंखी  बातें  कहेंगे
 ।

 उस्ोग  ससत्री  जे०  बेंवल  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे  बहुत  ही  प्रसन्‍नता  है  कि

 इस  वर्ष  मांगों  पर  उतर  बेने  के  लिए  मुझे  अवसर  मिला  पिछली  दफ्फ  इन्हें  गिलोटीन  कर  दिया  गया

 चर्चा  मेरे  पुराते  सहयोगी  भरी  श्रीरामगूर्ति  ह्वारा  शुरू  की  गई  जब  मैं  मुख्य  मन्त्री  था  तो
 बह

 भरे  मस्त्रिशण्हल  में  थे  ''  मैं  आपको  एक  संबंध  के  बारे  में  बता  रहा  हूं  ।  यद्यपि  वह  विपक्ष  में

 हैं  फिर  भी  हारे  संबंध  अभी  भी  अच्छे

 माननीय  सदश्यी  हारा  उठाये  गये  विभिन्‍न  मुद्दों  का
 उत्तर  देने  से  पूर्व  मैं  देश  में  ब्याप्स

 सदस्यों  से  अनु  रोध  कर  रहा  हूं  कि  हमारे  देश  की  तुलना  जापान

 देश  की  80  प्रतिशत  जनता  कृंषि  पर  निर्भर  अभी-अभी  एक
 स्थिति  के  बारे  में  बताना  मैंस

 था  अमरीका  से  न  हमारे  दे

 245  ||



 अनुदानों  को  1988-8  8-8  9  26  1988-89

 जे०  बेंघल  राव |
 5

 4

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  मद्रास  में  कहा  था  कि  वे  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या
 को  हल  करने  की  कोशिश  कर  रहे  जब  तक  हम  इसे  अधिकतर  जनता  को  कृषि  से  हटाकर  औद्योगिक
 क्षेत्र  में  नहीं  हम  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  नहीं  कर  हम  प्रति  व्यक्ति  आाय  नहीं
 बढ़ा  सकते  तथा  देश  में  गरोबी  की  समस्‍या  को  दूर  नहीं  कर  हमारी  सरकार  का  यही  मुख्य
 उद्देश्य  तथा  सरकार  का  सारा  जोर  देश  में  उद्योग-धन्धे  औद्योगिक  क्रान्ति  लाने  पर  है  ।
 तभी  हम  इस  समस्या  को  हल  कर  सकते

 आप  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  हरित  क्रान्ति  के  माध्यम  से  हमने  क्ृषि  के  क्षेत्र  में  अपने  लक्ष्यों
 को  प्राप्त  कर  लिया  अब  उद्योग  के  क्षेत्र  में  क्रान्ति  लाना  हमारी  जिम्मेदारी  इसमें  कई  कमियां

 मैं  नहीं  कहता  कि  हमारे  यहां  सभी  व्यक्षित  स्वगं  से  आये  हैं  या  देवदूत  कुछ  खामियां  हैं  ।

 मैं  मानवीय  सदस्यों  का  अभारी  हूं  कि  उन्होंने  चर्चा  के  दौरान  मूल्यवान  सुझाव
 एक  बात  के  लिए  मैं  माननीय  सदस्य  को  याद  दिलाना  विशेष  रूप  में  श्री  भट्टम  श्री  राममूर्ति
 को  जो  कि  मेरे  अच्छे  यदि  आप  देश  को  ओऔद्योगीकृत  करना  चाहते  उद्योग-धन्धे
 स्थापित  करना  चाहते  प्रदेशों  में  असंतुलन  दूर  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  विद्युत  उत्पादन  पर
 अपना  सारा  ध्यान  देना  होगा  ।  बिना  विद्युत  के  आप  कंसे  आशा  कर  सकते  हैं  कि  विकास  काय॑  हों  ?
 केसे  आशा  की  जा  सकती  है  कि  इसके  बिना  उद्योग  स्थापित  हों  ?  यहां  तक  कि  आज  भी  देश  में  उद्योगों
 की  स्थापित  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने  के  लिए  भी  विद्युत  पर्याप्त  नहीं  हम  इन  उद्योगों  में  पूंजी
 निवेश  करके  देश  के  प॑से  को  बर्बादी  कर  रहे  मैं  ऐसा  स्पष्ट  रूप  में  बोल  रहा  हूं  क्योंकि  सार्वजनिक
 क्षेत्र  में  हमारा  पूंजी  निविश  70,000  करोड़  रुपये  है  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  हजारों  करोड़  रुपये  की

 पूंजी  लगी  हुई  मट्ोदय  आन्ध्र  श्रदेश  में  लगभग  सभी  सीमेंट  कारखाने  बन्द  पड़े  मैं  इसके  लिए
 किसी  को  जिम्मेदार  नहीं  ठहरा  रहा  सूखे  के  कारण  हमारे  पनबिजली  जलाशय  खाली  हो  गये  हैं

 ,  तथा  बिजली  की  कमी  के  कारण  हम  ओद्योगिक  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  इन

 मुश्किलों  के  बावजूद  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  उल्लेखनीय  प्रगति  हुई  राज्य  में  उद्योग  मन्त्री  तथा
 राज्य  में  मुख्य  मन्त्री  होने  की  वजह  से  मैंने  राज्य  में  औद्योगिक  दृष्टि  से  सुधार  के  लिए  अपनी
 ओर  से  भरसक  प्रयास  अब  हमारा  दायित्व  अकेले  राज्य  को  ही  नहीं  अपितु  पूरे  देश  को

 ओऔद्योगीकृत  करना  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  सम्पूर्ण  देश  में  दो  ही  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  पर
 विद्यत  का  उत्पादन  उनकी  आवश्यकंता  से  अधिक  वे  राज्य  हैं  महाराष्ट्र  तथा  मध्य  प्रदेश  और
 और  अन्य  राज्यों  में  बिजली  की  कमी  जैसा  कि  मैंने  कहा  हम  स्थापित  क्षमता  का  उपयोग
 की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  बहुत  से  नये  उद्योग  शुरू  करने  की  हमें  अपने  विद्युत  उत्पादन  में  निवेश
 करना  सातवीं  योजना  के  अन्त  योजना  आयोग  के  ऊर्जा  मन्त्रालय  के

 10,000  मेगावाट  की  कमी  रह  इसी  लिए  मैं  हमेशा  प्रधान
 मन्त्री

 से  विद्युत  उत्पादन  पर  अधिक

 ध्यान  दिये  जामे  का  अनु  रोध  करता  रहा  हूं  और  राज्य  सरकारों  भी  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  अधिक  धन

 लगाना  उनके  अन्य  कायंतक्रमों  के  उन्हें  विद्युत  उत्पादन  पर  अधिक  धन  लब्भना

 मैं  एक  बार  फिर  सभी  सदस्यों  को  यह  याद  दिलाता  हूं  कि  विद्युत  के  बिना  आप  राज्य  का

 विकास  नहीं  कर  आप  इस  देश  का  विकास  नहीं  कर  सकते  ।  क्योंकि  मुख्य  मस्त्री  के  रूप  में  मैंने

 योजना  आवंटन  का  40  प्रतिशत  विद्युत  पर  ख्च  किया  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  विद्युत  के  बिना  हम

 इन  उद्योगों  की  आशा  नहीं  कर  सकते  ।  आप  अच्छी  तरह  जानते  यहां  पर  **
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 6  ढें  1910  अनुदानों  की  .988-89

 रहः  हूं  क्योंकि  हम  लोगों  का  झुकाव  कृषि  की  ओर  है  और  हमारा  झुक'व  उद्योग  की  भोर  नहीं  यही
 दोष  अमरीका  में  5  प्रतिशत  लोग  हैं  जो  क्षृषि  क्षेत्र  में  कायं  कर  रहे  हैं  जो  अपने  देश  के  लिए
 दन  कर  रहे  हैं  और  जो  अन्य  देशों  को  भी  निर्यात  कर  रहे  हैं  जबकि  हमारे  देश  में  हमारे  80  प्रतिशत
 लोग  कृषि  कार्य  में  लगे  हैं  और  हमारे  लिए  पर्याप्त  उत्पादन  नहीं  कर  पा  रहे  अभी-अभी  पंजाब  से
 आए  हमारे  माननीय  सदस्य  बोले  गत  छ  वर्षों  में  हर  प्रकार  की  अशान्ति  के  पंजाब  में
 उत्पादन  बहुत  अच्छा  रहा  पंजाब  में  उनकी  प्रति  व्यक्ति  आय  भी  बहुत  अच्छी  और  हम  पंजाब
 को  एक  विशेष  मामला  मान  रहे  श्री  रामूवालिया  से  जब  वह  और  उनके  मंत्री  मेरे
 कार्यालय  में  मुझे  याद  है  कि  एक  ही  दिन  में  मैंने  चार  चौनी  कारखानों  और  एक  टायर  फैक्टरी
 की  स्वीकृति  दी  जो  कुछ  भी  वे  चाहते  हैं  हम  दे  रहे  )

 थी  बलवश्त  सिह  र:मूबालिया  :  मैं  अपने  राज्य  की  ओर  से  अपनी  हृतश्ञता  व्यक्त  करता  हूं  ।

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  ऐसा  आपकी  खातिर  नहीं  बल्कि  देश  की  खातिर  किया  गया

 ]

 ५
 २ फेतर  संफुहीन  तोज  :  आपके  साथ  तो  सभी  खुश  हैं  ।

 ]

 भरी  जे०  बेंगल  राव  :  मैं  आपके  जम्मू  और  कश्मीर  में  भी  )

 इस  लाइसेंस  नीति  के  बारें  हमने  सम्पूर्ण  व्यवस्था  में  पूरी  तरह  परिवर्तन  कर  दिया
 है  ।  इसको  काफी  उदार  बता  दिया  गया  आशय-पन्र  प्राप्त  करने  के  लिए  हमारे  उद्योग  भवन  आने
 की  आवश्यकता  नहीं  मै ंआपको  बता  रहा  हूं  कि  यदि  आप  एक  संयुक्त  प्रांथना-पत्र  हमें  भेजे  ।  यदि
 आप  एक  प्रार्थना-पत्र  तो  जहां  तक  संभव  होगा  45  दिनों  के  अन्दर  आपको  अपने  घर  पर
 पत्र  मिल  जाएगा  ।  मैं  अपने  विभाग  से  खत्म  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हैं  । इसी  कारण

 बहुत  से  लोग  उद्योगों  में  निवेश  करने  के  लिए  आगे  आ  रहे  हम  ईश्वर  से  प्राथंना  करते  हैं  कि  आगामी
 मौसम  में  अच्छी  वर्षा  ताकि  सम्पूर्ण  देश  में  हमारी  बिजली  की  स्थिति  में  सुधार  हो  और  बहुत  से
 लोग  उद्योगों  को  लगाने  के  लिए  आगे  आएं  ।

 मैं  अपने  साथी  श्री  श्रीराम  मूर्ति  को  एक  मुद्दे  के  बारे  में  याद  दिला  रहा  आप  अच्छी  तरह
 जानते  वारांगल  और  खम्माम  जिले  जोकि  नक्‍्सलवादियों  से  प्रभावित  जिले  ग्रेनाइट  की

 खानें  इससे  आप  ग्रेनाइट  पत्थर  का  उपयोग  सड़कों  को  पक्का  करने  के  लिए  कर  रहे  थे  ।

 भब  वह  ग्रेनाइट  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  बहुत  ही  उपयोगी  है  और  मैंने  30  एककों  की  पहले  ही  स्वीकृति
 दे  दी  एक  सौ  अनिवासी  भारतीय  खम्माम  और  नालगौंडा  जिज़ों  में  यूनिटें  स्थापित  करना

 चाहते  हैं  ।  इसके  लिए  देश  के  अन्दर  और  देश  के  बाहर  भी  काफी  समर्थन  मिला  अब  हमें  इसके  लिए

 आधारभूत  सुविधाएं  पैदा  करनी  होगी  ।  हमें  उनके  लिए  सुविधाएं  पैदा  करनी  होंगी  और  हमें  बिना  किसी

 देरी  के  उनके  आवेदन-पत्रों  को  निपटाना  केवल  तभी  हम  भौर  अधिक  लोगों  को  आकषित  कर

 सकते  हैं  ।  वह  हम  अब  कर  रहे  हमने  लाइसेंस  देने  के  अपने  बहुत  से  पहलुओं  को  झदार  बना  दिया

 है  और  उसके  लिए  और  अधिक  सुविधाएं  और  प्रोत्साहन  देने  होंगे  ।

 अब  हम  सदी  में  प्रवेश  करने  जा  रहे  हमें  आधुनिक  उद्योग  लगाने  होंगे  ।  हमें  बड़े
 पैमाने  पर  पेट्रो-रसायन  उद्योग  शुक  करने  चाहिए  ।  केवल  बड़ोदा  में  भाई०पी०सी०एल०  महाराष्ट्र
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 ले०  बेंगल  राब  |

 में  आगामी  वर्ष  में  पेट्रो-रसायन  कम्पर्लक्स  स्थापित  किया  जाएगा  ।

 हल्दिया  के  वारे  में  हमने  लगभग  इसे  स्वीकृति  दे  दी  वे  इसके  लिए  उत्सुक  नहीं
 पत्र  1977  में  दिया  गया  उन्हें  इसके  लिए  वित्तीय  संस्थाओं  के  पास  जाता  ऐसा  करना  उद्योग
 मंत्री  की  ड्यूटी  नहीं  है  ।  उद्योग  मंत्री  की  ड्यूटी  केवल  उसे  स्वीकृति  देने  की  आप  जाएं  और  वित्तीय
 संस्थाओं  को  अपनी  बात  बताएं  और  उन्हें  अपनी  परियोजना  की  व्थवहार्यता  के  बारे  में  उन्हें
 राजी  )  राज्यों  जद्दां  सुविधाएं  हूम  5  अथवा  6  पेट्रो-रसायन  परियोजनाएं  स्थापित
 कर  रहे  पेट्रो-सायन  परियोजनाओं  की  भारी  मांगें  पेट्रो-रसायन  उद्योग  के  आपको
 लगभग  2000  करोड़  खर्च  करते  पड़ेंगे  ।  वहां  सहायक  उद्योग  के  लिए  काफी  गुंजाइंश  ह ैऔर
 पत्तनम  में  एक  पेट्रो-रसायन  कम्पलैक्स  लगाने  के  बारे  में  विचार  किया  सौभाग्यवश  ग्रोदावरी
 और  कृष्णा  बेसिनों  में  गैस  और  तैल  भी  विशाश्वापश्मम  रिफाइनरी  में  और  विस्तार  की  गुंजाइश

 इसीलिए  हमें  इस  ओर  विशेध  प्रयाप्त  करते

 लघु  उद्योग  के  बारे  में  हम  इस  क्षेत्र  को  काफी  महत्व  दे  रहे  अब  14.73  लाक्ष  सु
 एकक  हैं  और  जेैसाकि  आपने  उल्लेख  किया  लगभग  1.45  लाख  एकक  रुग्ण  इनका  प्रतिशत  क्‍या

 है  ?  यह  7.1  प्रतिशत  इन  एककों  के  रुग्ण  होने  के  बहुत  से  कारण  उनमें  क्ुप्रबन्ध  धन  को
 और  काम  में  लगा  दिया  जाता  वित्तीय  संस्थाओं  को  उनके  धन  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  और

 ऐसी  बहुत  सी  बातें  हैं  ।  हमने  एक  राष्ट्रीय  इक्बिटी  निधि  बनाई  है  उसमें  10  करोड़  भारत  सरकार  का

 है  और  10  करोड़  आई०डी  ०बी  ०भाई०  का  एक  प्रतिशत  ब्याज  के  साथ  वे  रुण्ण  एककों  की  उनके

 पुनर्वास  में  सहायता  अब  गुंजाइश  ।  इस  लघु  उश्योग  में  और  अधिक  रोजगार  पैवा  होंगे  ।  मैं  एक

 मुहे  का  उल्लेख  कर  रहा  आप  इसको  आलोचना  के  रूप  में  न  लीजिए  ।  विशाखापतनंम  इस्पात
 संयंत्र  में  हम  7500  करोड़  निवेश  कर  रहे  इससे  केवल  10,000  प्रत्यक्ष  रूप  से  और
 10,000  अप्रत्यक्ष  रूप  से  रोजगार  पैदा  यदि  आप  इस  धनराशि  को  जधु  क्षेत्र  में  लगाएं  ती  उससे

 0  लाख  रोजगार  पैदा  अब  ये  लगभग  14  लाख  लषु  उशोगों  में  1412  लाख  लोगों  को  रोजगार
 मिला  हुआ  है  ।  और  उत्पादन  बहुत  अधिक  हुआ  ।  हम  उत्पादों  का  निर्यात  भी  कर  रहे  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  मैं  एक  मुद्दे  पर  आपके  साथ  अवश्य  सहमत  हूं  ।  कुछ  राज्य  स्वामित्य
 के  एकक  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  और  अन्य  स्थानों  पर  लधु  एकक  एक  दो  वर्ष  पहले  ब्रिटिश  शासन  में

 शुरू  किए  गये  बंगाल  पॉटरीज  1919  में  शुरू  की  गई  बंगाल  कंग्रीकत्स  एबड  इभ्यूनिटीज
 130  जप  पहले  शुरू  की  गई  इम  सभी  को  सरकार  ने  अपने  हाथ  में  ले  क्षिया  है  और  बिता

 भाधुमिकीकरण  और  बिना  पर्याप्त  निवेश  के  हमें  उतसे  लाभ  नहीं  हो  सकता  :  इसीलिए  उनमें  घाठा  हो
 रहा  मैं  आंकड़े  दे  रहा  हूं  ।

 मो  असुदेव  झाचाये  :  आप  उन्हें  धन

 श्रो  श्रे०  थेंपल  राव  ;:  उनके  लिए  धन  भी  रुग्ण  एककों  के  बारे  जैसाकि  श्री
 श्रीराम  मूर्ति  ने  उल्जेक्न  किया  था  कि  27  एकक  हमारे  सीधे  नियंत्रण  में  आते  हैं  11  एककों
 में  घाटा  हो  रहा  16  एककों  में  लाभ  हो  रहा  है  कृपया  मुझे  टोक  चूंकि  आपने
 विशाखापत्तनम  में  भारत  हैवी  प्लेट्स  के  बारे  में  उल्लेख  किया  इसलिए  एक  वर्ष  पहले  मैंने  उसकी
 जांच  की  उसने  उस  वर्ष  अर्थात  1986-87  में  लाभ  कमाया  उन्होंने  बैंक  को  जुमने  के  रूप
 मैं  ब्याज  दिया  था  और  अन्य  समायोजन  कार्य  किये  थे  ।  इसीलिए  उनको  घाटा  हुआ  उस  वर्ष  कर
 से  पहले  लाभ  5,72,5  2030  रुपए  इस  वर्ष  और  अगले  बं  आइंर  बुक  बहुत  अज्ठी  यह
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 लाभ  हमारी  आशाओं  से  अधिक  होगा  ।  मैं  आपको  यकीन  दिलाता  हूं

 5.46  मण्प०
 है

 महोदय  पीठासोन  हुए  ]

 ध्ध्पक्ष  मी
 दय  :  इसको  कार्यवाही  व॒त्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।  जो  कुछ  मंत्री  ने

 कहा  है  उसको  छोड़कर  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )

 भरी  जे  बेंगलराव  :  श्री  जयपाल  रेड्डी  की  उद्योगों  में  रुचि  नहीं  है  )
 भ्रध्यक्ष  महोबय

 :
 वह  हल्ला  गुल्ला  में  रुचि  रखते

 भी  जे  ०  बेंगल  राव  :  उनका  निर्वाचन  क्षेत्र  उद्योगों  के  मामले  में  बहुत  पिछड़ा  हुआ  मेरे
 मंत्रालय  के  पास  बहुत  से  विषय  हैं  ।  मैं  उनके  बारे  में  भी  अवश्य  बताऊंगा  ।

 पहला  है  औद्योगिक  विकास  ।

 दूसरा  है  सावंज निक  क्षेत्र  ।

 तीसरा  है  सावंजनिक  उद्यम  ।

 चौथा  है  डी०जी  ०टी  ०  डी०  ।

 पांचवां  है  कम्पनी  एम०आर०टी»फी०  और  छठा  है  पेट्रो-रसायन  और  रसायन  और
 भौषधियां  ।

 ा

 मुझे  इन  सभी  विभागों  का  उत्तर  देना  मैं  असली  मुद्दे  पर  आ  रहा  आपको
 भी  मेरे  मंत्रालय  के  बारे  में  अवश्य  समझना  चाहिए  ।  इसीलिए  मैं  आपको  ये  सभी  बातें  बता  रहा

 मैं  अपने  मित्रों  को  एक  बात  स्पष्ट  कर  दूं  ।  उनकां  सम्बन्ध  किसी  भी  दल  से  हो
 किसी  भी  दल  का  राज्य  सरकार  में  शासन  हो  ।  हम  निष्पक्ष  तरीके  से  चल  रहे  हैं  और  हम  विवेकपूर्ण
 तरीके  से  चल  रहे  *

 करी  सोमनाथ  लो  :  आपको  वह  बताना  जब  तक  आप  वह  नहीं  बताएंगे
 लोग  यह  नहीं  मानेंगे  कि  आप  निष्पक्ष  हैं  ।  )

 भी  जे०  बेंगल  राब  :  यदि  आपको  कोई  शंका  है  तो  कृपया  अपने  मुख्य  मंत्री  श्री  ज्योति  बसु  से
 श्री  हेगड़े  से  पूछिये  **  श्री  रामाराव  से  पूछिये  ।  हाल  ही  में  वह  आए

 थे  और  भुझ्से  मिले  थे  ।  इससे  पूर्व  उनको  कुछ  शंकाएं  हाल  ही  में  वह  आए  ओर  मुश्न  से
 मैंने  उनके  साथ  बहुत  ही  स्नेहपूर्ण  व्यवहार  किया  था  ।  )

 श्री  सोमताथ  चट्जो  :  मैं  इस  बात  को  रिकार्ड  में  लाना  चाहता  हूं  कि  मुख्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि
 श्री  वेंगलराब  बहुत  ही  सहयोगशील  लेकिन  सौभाग्यवश  उसके  पास  अधिकार  नहीं

 ये  टिप्पणियां  मैं  अपने  मुख्य  मंत्री  की  ओर  से  यह  रिकार्ड  में  लाना  चाहता  हूं
 कि  श्री  वेंगलरांव  बहत  ही  सहयोगशील  हैं  लेकिन  वह  अपनी  शुभकामनाओं  के  बार्येजद  भी
 कांम  समहीं  करा  सकते  |  जे

 भरी  जे०  बेंबलराव  :  आप  मेरे  अधिकार  के  बारे  में  नहीं
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 थी  प्ोमनाथ  छखटजों  :  आपको  अपना  अधिकार  दिखाना  हम  आपका  अधिकार  देखता

 चाहते  आप  भारत  के  उद्योग  मंत्री  आप  उसी  तरह  व्यवहार  कीजिए  ।

 श्री  बसुदेव  श्ालायं  :  आप  अपनी  शक्ति  का  प्रयोग  नहीं  कर  रहे  हो  ।

 क्री  जे०  बेंगलराब  :  मैं  गृह  मन्‍्त्री  रहा  हूं  और  राज्य  का  मुख्य  मन्त्री  भी  रहा  हूं  । आपको  पता

 होना  चाहिए  कि  '**
 )  यह  मत  सोचिये  कि  मेरे  पास  शक्ति  नहीं

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ऊर्जा  मन्त्री  स्वयं  यहां

 )

 भरी  जे०  बेंगलराब  :  मैंने  रुण  इकाइयों  के  बारे  में  उत्तर  दिया  है  ।

 कुमारों  ममता  बनजों  :  बंगाल  पोटरीज  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 श्री  जे०  बेंगलराव  :  मैं  बंगाल  पोटरीज  पर  भी  आ  रहा  साइकिल  बंगाल  पोटरीज  के
 बारे  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  ये  सब  घाटे  में  वल  रही  हम  इन  सब  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं
 कर  रहे  मैं  कुशल  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  के  पक्ष  में  )

 थरो  बसुदेव  प्राचायं  :  आप  कृपया  उन्हें  का्यकुशल  बनाइये  ।

 श्री  जे०  बेंगलराव  :  पहले  आप  मेरी  बात  सुनिये'*ਂ  मैं  अकार्यकुशल  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पक्ष  में  नहीं  हुं  समाजवाद  के  नाम.पर  हम  करोड़ों  रुपये  बरबाद  नहीं  करना  चाहते
 हैं  हम  सा्व  जनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  के  नाम  पर  करोड़ों  रुपये  नष्ट  कर  रहे  आपको  उनका
 करण  करना  आपको  सभी  श्रमिकों  को  सहयोग  देने  और  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  कहना  चाहिए
 सार्वजनिक  क्षेत्र  में  कम॑चारियों  द्वारा  किया  गया  उत्पादन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  तुलना  से  कम

 श्री  बसरदेव  झाचाये  :  क्या  आप  उसके  लिए  जिम्मेदार  हैं  ?  )

 श्री  जे०  बेंगलराब  :  मैंने  सुबह  प्रशण  काल  के  दोरान  साइकिल  निगम  के  बारे  में  जवाब  दिया
 थो  ।  हीरो  साइकिल के  बारे  में  ***  कृपया  मेरी  बात  सुनिये  ।  )

 ड०  दशा  साझमत  दक्षिण  :  कच्चा  माल  ही  नहीं  )
 श्री  बेंगलराव  :  आपकी  बम्बई  में  एक  साइकिल  कारपोरेशन  उनकी  कलकत्ता  में  एक

 साइकिल  कारपोरेशन  मैं  उस  पर  आऊंगा  ।  हीरो  साइकिल  के  वे  उत्पादन  कर  रहे
 **

 )
 दीजिए ।.मैं  दत्ता  साभगत  :  क्‍या  आप  मेरे  साथ  आएंगे  ?  मैं  आपको  दिख  ऊंगा  ।  आप  हमें  कच्चा  माल

 दीजिए  आपको  एक  वायदा  करता  हूं  कि  हम  ऐसी  बहुत  सी  साइकिलें  बना  सकते
 हमारे  पास  मशीतें  कृपया  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कीजिए  ।

 श्री  जे०  बेंगलराव  :  कृपया  मेरी  बात  मैं  आपसे  चर्चा  करूंगा  |  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रम
 और  गेर-सरकारी  उपक्रमों  को  उत्पादन  बढ़ाना  आपके  पास  कुशल  सावंजनिक  क्षेत्र  होगा
 चाहिए  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  के  नाम  हमें  राष्ट्र  का धन  नष्ट  नहीं  करना

 भाज भी मेरा बही विश्वास ) आज भी मेरा यही विश्वास सुबह ही ** 250
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 डा०  दत्ता  सामस्त  :  वास्तव  में  आप  लोगों  ने  उद्योग  को  नष्ट  कर  दिया  है'**  |  व्यवधान )
 श्रो  बसुदेव  श्राचाय  :  जब  तक  आप  कच्चा  माल  नहीं  उपलब्ध  जब  तक  आप  कार्य

 पूंजी  उपलब्ध  नहीं  कमंचारी  कार्य  कंसे  करेंगे  ? आप  कच्चा  माल  दोजिए  और  आप  पाभोगे  कि
 वे  एक  दिन  में  चार  की  बजाय  छः  साइकिलें  (  व्यक्घान  )

 -  *

 भरी  थें०  बेंगलराब  :*'  बारे  में
 **

 प्रो०  मधु  बण्डबते  :  6  बजे  गिलोटीन

 भरी  जे०  बेंगलराब  :  6  बजे  मैं  बेदूंगा  ।

 श्री  बसुदव  धाचायं  :  बंगाल  पोटरीज  का  कया  हुआ  ?

 श्री  जें०  बेंगल  राव  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिये  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जी  ने  सुझाव  दिया  है  कि  मुझे  पश्चिम  बंगाल  के  सभी  सांसदों  को  बुलाना
 चाहिए  ।  मैं  सभी  दलों  के  सदस्यों  आप  सबको  मैं  आप  सब  के  साथ  बंगाल  पोटरीज  के
 बारे  में  और  रुग्ण  इकाइयों  के  बारे  में  चर्चा  मैं  इस  सत्र  के समापन  से  पहुले  अवश्य  ही  यह  करूंगा
 मैं  आपके  सुझाव  लूंगा  ।  आप  चाहते  हैं  तो  मैं  सभी  राज्यों  के  संसद  सदस्यों  को  भी  निमन्त्रण  मुझे
 कोई  आपत्ति  नहीं  ।

 डा०  बता  सामश्त  :  महाराष्ट्र  के  बारे  में  क्‍या  है  ?

 थ्रो  जे०  बेंगलराव  :  मैंने  आपको  अभी  बताया  राज्यों  केਂ  हर  रोज  मैं  एफ  राण्य  ले

 सकता  हूं  ।

 परी  बसुदेव  प्राचार्य  :  सावंजनिक  क्षेत्र  पर  श्वेत  पत्र  के  बारे  में  क्या  है  ?

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  अब  रेत  पत्र  तैयार  यह  संवीक्षा  के  अधीन  इस  सत्र  के  समाप्त

 होने  से  पहले  कभी  मैं  इसे  सदन  के  सभा  पटल  पर  हम  उस  पर  चर्चा  भी

 सीमेन्ट  कॉरपोरेशन  आफ  इण्डिया  का  भी  कुछ  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  सीमेन्ट  कॉरपोरेशन

 आफ  इण्डिया  के  प्रवन्ध  के  अधीन  दस  सीमेन्‍्ट  संयंत्र  हैं  और  इसकी  50  प्रतिशत  क्षमता  आन्प्र  प्रदेश  में

 वहां  तीन  संयंत्र  एक  यामुगुंटला  में  एक  आदिलाबाद  में  और  एक  तंडोर  में  बिजली  के

 क्योंकि  वहां  पर्याप्त  बिजली  उपलब्ध  नहीं  ये  सभी  संयंत्र  बन्द  पड़े  हैं  **

 एक  माननोय  सवस्य  :  श्री  साठे  जी

 ही  जे  बेंगलराव  :  वह  भी  पर्याप्त  नहीं  वहां  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  10,000  मेगावाट

 बिजली  की  कमी  हमने  हाल  ही  में  श्री  विश्वेश्वरैया  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्च  शक्ति

 प्राप्त  समिति  नियुक्त  की  है  -  वह  उसके  अध्यक्ष  उन्होंनेकुछ  सिफारिशें  दी  उन  सब  सिफारिशों

 घर  विचार  किया  और  हम  सीमेन्ट  संयंत्र  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  का  प्रयास  करेंगे  लौर

 नुकसान  नहीं  होने  देंगे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सावंजनिक  उपक्षमों  में  खुले  खर्च  का  और  भ्रष्टाचार  का  उल्लेख  किया

 कुछ  सीमा  तक  मैं  उनके  इस  मुद्दे  स ेसहमत  क्‍योंकि  वे  एक  मन्‍्त्री
 से

 अधिक  सुद्ध  भोग  रहे

 हमने  उन्हें  स्वायत्तशासी  बनाया  एक  सहमति  हुई  हम  उनके  रोज  के  प्रशासन  में  हस्तक्षेप  नहीं
 करेंगे  ।  अगर  आप  उनसे  मंत्री  के  घर  में  रहने  के  लिए  कहें  तो  वे  सहमत  नहीं  वे  आलीक्षाम
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 [  श्री  जे०  वेंगल  राव  ]

 फर्नीचर  कुछ  शिकायतें  कुछ  इकाइयों  में  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  ।  मैं  इस  बात  से  त्रह
 सहमत  मैं  सुधारने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  225  साबंजनिक  उपक्रम  वे  सब  मेरे  नियल्त्रण  के
 अधीन  नहीं  केवल  27  इकाइयां  मेरे  अधीन  कुछ  श्री  साठे  और  कुछ  दूसरी  इकाइयां  अन्य  मंत्रियों
 के  अधीन  हैं

 **

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हम  प्रधान  मनत्री  जी  से  सिफारिश  करते  हैं  कि  बाकी  इकाइयों  को

 भी  आप  हस्तांतरित  कर  दें  ।

 क्री  बेंगलराब  :  मेरे  लिए  यह  पर्याप्त  मुझे  आपकी  सिफारिश  नहीं

 श्री  एस०  जयपाल  रेश्डी  :  मेरी  सिफारिश  से  जो  आपके  पास  अब  है  बह  भी  जाता
 रहेगा  ।

 प+ध  a:  श्री  जे०  बेंगलराब  :  दंडवते  वह  मेरी  पार्टी  में  थे  वह  जहां  भी  एक  असन्तुष्ट  रहे
 '**

 )  po.
 प्रो०  मधु  रण्डवले  :  सुधार  के  वह  हमारे  पास  आ  गये  ।

 थी  जे०  बेंगलराब  :  रुगण  इकाइयों  के  बारे  मेंभी  हमने  इस  सदनू  में  एक  कानून  पारित
 किया  बी०  एफ०  आई०  इसकी  देखभाल  कर  रहा  है  |  हम  इसे  सक्षम  बनाने  का  प्रयास
 करेंगे  ।

 6.00  म०  १०

 लघ  उद्योगों  के  बारे  में  मैंने  आपसे  जिक्र  किया

 '  जम्मू  और  काएमीर  के  बारे  में  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  जम्मू  काश्मीर  असम  उत्तर  पूर्वी
 +यक्पं  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंसावंजनिक  क्षेत्र

 या  भारी  उद्योग  लगाना  बहुत  कठिन  हमें  जलवायु  को
 भी  खराब  नहीं  करना  चाहिए  ।

 प्रो०  मधु  बण्डबते  :  उन्होंने  इस  गिलोटीन  के  लिए  धन्यवाद  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  अब  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगें  सभा  में  मतदान  के

 लिए  रखता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 |  कायंसूत्नी.के  2  में  उद्योग.मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  50  से  53  के
 सामने  दिखाये  गये  मांग  शरीषों  सम्बन्ध  में  31.  1989  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में
 संदाय  के  वोहान  द्ोने  वाले  ख्चों  की  करने  हेतु  आवफ्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के

 ५प्लिए  क़ार्युसूबी  के  ट्तम्भ  4  में  दिखायी  राज़स्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से
 अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्थीक्ृत  हु्ना
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 सागर  बिसानन  मंत्रालय

 वाणिज्य  मंत्रालय

 संचार  ध्र।दि

 अनुदोनों  को  198  8-89

 ध्रध्यक्ष  महोरय  :  अब  मैं  निम्नलिखित  मन्त्रालयों/विभागों  से  सम्बन्धित  शेष  अनुदानों  की  भांगों
 को  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  :

 कार्यसूची  के  स्तम्भ  2  में  निम्नलिखित  भन्त्रालयों  से  सम्बन्धित  निम्नलिखित  मांग
 संख्याओं  के  सामने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के  संबंध  में  3।  1989  को  समाप्त  होने  वाले
 वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  ख्बों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने
 के  लिए  कार्यसूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से

 अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  :

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6

 (7)

 (8)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

 (13)

 (14)

 (15)

 (16)

 (17)

 (18)

 (19)

 जी

 नागर  विमानन  मन्त्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  6;

 वाणिज्य  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  7  और  8;

 संचार  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  9  से  11;

 पर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  22;

 वित  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  24  से  27,  29,  30  और  32  से  36;

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  39  और  40;

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  54  और  55;

 श्रम  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  56;

 विधि  और  न्याय  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  57;

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  58;

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  59;

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  60;

 योजना  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  6।  और  62;

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  63;

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  64  से  66;

 जल-भूतल  परिवहन  मस्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  69  से  71;

 पर्यटन  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  73;

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संद्या  74  से  76;

 जल  संसाधन  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संब्या  77;
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 (20) करूपाण मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 78; परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 79 और 80; (22) इलेक्ट्रोनिकी बिभाग से सम्बस्धित मांग संख्या (23) महासागर विकास से सम्बन्धित मांग संख्या 82; (24) अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 83; (25) लोक सभा से सम्बन्धित मांग संख्या 84; (26 ) राज्य सभा से सम्बन्धित मांग संख्या 85; और (27) उपन-राष्ट्रपति सचिवालय से सम्बन्धित मांग संख्या 87 ।'' प्रस्ताव स्वीक्षत हुग्रा । 254
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 6.04  Bodo

 विनियोग  2
 )

 ?288*

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०  के०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 विस्तीय  वर्ष  1988-89  की  सेवाओं  के  लिए  भारतं  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय  राशियों  का
 संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 भ्रध्यक्ष  महुं,दय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1988-89  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय
 राशियों  का  संदाय  और  बिनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ्ला  ।

 श्री  थी  के०  गढ़बो  :  मैं  विधेयक**  को  पुर:स्थापित  करता

 झष्यक्ष  महो  रप  :  अब  मंत्री  विधेयक  को  विचाराधथ  प्रस्तुत

 क्री  बी०  के०  गढ़बी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वित्तीय  वर्ष  1988-89  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  को  संचित  निधि  में  स ेकतिपय
 राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 ध्रध्यक्ष  महोबय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 वित्तीय  ब्ष  1908-89  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय
 राशियों  का  संदाय  ओर  विनियोग  प्राधिक्ृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 श्री  ह्॑द्रजोत  गुप्त  :  मैं  यह  बात  उठाना  चाहता  हूं  कि  :

 ]

 हध्पक्ष  भहो  श्य  :  आपका  नोट  लेट  है  ।

 ]
 थभो  इसालोत  गुप्त  :  इस  विनियोग  विधेयक  के  सम्बन्ध  मैं  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाना

 चाहता  हूं  ।

 प्रो०  मथु  दंडबते  :  अपने  अवशिष्ट  शक्तित  के  आप  उनको  अनुमति  दे
 सकते  हैं  ।

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  स्पेशल  फेवर  कर  देते  हैं

 कमा  गनननकनमनन  गन  लि  क्‍  क्‍  क्‍  ञक्‍  डिश  उप उप  ऊ  5४55
 +दिनाँक  26.4.1988  के  भारत  के  असाघारण  भाग  2,  श्वण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।

 *#राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित/प्रस्तुत  ।
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 [  प्रनुवाद  |

 परन्तु  इसमें  देर  हो  गई  है  ।

 श्री  इखजीत  गुप्त
 :  मैं  सिफे  एक  मिनट  लूंगा  ।

 मैं  एक  महस्वपूर्ण  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  संसद  के  लिए  यह  उचित  है  कि  वह  विनियोग
 अधिनियम  के  रूप  में  एक  ऐसा  कानून  पारित  करे  जिससे  सरकार  को  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कोई
 राशि  निकालने  का  अधिकार  मिल  जाये--यहां  विनियोग  विधेयक  में  यह  राशि  2,25,658.55  करोड़
 रुपये  है  जो  कि  इस  निधि  भारत  की  संचित  निधि  होने  वाली  प्राप्तियों  से  अधिक  हैं  |  क्या  यह
 संबद्ध  क्या  यह  सही  हैं  ?

 प्रस्तुत  दस्तावैजों  के  आधार  पर  गणना  करने  से  पता  चलता  है  कि  चालू  वर्ष  में  अनुमानतः
 भारत  की  संचित  निधि  में  2,20,150  करोड़  रुपये  कौ  राशि  प्राप्त  होगी  जिसमें  रेलवे  प्राप्तियां  भी
 सम्मिलित  यदि  रेलवे  प्राप्तियों  को जो  9663  करोड़  रुपये  की  है  इसमें  से घटा  दिया  जाये  तो  संचित
 निधि  में  कुल  प्राप्तियां  20,487  करोड़  रुपये  बेठती  परन्तु  विनियोग  विधेयक  में  2,25,659
 करोड़  रुपये  की  मांग  की  गई  इसका  तात्पयं  यह  हुआ  कि  इसमें  15,172  करोड़  रुफ्ये  का  अत्तर

 व्यय  के  सरकार  संचित  निधि  में  जमा  कराये  गये  रुपये,से  15, 172  करोड़
 रुपये  अधिक  की  मांग  कर  रही

 मैं  यह  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ताकि  यह  सभा  इस  बात  का  निर्णय  करे  कि  क्‍या  संसद  के

 लिए  यह्‌  उचित  है  कि  वह  इस  तरह  का  अधिनियम  पारित  क्योंकि  यह  अधिक  धनराशि  कहां  से
 आयेगी  ?  या  तो  यह  धन  सार्वजनिक  खाता  कहे  जाने  वाले  दूसरे  शीर्ष  से  आ  सकता  परन्तु  वह  धन
 इस  प्रयोजन  के  लिए  नहीं  है  ।  यह  एक  बिल्कुल  भिन्न  प्रयोजन  के  लिए  है  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  यह  प्रश्न  पहले  भी  गत  वर्ष  उठाया  गया  यह
 नियम  समिति  में  है  ।

 श्री  बी०  के०  गढ़बो  :  शायद  इस  प्रश्त  को  गलत  ढंग  से  पृछा  गया  जो  प्राप्तियां  दिखाई
 गई  हैं  वे  अनुमानित  हैं  ।  आरम्भ  से  ही  ऐसा  रहा  जब  कभी  भी  कमी  तब  हमने  दूसरे  उपायों
 का  भी  सहारा  लिया**ਂ  )  बात  यह  नहीं  है  कि  वास्तविक  प्राप्तियां  और  वास्तविक  व्यय
 मिलने  चाहिए  ।  प्रश्न  यह  नहीं  यह  कानून  नहीं  है  कि  वास्तविक  व्यंथं  और  कस्तंबिक  प्राप्तियां
 मिलनी  हम  इस  सभा  से  इस  बात  का  अनुमोदन  चाहते  हैं  कि  हमें  यह  धंनराशि  निकालने  की

 अनुमति  दी  जानी  चाहिए  और  यह  देखने  का  काम  हमारा  है  कि  यह  धन  राशि  भारत  की  संचित  निधि
 में  होगी  ।

 ]  न

 झ्रध्यक्ष  महोद्वण  :  आपका  मतलब  पैसे  होंगे  नहों  तो  खर्च  कहां  से

 ]

 वित्त  मंत्रों  तथा  वाणिज्य  मंत्रो  नारायण  दस  भारत  की  संचित  निधि  एक
 सतत  निधि  यह  कोई  वाधिक  निधि  अथवा  व्यपगत  होने  वाली  निधि  नहीं  है  ।  यह  एफ  ऐसी  निष्ि  है
 जिसका  प्रावधान  संविधान  निर्माताओं  ने  स्वयं  संविधान  में  ही  कर  रखा  तीन  प्रकार  की  निधियां

 हैं--भारत  की  संचित  आकस्मिकता  निधि  और  लीक  लेखा  ।  मानतीय  सदस्य  ते  अपने  भाषण  के
 अंत  में  लोक  लेखा  का  उल्लेख  किया  परन्तु  हम  जब  सरकार  की  साधनों  सम्बन्धी  समभ्र  स्थिति  पर
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 विचार  करते  हैं  तो  लोक  लेखा  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  घटक  होता  बजट  बनाने  की  आधुनिक
 धारणा  के  संविधान  के  अन्तगंत  लोक  लेखा  संचितनिधि  तथा  आकस्मिकता  निधि  को
 साथ-साथ  लिया  जाता  इसलिए  लोक  लेखा  भारत  सरकार  की  साधनों  सम्बन्धी  स्थिति  में  उसक्री

 सहायता  करने  के  लिए  स्देव  उपलब्ध  रहता  ऐसा  हमेशा  होता  आया  यहां  तक  कि  राज्य

 कारें  भी  इसी  तरह  करती  हैं  ।

 श्री  इस्रजोत  गुप्त  :  आकस्मिकता  निधि  वही  होती  है  जो  यह  अपने  नाम  से  व्यक्त  करती  है  ।

 यह  निधि  आकस्मिकता  के  लिए  होती  यह  एक  ऐसी  निधि  है  जिसे  सिर्फ  आकस्मिकता  के  समय  में

 इस्तेमाल  किया  जा  सकता

 क्रो  सो०  माधव  रेडडी  :  यह  पहले  से  ही  नियम  समिति  के  सामने

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  काफी  लंबे  समय  से  होता  आ  रहा  यह  पहली  बार  नहीं  हुआ

 प्रो०  मधु  इंड३ते  :  पिछली  बार  हमने  यह  लिखित  में  दिया

 भी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  परन्तु  यह  मैंने  पहली  बार  उठाया

 थी  सी०  माधव  रेड्डी  :  पिछले  वर्ष  यह  मैंने  उठाया

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  लोक  लेखा  निधि  को  इस  उद्देश्य  के  लिए  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  सकता  !
 इसका  प्रयोग  जमाकर्ताओं  को  भुगतान  करने  के  लिए  किया  जाता

 झ्रष्पक्ष  महोदय  :  काफी  अरसे  से  ऐसा  चलता  आ  रहा

 प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  ,988-89  की  क्षेबाओं  के  लिए  आरत  की  ख्ंजित  निधि  में  से
 कतिपय  राशियों  का  संदाप  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 ब्रस्ताब  स्वीकृत  हुआ
 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंड-वार  विचार  करेगी  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  से  4  और  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्रा  ।

 आंड  2  से  4  बोर  सिलेश्रक  में  ब्रिए
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1,  अधिनियसन  सूच  तथा  विधेयक  का  पुरा  ताम  विधेयक  के  अंग  बर्ने  ।

 प्रस्ताव  स्त्रोक्षत  हुआ  ।

 |,  प्रितियशत  शूल्क्या  विश्ेश़क  का  पूरा  भ्ाम  विदेश  में  करोड़  दिए  कद  ।

 श्री  बो०  के०  गढ़थो
 :
 महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
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 ठेके  की  जांच  करने  संबंधी  संगृक्त  समिति  26  1988 के

 बी०  के०  गढ़बो  ]

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 श्रध्यक्ष  महोबय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 6.10  भम०  प०

 बोफोसस  ठेके  को  जांच  करने  संबंधी  संयुक्त  समिति

 प्रतियेदन

 भध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  शंकरानंदਂ  **

 प्रो०  सथु  बंडबते  :  उनके  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  से  पहले  मेरा  एक  व्यवस्था
 का  प्रश्न  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  क्या  प्रश्न  ह ैऔर  किस  नियम  के  अधीन  है  ?

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  आपका  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाने  के  लिए  नियम  376  के  अधीन  मेरा

 एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  कि नियम  270  और  273  के  उपबंधों  का  पालन  नही  किया  जा  रहा

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  नियम  270  लागू  नहीं  होता

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  यह  लागू  होता  है  ।  आप  मेरे  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  सुनते  क्यों  नहीं  ?  आपने

 पूछा  यह  जानना  चाहता  हूं  कि आप  कौन  सा  मामला  उठा  रहे  मैंने  कहलवाया  था  कि
 नियम  270  के  उल्लंघन  के  बारे  में  अपने  विचार  प्रस्तुत  करना  चाहता  क्या  आप  ऐसा  करने  की

 अनुमति  देंगे  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 )

 श्रो  एस»  जयपाणल  रेडडी  :  हम  लीपा-पोती  नहीं  चाहते  |  यह  इस  शताउदी  की
 सबसे  बड़ी  लीपा-पोती  है  ।  -

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  जहां तक  नियम  270  का  संबंध  है  इसके  अनुसार  समिति  के  पास
 ब्यवितयों  को  कागजात  और  रिकार्ड  मंगाने  की  शक्ति

 रा
 ध्रष्पक्ष  महोदय  :  इसकी  कोई  समस्या  नहीं  |  यह  आंतरिक  प्रक्रिया

 प्रो०  मधु  इंडबते  :  समस्या  तो  अब  आ  रहो  है  ।  यह  नियम  270  है  ।  मैं  ध्यान  दिलाना
 चाहता  हूं  कि  जब  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दिया  गया  था  तो  इसके  बाद  कुछ  ठोस  सूचनाएं  आई  नंबर
 एक  स्वीडिश  रेडियो  रिपोर्ट  और  नंबर  में  हिन्दुओं  के  बारे  में  प्रकाशित  एक  बड़ा
 समाचार  ।
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 1910  बोफोस  ठेके  की  जांच  करने  संबंधी  संयुक्त  समिति

 झध्यक्ष eam  प्रध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 )  **

 प्रो०  मधु  दंडबले  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  समिति  ने  रिकार्ड  मंगाए  व्यक्तियों
 इस्यादि  को  बुलाया

 झ्रध्यक्ष  महोढय  :  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  के  पश्चात  ही  आप  इसे  देख  सकते  हैं  ।

 प्रो०  भधु  इंडबते  :  हमारी  जानकारी  यह  है  कि  उन्होंने  रिकार्ड  नहीं  मंगाये  हैं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  किसी  बात  का  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  ।  अस्वीकृत  किया  जाता  है  ।

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  नंबर  नियम  273  साक्षियों  के  बारे  में  विन  चढ़्ढ़ा  को  यहां  पर  एक
 साक्षी  के  रूप  में  बुलाया  गया  था और  अपमानजनक  हालातों  को  स्वीकार  किया  गया  थः  “

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 )  **

 थरो  बो०  शंकरामस्व  :  मैं  बोफोस  ठेके  की  जांच  करने  सम्बन्धी  संयुक्त
 समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही-सारांश  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  इसको  बाद  में  आप  इस  पर  चर्चा  के  दौरान  ये  बातें  अब
 सभा  कल  11  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  हि

 6.12  म०  १०

 तत्पश्यात्‌  लोक  सभा  27  1988/7  1910  के

 ग्यारह  बच्चे  म०पू०  तक  के  लिए  स्थगित

 $$  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 भूहक  :  विन्ध्यवासिनी  न्यू  सीलमपुर
 |
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